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भारतीय संविधान्‌ का अयन पर्क भारतीयमगरिक कॅ लिए कितना 
झ्रावश्यक है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं जान पड़ती। „ यह अवश्य 
विचारणीय दै कि यह अध्ययन किस तरह करना चाहिए ।. मेरी राय में इस 
संविधान को ठीक ठाक समझने के लिए यह जरूरी है कि भारत की सांविधानिक 
` _ प्रगति और राष्ट्रीय आन्दोळन के पिछले इतिहास से मी प्रत्येक व्यक्ति अच्छी 
तरह परिचित हो । अन्य प्रमुख देशों में केसी व्यवस्था है यह जानना भी 
उतना ही आवश्यक है । किसी देश के संविधान का अध्ययन करते समय यह । 
, भी ध्यान रखना चाहिए कि वह उस देश के नागरिकों की आवश्यकताओं . 
और आकांक्षाओं की पूर्ति का एक साधन है । इसलिए इस देश के नागरिकों _ 
और विशेष कर संविधान के विद्यार्थियों को यह भी देखना है. कि हमारा 
संविधान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में कहाँ तक उपयोगी सिद्ध . . 
होगा,। इस दष्टि से इसमें जो गुण दिखाई पड़े, उसके लिए जहाँ प्रत्येक | 
भारतीय का गौरवान्वित अनुभव करना उचित होगा, वहाँ यह भी उतना ही 
आवश्यक है कि इसमें जो दोष हैं, उन्हें जल्द-से-जल्द हटाकर इसे सारा'जिर :) 
और आर्थिक नवनिर्माण का एकं आदर्श साधन बनाने के छिए प्रयत्न किये . 
जाये । इसके लिए संविधान का अध्ययन आलोचनात्मक होना म्चाहिएः। - 
हाँ, आलोचनात्मक अध्ययन करते समय इसका अवश्य ध्यान रखना, 
चाहिए कि संविधान के पक्ष या विपक्ष में सिर्फ़ प्रचार के लिए जो बातें कही | 
गई हों, उनसे हम प्रभावित नहीं हों और निष्पक्ष होकर अपने निर्णय पर 


~ हुननेकोशिशकं। ` ` व व . | 
` झुरू.में १७५७ से १९४७ तक की सांविधानिक प्रगति का 


Pe 
I 


| 2 272४) 


«१ 
> 


र 


of 


SS 


प भी दिम be | रियासताँ.की समस्या और उसके समाधान का 
संक्षिप्त विवरण भी ऑ(ज्रिश्यक मालम पड़] स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं 
का ज्ञान भी आवश्यक है। इसलिए इसपरे भी एक अध्यायः दिया गया दै । 
ग्राम-पंचायर्ता.का महत्त्व देखते हुए उनपर एकि)अछग अध्याय में विचार किया 
गया है । ये दोनो. अध्याय बिहार वी अवस्था को ध्यान में रखकर लिखे गे 

_ हें और उनमें जो उदाहरण दिये गये, वे विहार से ही हैं।' पुस्तक के अन्त 
में सहायक ग्रन्थों ओर. पत्न-पत्रिकाओं की संक्षिप्त सूची दे दी गई है, जिससे 
भारतीय संविधान के ओर-आज़े अध्युहुन में सहायता सिळ सके । 

मेरे लिए. यह पुस्तर्क ((लिखना|. उचित था या अनुचित अथवा मैं इस 
काम के लिए आवश्यक: योग्यता रखो हूँ या ,नहीं, इस .पर कुछ कहना 
मेरे लिए बहुत मुरिकर्ल दे । इस प्रश्‍न पर विचार. करने पर तो चारो तरफ 
मुझे मेरी अयोग्यताए और कमियाँ ही दिखाई पंड़ने लगती हैं | लेकिन जब 
से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तभी से इस पर एक आलोचनात्मक 


अध्ययन प्रस्तुत करने की अभिलाषा मन में जाग्रत्‌ हुई । आज यह अभिलाषा . 


पूरी हो गई, यह देखकर मुझे बहुत सन्तोष हे । इसमें मुझे कहाँ तक .सफलता 
मिल्ठ सकी हैं, इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकेंगे। इस पुस्तक से कोई 
बहुत बड़ी कमी पूरी हो जायेगी, यह दावा करना मेरे वृते. से वाहर.की बात: 
है। अगर इससे लोगो को भारतीय संविधान और शासन के विविध अंगों 
के अध्ययन में कुछ भी सहायता मिळ सको और उनका ध्यान इसके गुण- 
दोष-विवेचन की ओर गया, तो मैं अपना परिश्रम सफल मानूंगा । पुस्तक 
में बहुत-सी त्रुटियाँ हो सकती हें। अगर ऐसी किती त्रुटि को आर किसी 
#ठक का ध्यान जाय, तो उनसे मेरी यही प्रार्थना होगी कि वे मुझे उसको 


' „2८; देने का कष्ट कर, ताकि मैं आवश्यक सुधार कर सकू । इस पुस्तक 


से मयुक्त भाषा के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना ठीक छोगा। भाषा कों 
` अहा तक सम्भव हो सका है सरळ रखने की कोशिश की गई है । संविधान 
“सें जो पारिमापिक शब्द आये हैं, इन्हें भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित “मारत 
का संविधान? नामक पुस्तक से लिया गया दै । कुछ आवश्यक पारिमाषिक 
म Sn रूप भी पुस्तक के अन्त में दे दिये गये है | 
न पुस्तक लिखने में सहायता .मिली है धन्यवाद 
देना अभी वाकी है। ऐसे लोगों में पटना-कालेज के वर 


~ 


अध्यक्ष डाक्टर कालिकिंकर द्त्त का नाम सबसे आगे आता है।. विद्यार्थी 
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र" जीवन में और उसके बाद भी उन्हीं की ल. बे नरी यय होता हो 
« .रंदाहै। इस पुस्तक के सप्न्धु में भी मुझे यैब उनके परामश * 
की आवश्यकता, पड़ी, तव-तव उन्‍होंने बहुत खुर्शी से इसके ,लिए समय | 
निकालने का .कष्ट किया। ,टनाव्कालेज के राजनीति-विज्ञान-विभाग के . 
अध्यक्ष डाक्टर वाराभूपण मुख्जा, तथा इतिहास-विभाग के" हमारे ऊपर | 
° के सहकर्मा श्री रामशरण शर्मा ओः श्री योगेन्द्र मिश्र से भी सुझे ` 
आवश्यकतानुसार सभी तरह के परामझ्न .मिले। कुछ अध्यायों के बारे" | 
में पटना-कारन के राजनीति-विज्ञान-विभाग के ओफेयर भरी चेतकर शले | 
परासर करने का भी मुझे मौका मिंछा। ऐंस्तक लिखने के लिए सामग्री | 
जुटाने में मुझे श्रीरामजी ठाकुर, श्रीरामकृष्ण: हेष और श्री . रामनारायण १, 
मिश्र से बहुत सहायता मिली । मेरी प्ली और «मेरे दोनों भाइयों ने _ 
- प्र्फ संशोधन इत्यादि में मुझे बहुत मदद दी है | मे इन सभी व्यक्तियों | कप 
का हृदय से आमार स्वीकार करता हूँ। न , कल 
E छपाई कुछ जल्दी में हुई । इसलिए प्रुफ की कुछ _गलतियॉँ. श्ह गईं ह। | 
लेकिन अब छप चुकने के बाद क्या किया जाय १ अगर पुस्तक के दूसरे संस्करण 
का निकलना कमी सम्भव, हुआ, तो इनमें आवश्यक सुधार कर दिया जायगा । | 


( 
र 


= 0632" 
इतिहास-विभाग _ *. टी 
- पटना कालेज कर . विमला 
“सितम्बर ६, १६७१ $3 है ; ै 


- . ` , विषय-सूची १06, 


२. अंग्रेजी राज की स्थापना और भारतीय शासन का. विकास | 
_ ,( १७४७-१८४८ ) ही 

इस्ट इंडिया कंम्मनी--मैंगल साम्राज्य का पतन"--भारतीय 

` ` ` राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर-<व्रिटिश साम्राज्य की स्थापना-- 
पार्लियामेंट द्वारा हस्पक्षेप-रेग्यूलेटिंग ऐक्ट ( १७७३ )--पिठ | 
डिया ऐक्ट( १७८४ )--१७९३ का चाटर ऐक्ट--१८१३ | 
का चार्टर ऐक्ट--१८३३ का चार्टर ऐक्ट--१८५३ का चार्टर . - 
` ऐक्ट--भारतीय विद्रोह और १८५८ का ऐक्ट-महारानी + 
विक्टोरिया को घोषणा ( १८५८ )। पृष्ठ १-९५ 


भाइत में राष्ट्रीय जागरण आर प्रतिनिधिःसंस्थाओं का जन्म , _ 
( १८५८-१६०६ ) नड 
वि भारतीय जागरण--राष्ट्रीय भावना का उदय--कांग्र उ की स्थापना _ 
*  _-.१८६१ का इंडियन -कॉसिल्स ऐक्ट--१८९२ का इंडियन 
` क्ौंसिल्स ऐक्ट--१९०९ का इंडियन कोंसिल्स ऐकटं--मॉले-मिंटो 

सुधारों को असफलता । - पृष्ठ, १०--२ 


३ यूरोपीय महायुद्ध और होमरूल आन्दोलन : उत्तरदायी शासन घ 
आरम्भ ( १६०६-१६१६ ) न न 
. --. . तिळक और गरमदल--थुरोपीय ` 
` _ . : योजना--एनी वेसेंट और होमरूढ--भारत-मंत्री 

ह *“, घोषणा ( २० अगस्त १९१७ )— मांटेग्यू- 
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ss 


हू । ;- \ - ब 


हर २२७: > ° ¢ ~ 
र पर र टं [| ( न्‌ ) दे हर अल न : Eh 


' ; राष्ट्रीय अईन्दोलनु और सांज्िधानिक प्रगति (१६१६7१७२९) 

'' खिलाफते और असह्योग- स्वराज पार्टा--साइमन कमीशन 
Er; पूर्ण स्वराज और सविनयअषज्ञा-गॉधी-इरविन समझोता 
अ गोलमेज सम्मेलन--पुनः सविन अवज्ञा=पूता मेक्‍्ट--१९२५ 
तय. का शासन-विधान-ुयान्तीय स्वराज का कार्यान्वित रूप । 


€ 


3 : ०३०. 2 - र पृष्ठ, ३२-४७ है क 


क 


५ वितीय विश्वयुद्ध और भारतीय स्वाधीनता (१६३६--१६४७)' ` 
: युद्ध का आरम्म और सांविधानिक गतिरोध--व्यक्तिगत सत्पग्रह--- 
` 'क्रिप्स-योजना---भगस्त-त्र॑ न्ति-- वेवेळयोजना -- केविनेट-सिशनः 
योजना--संविधान सभा और अन्तरिम सर॑कार--व्रिटिंश सरकार 
की घोषणा, दिसम्बर ६, १९४६--त्रिटिशं सरकार का घोषणा). 
फरवरी २०, १९४७-माउंटवैटन-योजना-इंडियन . इन्डिपेन्डेन्स. ` 
- ऐक्ट.१९४७। | | एड, ४७--६६ 


` ६ नये संविधान का निर्माण और रियासतो की समस्या का समाधान. 

च संविधान सभा की वेंठक--ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव--प्रारूप समिति-- 
ए. संविधान का निर्माण-रियासतों का समस्या--भारत`सरकार 
का रियांसती विभाग--रेयासतों का समस्या का समाधान। 
ण्ड, ६६०--७ २ 


संविधान की रुपरेखा--प्रस्तावना--संघ और उसका राज्य क्षेत्र--- 
मूळ अधिकार--राज्यनीति के निर्देशक तत्त्व--राष्ट्रपति--उपराष्ट्र- ` 
` *पति-प्रधान मंत्री और मंत्रि-परिषद-संसद-राज्यों की शासन-- 
 च्यवस्था_राज्यपांछ, मं।तपरिषद और ।वधान-मंडल--तीसरी | 
शोणी के राज्य-संघ और राज्यों के वीच सम्बन्ध--संघ और राज्यों 
5 की न्यायपा।ळका--आापात उपवन्ध-सॉवधान में संशोधन --- 
` कतिपय वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध; संविधान की विशेषताएँ. 
` स्वाधीन भारत के {ळए बनाया गया--देश की. उपज-पूरे देश 
वरक एक ही तरह की व्यवस्था--प्रजातंत्रात्मक संविधान---.. 


(4 £, र - (4 » * 


Caras न a 
Er स्थापना--संघ्रीय ` . संविधानं--संसद-मूछक . कायंपाळिका- ` 
EF :..ः कार्यपालिका को यथेष्ट "शक्ति-न्याथपाल़िका को. सर्वोच्च , 
0 ` स्थान--व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा-कर्फाठनाई से बदले जा 
द्र सकनेवाळा संविधान; संविधान केकुछ दोष--सीमित 'प्रजातंत-- 
अधूरा छोकतंत्र--#जनीतिक लोकतंत्र पर रुकावटे--धमं- निरपेक्ष 
स्वरूप पर खतरा --न्यायपार्िका सन्वधी उपवन्धो में दोष--धनी 


न वर्गों के साथ पक्षपात-- प्रगति में वाधक--संविधान सभा के 
« गठन में दोप--सांवधानिक माग से दोष थरिहार सम्मव । 
ऽ न. ` ` पृष्ठ ७२-२८ ` 
= भश्तावना ज्यु 


` सर्वोपरि प्रभुता जनता में निहित--ऊ'चे उद्देश्य । पृष्ठ, ८९--९० 


LO, 


३ संघ ओर उसका राज्य-प्षेत्र, 
भारत, राज्यों का संघ--चार श्रेणी के राज्य---भांग (क)--भाग 
(ख)--भाग (ग) भाग (घ)--भारतीय संघ का स्वरूप-अन्य - 
संघीय देशों से तुलना--रांज्यों की संख्या ओर सीमा में परिवतन 
की व्यवस्था | . च पृष्ठ, ९१-९४ „ 
१० नागरिकता अ र 


तीन तरह के नागरिक--संघ ओर राज्य के लिए एकही नाग- ( 
. रिकता--पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिक बनने का ` 
अवसर--नागरिकता के सम्बन्ध में नियम बनाने का संसदको | 
`` अधिकार | कर ` पृष्ठ, ९५-०९७ ` 


तक “ ` गे ५ < 


११ मोलिक अधिकार | 
मोठिक अधिकारों का महत्त्व--समता का अधिकार--स्वतंत्रता 


“ का अधिकार--शोषण के विरुद्ध अधिकार--धार्मिक स्वतंत्रता का 

.' _ अधिकार--संस्कृति ओर शिक्षा का अधिकार--सम्पत्ति का 
५ अधिकार--सांविधानिक ` उपचारों का सअधिकार=भौलिक . 
. अधिकारों का स्वरूप--ग़ुण-दोष का विवेचन । एड, ९८-११५. 


po oC) 


* ततोँ .का स्वरुप-ऊेचे और अनुसरणीय--किन्ठु अपूणं ओर 
9 पृष्ठ, ११६-१२० 


24 
> 
[4 
> 


१३ संघीय कायपाहिका 
आधांनक शासन म॑ कार्यपालिका का महत्त्व---कौयपौलिका शब्द्‌ 


के व्यापक और सीमित अर्थ--कोर्यप्रालिका के मेद-पवतच ओर 
संसद-मूलक; राष्ट्रपति आद उप राष्ट्रपति--मंत्रि-प्रिषदू--सर कारी 
कार्य का संचालन--संघीय कार्यपालिका,का स्वंसप--स्वतंत्रन्या 
संसद-मूलक/ संघीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था म॑ दोष-- 


च र भारत का महान्यायवादी । | * पृष्ठ, १९१-१३४ 
७, 
१४ संघीय विधान-सडल ड द 
र _ विधानमंडंलं का महत्व--विधान-मंडळ की विशेषताएं; संद. 
9 रचना--भवधि--सदस्यो के अधिकार--पदाधिकारी--अधिवेशन 
| और कार्य संचालन; विधान-प्रक्रिग्रा--वित्तीय विषयों में 


शक्तियाँ; भारतीय संसद का स्वरुप--दो सदनों के रहनेसे 


हानि । पुष, ३५०१ 
' १५भारतका नियत्रक-महालेखा-परीच्तक | 
: . . ` नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति--पद से हटाये जाने के 
ट . ` सम्त्न्ध में व्यवस्था--सेवा की शर्तें--कत्त व्य--अधिकार--उसकी 
ह 722“. ` सपोर्ट पर कार वाई--सन्तोप-पूणं व्यवस्था | प्रष्ठ, १५३-१५५ 
EF [ 


१६ प्रथम अनुसूचो के भाग (क) में के राज्य 
राज्यों के संविधान का महत्त; कार्यपालिका--राज्यपाल-मंलि= 
परिषद्‌-सरकारी कार्थ का संचालन-राज्य का महाधिवक्ता 
.. विधान-मंडर--रचना--सदस्यता के लिए योग्यता-पदाः 
घिकारी--अवधि--अधिवेशन--कार्य-संचालन--शक्तियाँ और 
_विशेषाधिकार--विधान-प्रक्रिया--वित्तीय - विषयों में प्रक्रिया-- 
साधारणतया प्रक्रिया--राज्यपाळ की विधायिनी शक्तियाँ; राज्यों के 
ह ` निधान पर विचार--संत्र के संविधान से तुलना--राज्यपाल के 
" `  संघ-सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने. से हानि-दो सदनों की 
ht [चरथकता | 924 ASR पृष्ठ, १५६-१५७ 


= 


va” 


परक्रिया--साधारणतया . प्रक्रिया--राष्ट्रपति को विधायिनी . 


है 


CALAN, 


fe पक 00000 0 2 र 
१७ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य हि" 
हू भाग (क) में के राज्यों के' शासन-विधाच सेःमेंद--राजप्रमुख को: 
अवस्था पर. विचार--राजवंश की परम्परा->-प्रजातंत्र के विरुद्ध ` 
"संघ"ओर राज्य के बीच सम्बन्ध पर प्रभाव--देशी " शासकों की 
- अवस्था--उनके सम्वन्थमें की गई व्यवस्था में दोष । 
। tnd Wee nes पृष्ठ, १७५-१८० , 
$८ प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य Es 
क र जनतंत्रात्मक शासन का अभावं a ४७ पृष्ठ, १८१०-१८३. - 
` १६ प्रथम अनुसूची के आग (घ) में के राज्य-चेत्र 3 
| ... _ तथा अन्य राज्य-क्षेतर जो उस अनुदूचि में उल्लिखित नहीं हैं | 
« '२० अनुसूचित ओर आदिमजातिःक्षेत्र 7.” 
भारत में आदिमजातियों का स्थान और उनकी समस्याए ` 
आसाम के” अतिरिक्त अन्य राज्यों में के अनुसूचित और आदि. 
मजाति-क्षेतर--आदिमजाति-मंत्रणा-य्रिपद्‌ू--अनुसू चित क्षेत्रों में . ( 
लागू होनेवाली विधि--अनुसूचित क्षेत्र--इन उपवन्थो का संशो-. 
* धन; आसाम के आदिमजाति क्षेत्र--भाग (क) और भाग | 
( ख ) में के आदिमजाति-क्षेत्र--स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्त 
> शासो क्षेत्र--जिला-परिपदोंओर प्रादेशिक परिषदों. का गठन-.... 
जिळा-परिपदों ओर प्रादेशिक परिषदों को शक्तियाँ--संसद 
और राज्य के विधान-मंडळ के अधिनियमों का लागू होना-- 
`” ` स्वायत्तशासी जिलों और प्रदेशों के लिए आयोग की नियुक्ति ` 
. . जिला या प्रादेशिक परिषदों पर राज्यपाल काः नियंत्रग-माग | 
(ख) में के क्षेत्रों का शासन--अन्तर्कालीन उपबन्ध--इन उप: | 
वन्धो का संशोधन । .. . ` “पृष्ठ, १८५-१ ९२ (प्र) ' 


` २१ संघ ओर राज्यों के बीच सम्बन्ध >> शर . 
*, सघीय संविधान की एक मुख्य विशेषता--अवशिष्ट शक्तियों के `: 
सम्बन्ध में भिन्न-मिन्नदेशों की व्यवस्था--आधुनिक प्रवृत्ति. 
संघीय सरकार को शक्तिशाली बनाने को ओर; विधायीसम्बन्ध- . | 

` _'विघायनी शक्तियों का वितरण--संघ-पूची--राज्य-सूची:--समवर्ती- 
` सूची--राज्य-सूची में के विषय फै बारे में विधि बनाने की 


न १ ; र अ SR ५ 
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ये के सम्बैन्ध 
-सम्बन्ध--संघ और राज 
संसद. की शक्ति--ग्रशोसनः 


व्यवस्था । र 
बिचार अवशिष्ट क्तियोँ के सम्बन्ध में आदश व्य ह) 
री र र पृष्ठ १९२ (घ)-२५ ७ 6 « | 


{) 


वंचित 

_विष्त-करो का आरोपण--स॑ है 

आर्थिक उपबन्धों का या और राज्यों में राजलोका ही 
| के राज्यों से कराए; | 


सहायता--भाग (ख) मे 
वितरण--राज्यों को कूड र्‌ छेना--सम्पत्ति र 


त-भायोम--अन्य वित्तीय उपबन्ध--उध je 
* » सुंबिदा, अधिकार) दायित्व, आभार और व्यवह कर र : 
` रत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, बाणिज्य आर सह 


ष्र ९ 
आर्थिक उपबन्धों पर विचार ॥ ® त पृष्ठ; २० | 


Cs « rT 
क का सहत्वे-भादश गठन--मिन्न-मिन्न सिद्धान्त हि. 


अन्य देशों के उदाहरण--विधि का शासन; सेब की RE Es 
उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ--न्यायालय के नियम आदः ड 
` . पदाधिकारी). सेवक तथा व्यय; प्रथम अनुसूची के. भाग (क) 
| . केराज्य को त्यायपालिका-उचचन्यायाळथ का चा 
/ ळय की शक्तियाँ--अधीन न्यायालय; माग (ख) में के राज्य 
( ˆ `. न्यायपाछिका-माग (ग) में के राज्य की न्यायपालिका--भारतीय 
न्यायपालिका का स्वरूप |. ' - पृष्ठ, २२३-२४ 


८ २४ संध और राज्यों के अधीन सेवाएँ 
शासन के क्षेत्र में साव॑जनिक सेवकों का स्थान आर महत्व-- 


ह, सावंजनिक सेवकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध 

` `, - में आदशं व्यवस्था--सेवाएं ' छोक-सेवा-आयोग--लोक-सेवा- 
आयोगों का गठन--लछोक सेवा आयोगों के काम--लोकू-सेवाओं 

की. स्थिति--भारतमंत्री की सेवाओं के सम्बन्ध में. की गई 


NR SSE 


००5०२ oso nro ies sien +५->०3००० 


हः `. तव्पवस्याःमं दोष..." पृष्ठ, २४६-२५५ 
र ` २५ निर्वाचन | : 
Ss जनतंत्रात्मक शासन पद्धति की विशेषता--निष्पक्ष निर्वाचन का | 


` महत्व--मतदानीके अधिकार का आधार--साम्प्रदायिक निर्वाचन 


क्र 
NF 
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:- „` ` पद्धति से हानि; संविधान के निर्बाचन सम्बन्धी उपघन्धः्=निर्वाः 
, . चन भाबोग--मुख्य निर्वाचन-आशुक्त ओर प्रादेशिक :निर्वा- 
2 चंन-भायुकत --वालिग मंताधिकार--निर्वाचनन्सम्बन्धी उपबन्धों 
'पर विचार---चालिग मताधिकार का महत्त्व--स्व॒तंत्र निर्वाचन की . 
शेतु-इक्कीस साल वा अठारह-उचित कोन : पृष्ठ, २५६-२६१ . 


२६ फतिपय यूर्गों' से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध | 
द विरोध उपृबन्धों की आवश्यकता--निर्वाचन--सेवाएँ और 
= पद--शिक्षण अनुद/न--विशेष पदाधिकारी-राज्यों पर संघ का 
नियंत्रण--पिछड़े हुए वर्गों को अवश्या की जांच के लिए आयोग 
को नियुक्ति--विशेष उपबन्धों परं विचार. पृष्ठ, .२६२-२६७ 


२७ राजभाषा 
एक राजभाषा की आव्यकता --उसका महत्त्व--प्वीटजरलेंड का 
अपवाद--भारत क ।लेए राजभाषा की समस्या--संघ की भाषा>> 
. राज्य की भाषा-उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि को 
i भाषा--विरेष निर्देश--राजभाषा सम्बन्धी उपबन्धों पर विचार 


र अंकों के रुप के सम्बन्ध में अनिश्चित अवस्था | पृष्ठ, २६६-२७४ | 


पे आपात्त-उपबनन्‍्ध 
` . * आपात-उपत्रन्धों का अथ--जमंनी के वेथमर संविधान का 
उदाहरण--युद्ध या आन्तरिक उपद्रव से उन्न हुआ आपात 
राज्यों में सांविधानिक तंत्र की विफळता-वित्तोय आपात 
° आपात-उपबन्धों का स्वरूपः। : ` पृष्ठ, २७४-२८३ 


२६ संविधान का संशोधन । ढ 


- परिवृतनशील ओर स्थिर संविधान--ब्रिटेन और अमेरिका के 


उदाहरण--मारतीय संविधान के उपवन्धो के तीन भेद--संशोधन 
सम्बन्धी उपवन्धो पर विचार | । 


२३० अस्थायी तथा अन्तरकालीन उपबन्ध 


राषट्रपति-मंलि-परिषद--संसद--राज्यपाळ-राज्य की मंत्रि | 


परिषद और विधान मंडल-- उच्चतमन्सायाळय--उच्च न्यायालय: 
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` .` ,  , नियंत्रक 'सहाठेखा, परीकक सँकछोकसेवाबयायोग- ज्य 
Ee ळोकसेवा-भायोग-माग (खं ) में के राज्य--जम्मू ऑर 
हि . ` वारी ``... ` ष्ठ, २८७-२९१ 


` संविधान-संशोधन अधिनियम का पासं होना--संविधान में किये : 
गये संशोधन--पिछड़े छुर वर्गों के. सम्बन्ध में विशेष. व्यवस्था" 
भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार सम्बन्धी उपक्र 
EE. . में संशोझन--सम्पत्ति सम्बन्धी उपबन्ध में संशोधन--अन्यू 
= ?. संशोधन-संशोधमो पर विचार । ^ ` पृष्ठ, २९२-३०३ «| 


| 
६ संविधान-संशोघन अधिनियम ( १६५१ ) ० कै 
£ ] 


३२ स्थानीय स्वशासन ० 
स्थानीय स्वशासन का. महत्त्व--भारत में स्थानीय स्वशासन का 


विकास--कौरपोरेशन--म्युनिसिपेलिटी == जिला-बोर्ड -- अन. °. ` 
 _ ` संस्याए'-ुस्थानीय संस्थाओं की समस्याएं. ओर उनका समाधान। 
क; “ती कू र पृष्ठ, ३०३-३२४ ` 
३३ म्राम-पचायत 
ग्राम-पंचायतों का महत्व ग्राम-॑चायतों की स्थापना में प्रगति-- 
ग्राम-पंचायतों का गठन--ग्राम-पंचायत के अधिकार ओर कत्तव्य 
/ : ग्राम-यंचायत की सम्पत्ति ओर आमदनी--ग्राम-कचंहरी -- प्राम- क 
22 «पंचायत के जियम--ग्राम-पंचायतों का भविष्य । पृष्ठ, ३२५-३४३ ः 


३४. परिशिष्ट ( क ) 
. ` संघ और राज्यों में विधायिनी शक्तियों का वितरण--संघ- सूची-- 


` राज्य-सूची--समवरती-सूची ।. पृष्ठ, ३४४-३६० 


. संविधान की नवीं अनुसूची में रखे गये अधिनियम | पृष्ठ, ३६०-३६१ 


परिशिष्ट (ग) Eo BE 
पारिमाषिक-झन्दावळी-कोष। | पृष्ठ, ३६१-३७२ 


सहायक पुस्तकों ओर पत्रिकाओं को, संक्षिप्त सूची । . .. पृष्ठ, ३७२-३७४ . ४ 


, सोविधान सभा ने तैयार विया है। लेकिन यह समेभना गलत होगा कि यह ज 
` संविधान समा के साल दो साल के परिश्रम का ही परिणाम है। यथार्थ में 


EF SOROS AF OIE CPR REDE I COC TP 


` गईं थी।-शुर में व्यापार ही इसका एकमात्र उद्देश्य या | मारत में उस सभय) _ ज्र 
 . शुगलसम्राटों का शासन चल रहा था और मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और 
समृद्धि की पराकाष्ठा की ओर अग्रसर था | ऐसी परिस्थिति में व्यापार के. 
| ` सिवाय और कुछ करना कम्पनी के लिए सम्भव भी नहीं था। धीरे-धीरे कम्पनी.“ 
`. ने व्यापार के लिए भारत के कई स्थानों-में कोठियाँ भी कायम कर लीं, जिनमें | 
.. कलकत्ता: वम्बई और मद्रास सबसे मुंख्य थे ।. लेकित्त सत्रहवी शताब्दी. तक. 


ी- ` तरह प्रबन्ध रहता है, उसी. तरह इस कम्पनी का मी था।” भारत के. 


Ee CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra 


अध्याय १ ह 


` अंग्रेजी राज की स्थापना. 
RR के और . 


भारतीय शासन का विकास... 
(१७१७-१८५८) : 


२६ जनवरी, १९५० से जो संविधान हमारे देश में लागू है, उसे भारतीय | 


पिछले करीब दो सौ साल से धीरे-धीरे इसका विकास होता चला आ रहा था। | हः 
इसलिए इसके स्वरूप को ठीकःठीक समभने के लिए. इसके पिछले विकास के | 
इतिहास को भी जान लेना चाहिए। . र 4 

यह विकास भारत में अंग्रेजी राज कायम करने की कोशिश के साथ ही _ | 
साथ हुआ । यह तो. सभी जानते हैं कि ,यहाँ पर इंस्ट्इंडिया कम्पनी -ने ही. | 
अंग्रेजी राज की स्थापना की | यह ईस्टइंडिया कम्पनी सन्‌ १६०० ई० के 
एलिजाब्रेथ के चार्टर के अनुसार पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए कायम की . 


इसका उद्देश्य सिफ व्यापार ही था | आम तौर पर व्यापारी कम्पनियों का जिस 


-2 २ मन भारतीय संविधान Ee | 
` कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में कोठियो का कारवार चलाने के लिए गवर्वर या . | | 
` „ प्रेलिडंट रहते थे गवर्नर के साथ-साथ प्रत्येक जगह के लिए एक-एक कॉसिलमी « | | 
रहती थी, और समी काम उसकी सलाह से ही होते थे। इनके ऊपर इंगलैंड ` | 
में कम्पनी के हिस्सेदारो की जमात थी, जिसे कोर्ट आफ प्रोप्राईट्स कहते थे) | 
लेकिन हिस्सेदारों की संख्या काफी वडी थी । इसलिए, कम्पनी के रोजमरे के 
शासन के लिए एक छोटी कमिटी थी, जिसका नाम था, कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स ।" 
इसके अलावा कम्पनी के एक गवनेर और डेप्यूटी गवर्नर भी रहते थे, लेकिन 
कम्पनी के शासन पर संल अधिकार कोर्ट आफ डाइरेबटर्स का ही था। ” 
ब्रिटिश पालियामेंट की तरंफ से कम्पनी “के काम में कोई खास हस्तक्षेप नहीं 
` होता था ।; क A क 
' लेकिन अठारहवी शताब्दी में परिस्थिति बदलने लगी ।१ ७०७ ई में औरंग- 
बेब की मृत्यु हुईं। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। भारत मैं - 
मुगलों की जगह लेने लायक कोई दूसरी ताकत भी नहीं पैदा हुई | इसका परि | 
- णांम-यह हुआ कि भारत राजनीतिक गुसन्दियों और लड़ाइयों का खाडा वन 
गया । कई छोटे-छोटे राज्य कायम हो गए और श्रापस मैं लड़ने लगे। अब |, 
ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत की राजनीति में दखल देने का च्छा अवसर . 
मिला और इसने इस अवसर से पूरा लाभ उठाया। कम्पनी को सबसे पहले 
कर्नाटक में भारतीय राजनीति में दखल देने का मौका मिला। दक्षिण मारत मे 
सीसी भी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे | न अंग्रेजों और फ्ांसीसियों में युद्ध 
कार व | इस्ट इंडिया कम्पनी का “उद्देश्य यहाँ पर अब 
- "5% सापार करना नहीं रहा, बल्कि यह अव भारत में अंग्रेजी राज़ कायम करने 
_ “का सपना देखने लगी । इसी समय बंगाल में कुछ ऐसी घटनाएँ घरीं, जिनके . 
crm bo mi Ve 
व्य का रात्ता खुल गैया ४ र | शं 
लड़ाई हुईं और इसने वह काम ५ डुल गया । १७६४ में बक्सर की. | 
0 कि मरा कर दिया जिसे पलासी ने शुरू किया या । ह| 
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` बिगड़ने लंगी । इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, भारतीय शासनं* में हस्तक्षेप करने _ ह. 


भारतीय शासन का विकास * कक, 


इस युद्ध में, मुगल बादशाह शाइश्रालम, अवध और बंगाल के नवाब, तीनों की 
* हार हुई । बक्सर की जीत के बाद अंग्रेज बंगाल के पूरे तरह "मालिक हो गए । 
१७६५ म॑ शाहआलम ने कम्पनी की बंगाल की दीवानी देकर .उसके अधिकार 
पर कानूनी मुहर भी लगा दी। इस तरह बंगाल, बिहार ओर उड़ीसा के सूत्रों पर 
कम्पनी का पूरा अधिकार हो गया । उत्तरी भारत में अब कोई ऐसी ताकत. नहीं . 


`. चची जो अंग्रेजों को 'हरा सके । धीरे-धीरे कम्पनी अपना राज्य बढ़ाने लगी। ` 
- क्लाइव के बाद वारेन्‌ हेसिटग्स, कार्नवालिस और वेलेस्ली गवर्नर या गवर्नर जेनरल 


होकर आए ओर इन्होंने अंग्रेजी राज्य के विस्तार का काम जारी रखा। वेलेस्ली 
ने जो काम शुरू किया, उसे लार्ड हेस्टिंग्स नेभूरा कर दियां। १८१८ में मराठों ` 
की हार के बाद करीब-करीब समूचा भारत अंग्रेजों के कन्ने में छा गय. | सिर्फ 
सीमा-पर के कुछ प्रान्त बचे रहे । हार्डिज्ञ और डलहौसी .ने “इन्हें भी जीत 
लिया। इस तरह १८५७ के-भारतीय विद्रोह के पहले भारत में अंग्रेजी राज की 
स्थापना पूरी तरह हो चुकी थी । 

इस त्रदली हुई परिस्थिति. मैं ब्रिटिश पालियामेंट चुप नहीं रह सकी । उसने 


` भारतीय शासन का भार अकेले एक व्यापारी कम्पनी के हाथ में छोड़ना ठीक 
. नहीं समभा ओर वह इसको सुचारु रूप से चलाने के लिए समय-समय प्र _ . 


नियम बनाने लगी'। इस तरह आवश्यकतानुसार पार्लियामेंट के कई ऐक्ट पास 
हुए । भारतीय शासन का निर्माण इन्हीं ऐक्य के आधार पर हुआ | . 


(१) रेग्यूलेटिंग ऐक्ट (१७७३) : | 


१७६५ मैं कानी को भंगाल की दीवानी मिली । इसके बाद कनी की - - | 


: दशा शोचनीय हो गई | एक तरफ कम्पनी के नौकर खूब धन इकट्ठा करने 
लगे और मालोंमाल हो गए वे भ्रष्टाचार और भारतीय प्रजा पर. अत्याचार के हः 
जरिये ही यह धन पा सके | दूसरी तरफ कम्पनी की आर्थिक दशा दिनों-दिन 


की चर्चा जोरों से चल पड़ी । १७६७ ई० में पार्लियामेंट > ने कम्पनी के सम्बन्ध 


` ` में पाँच ऐक्ट पास किए । इनके मुताबिक कम्पनी को ब्रिटिश सरकार .को कर के. हू > 
ट ग रूप सें पनी. आमदनी का एक हिस्सा देना पडा । लेकिन भारतीय > F 
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3  _ भारतीय संविधान 


शासन-सम्बन्धी पार्लियामेंट का पहला महत्वपूर्ण ऐक्ट सन्‌ १७७२ का 3 


लेटिंग ऐक्ट था] 
इस ऐक्ट फे मुताबिक बंगाल का गवनेर गवर्नर जेनरल कहलाने लगा । बम्बई 


और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जेनरल के अधीन कर दिए. गए 
और यह नियम बना दिया गया कि वे बिना गवर्नर जेनरल की सहमति के कोई 
युद्ध या सन्धि नहीं कर सकते थे ।. बंगाल के शासन का भार, गवनेर 
जेनरल और चार मेम्बरों की एक कौंसिल को दिया गया। इसके सभी फैसले 


बहुमत से होते थे और गवनर जेनरल को इन्हें मानना पड़ता था। कलकतं | 


मेँ एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को गई । इसमें एक चीफ जस्टिस ओर तीन 
और जप रहते थे) गवर जेनरल और कौंसिल को कम्पनी के इलाकों के 
लिए, नियम इत्यादि बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोट 
मैं इन नियमो की रजिस्ट्री कराना जरूरी था। भारतीय शासन मैं गवर्नर जेनरल 
और कॉसिल को कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स की आशाओं को मान कर चलने 
का और उसे भारत-सम्बन्धी समी खबरों की जानकारी कराते रहने का आदेश 
दिया गया। कोर्ट ग्राफ डाइरेक्ट्स के लिए भारतीय शासन-सम्बन्धी सभी बातों 
की खबर त्रि टिश सरकार के पास भेजते रहना अनिवाय कर दिया गया। 


कई बातों मेँ रेग्यूलेटिंग ऐक्ट द्वारा की गई व्यवस्था प्रशंसनीय थी । बंगाल. 


*के गवर्नर जेनरल को बम्बई और मद्रास के गवर्नरों के ऊपर देखरेख रखने का 


अधिकार देने से कम्पनी के भारतीय प्रदेशों सें केन्द्रीय शासन की नींव पड़ी । 


भारत, सरकार के कानून बनाने के अधिकार का आरम्भ भी इसी ऐक्ट से हुआ। | 


सुप्रीम कोर्ट का कायम किया जाना न्याय की दृष्टि से हितकर था । इसके श्रलावां 
अब ब्रिटिश सरकार को भारतीय शासन के सम्बन्ध में सभी बातों की खबर 
रहने लगी । लेकिन इस ऐक्ट में कई बड़े दोष भी थे। गवर्नर जेनरल के 


लिए कॉसिल का फैसला मानना. अनिवार्य कर. दिया गया था । इससे 'ग्रथम | 
व वर्न जेनरल वरेन हेस्टिंस को बड़ी असुविधा हुई और कई अवसरों पर उसे 
` , पने विरोधियों की “नीति 'को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होना पडा | 
^ _ बम्बई और मद्रास के गवर्नरों पर बंगाल के गवर्नर जेनरल का आधिपत्य भी पूरी | 
` तरह से नहीं स्थापित किया गया और वे वरावर अपनी स्वतंत्र नीति. पर चलने 4 
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 _ जेनरल को यह आदेश दिया गया कि बिना कोर्ट ग्राफ डाइरेक्टस की आज्ञा के 


=. भारतीयं शासन का विकांस ` . 


कौ कोशिश करते रहे । सुप्रीम कोर्ट के सम्बन्ध में भी बहुत सी बातें आध्पष्ट रह 
- गई थीं और इसके और गवर्नर जेनरल की कौंसिल के बीच बहुत भगडे पैदा... 
` हुए ।- ब्रिटिश सरकार और पार्लियामेंट को भारतीय शासन के सन्वन्ध में जाने- 
कारी रखने का.श्रुवसर तो मिल गया, लेकिन भारतीय शासन पर इनके निर्देश * 
र आधिपत्य की कोई व्यवस्था नहीं" बनी | इसलिए इन चुटियों को दूर करने 
के लिए. पालियामेंट,को फिर दूसरे एक्ट पास करने पड़े |... 


(२) पिट का इंडिया ऐक्ट (१७८४) | 


सन्‌ १७८१ में पार्लियामेंट ने एक ऐक्ट पास क्रिया जिसके मुताबिक 
न्यायविभाग की गड़बड़ी दूरनकी गई और सुध्रीभ कोर्ट का अधिकार: चेत्र निश्चित : . 
किया गया । १७८४ में भारतीय शासन सम्बन्धी पार्लियामेंट का दूसरा ऐक्ट  . 
पास हुआ, जिसे 'पिट का इंडिया ऐक्ट' कहते हें । इसके मुताविक भारतीय 
शासन-सम्बन्धी सभी बातों की देखभाल करने के लिए एक बोर्ड आफ कंट्रोल _: 
बनाया गया। इसमें छः मेम्बर रहते थे-दो मंत्री और चार प्रिवी कॉसिल के 
सद्स्य । इनकी बहाली ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी। ये कम्पनी के. सभी - : 
कागजो को देख सकते थे। कोट आफ डाइरेक्टस के लिए जरूरी कर दिया 
गया कि यह भारत से आए हुए सभी कागजो को बोड आफ कंट्रोल के पांस 
भेजे ओर भारत में कोई आज्ञा भेजते समय उस पर बोर्ड की सहमति . | 
ले ले | बोड को डाइरेक्टरों की किसी आशा में परिवर्तन करने का अधिकार «5. 
, भी दिया गया | बोड आफ कंट्रोल अपनी तरफ.से भी आज्ञा निकाल सकता _. | 
था और उस पर डाइरेक्टर की सहमति आवश्यक नहीं थी। तीन डाइरेम्टर | 
` की एक गुप्त समिति संगठित की गई और बोर्ड के गुप्त आदेश बिना और 
डाइरेक्टरों की जानकारी के इसी समिति द्वारा भारत भेज दिए जाते थे। इस 
तरह पालियामेंट का भारतीय शासन पर पूरा अधिकार हो गया। गवर्नर 


भारत में कोई युद्ध नहीं किया जाव । अम्बई और मद्रास के. गवर्नर पूरी तरह से . 
| बंगाल के गवर्नर जेनरल की मातहती में रख दिण गए. गवर्नर जेनरल और - 
 . _ खवर्नरो की कॉसिल के मेम्बरों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई । ' 
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' एर कौंसिल के फैसले को रद्द करने करा भी अधिकार दे दिया गया । 


१७९३ में कम्पनी की सनद को नया करने का समय ग्रा गया। इसलिए 
पालियामैट ने एक चार्टर ऐक्ट",पास कर बीस साल के लिए कम्पनी के 
व्यापार सम्बृन्धी ग्रधिकारो को वढा दिया | इसके साथ-साथ और भी परिवर्तन 
हुए) बोर्ड ग्राफ कॅटल का खर्च कम्पनी के जिम्मे कर दिया गया।« यह 
“नियम चना दिया गया कि बोड. के दो मेम्बर प्रिवी कौंसिल के बाहर से भी 


` अधिकार और भी व्यापक बना दिया गया। गवर्नर जेनरल के कौंसिल के 


को मी यह अधिकार दिया गया । 
_ (४) १८१३ का चाटर ऐक्ट 


चार्टर ऐक्ट पास किया गया | इसके मुताबिक अगले बीस बरस तक के "लिए भारत 


सात्र श्रलग-श्रलग 


आगे हस का्नवालिस के गवर्नर जेनरल होने के बाद उसे आवश्यकता पड़ने | । 


- ` (३) ९७९३काचार्टऐक्ट . ` ‹ | 


_ बहाल किए. जा सकते हैं । अब से संत्र से पहला मेम्बर बोर्ड आफ कंट्रोल का | 
। ; समापति“कहलाने लगा और बोर्ड का करीब-करीब सभी काम बही करने लगा । 
` बह निटिश मंत्रिमंडल का भी सदस्य रहता था । इससे उसका प्रभाव और भी बढ़ 
. राया भारत मैं बंगाल के गबर्नर जेनरल का दूसरे ' प्रान्ता के गवर्नरों के ऊपर, 


. पसले के खिलाफ काम करने के अधिकार को फिर से हुहराया गया और गवर्नरों | 


बीस साल के बाद पालिंयमें द्वारा बहुत बाँच-पड़ताल के बाद १८१३ का . 


` में जीते हुए इलाकों पर कसनी का अधिकार कायम रखा गया। लेकिन इसके _ | 
` साथ ही साथ उन इलाकों पर ब्रिटिश सम्राट्‌ की प्रभुता की घोषणा स्पष्ट रूप ते | 
कर दी गई । कम्पनी के व्यापार सम्बन्धी अधिकार भी कम कर दिए पी 
व्यापार पर और चाय के व्यापार पर तो कमनी का एकाधिपत्य कायम रहा, | 
लेकिन और समो तरह के व्यापार के लिए भारत का दरवाजा कम्पनी के बाहर के 
हि लिए भी खोल दिया गया । कम्पनी को व्यापार और शासन समनी ही 
र रखने का आदेश दिया गयो। “इस ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक |. 
ल ल में शिक्षा और साहित्य के प्रचार के लिए खर्च करने ह. ४ 
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(४) १८३३ का चाटेर ऐक -. 
: १८३३ के चार्टर ऐक्ट से भारतीय शांसन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । 
“कम्पनी को श्रपने व्यापार-सम्बन्धी सभी कामों को जल्द से,जल्द बन्द कर देने की 
आज्ञा दी. गई । अब इसका काम सिर्फ भारतीय साम्राज्य का शासन करना रह 
गयां । यह काम इसे और बीस साल के लिए दिया गया, लेकिन + यह स्पष्ट कर 
दिया गया कि भारतीय साम्राज्य पर इसका श्रधिकार ब्रिटिश सम्राट्‌ की थाती के 
रूप में था । बंगाल का गवैनर जेनरल श्रव भारत का गवर्नर जेनरल*कहलाने लगा 


आर उसके ऊपर समूचे देश के शासन की जिम्मेदारी दी गई । गवर्नर जेनरल की. 
कॉसिल में एक चौथा मेम्बर, कावून बनाने के सम्बन्ध के कामों के लिए, जोड़ 


दिया गया | लेकिन वह "कॉसिल कै दूसरे कामो में भाग नंहीं ले सकता था। 


नन्नर जेनरल और कौंसिल को समूचे देश के लिए कानून या ऐक्ट बनाने का 
` अधिकार दिया गया । . अलृग-अलग प्रांतों के कानून बनाने के अधिकार ले लिये | 


गए | हाँ, वे अपनी आवश्यकतानुसार गवनेर जेनरल और. कौंसिल को कानूनों 


के मसविदे भेज सकते थे। भारतीय कानूनों के कोड तैयार करने के लिए एक. हे ह 
समिति संगठित की गई, जिसका नाम इंडियन ला कमीशन पडा | भारत के भीतर 


सभी नोकरियों की बहाली का आधार योग्यता कर दिया गया । अत्र किसी 


भारतीय के किसी पद पर बहाल होने में उसके जन्म, वंश या रंग के आधार पर 
. कोई रुकावट नहीं हो सकती थी । 


(६) १८५३ का चाटर ऐक्ट 


बीस साल के बाद १८५३ में फिर एक चार्टर ऐक्ट पास हुआ) इसके सुताः | 
बिक कम्पनी कायम रही और भारतीय शासन उसी के जिम्मे रहा । लेकिन पडले ' : 
-की तरह उसे यह अधिकार बीस साल के लिंएन देकर उतने ही समय तक के लिए * | 
- दिया गया जब्र तक पार्लियामेंट कोई दूसरा प्रबन्ध नहीं करे । डाइरेक्टरों की संख्या _ 
-घटा कर अद्ारह कर दी गई । इसमें से छुः की वहालो सम्राट द्वारा होने लगी | ५ 
नोड आफ कंट्रोल के प्रधान का वेतन ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री के चराज्नर करके, | 
`. इस पद का स्थान ऊँचा कर दिया गया । भारत में बड़े-बड़े पर्दो पर बहाली करने- 
-का अधिकार कम्पनी से ले लिया गया | अब बोड आफ कंट्रोल दारा बनाए गए 
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` नियमों के अनुसार परीक्षा में प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति होने लगी। 


गवर्नर जेनरल को, समूचे देश के शासन पर पूरा ध्यान देने के लिए, बंगाल के 


शासनकार्य से अवकाश देना जरूरी समभा गया ओर बंगाल के लिए एक पंथकू ` 


गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बद्दल करने की व्यवस्था की गई । १८३३ में स्थापित 


. इंडियन ला कमीशन के सुभावों पर विचार करने के लिए अंग्रेज॑ कमिश्नर बहल 


किए. गए.। १८३३ में कानून बनाने के काम के लिए गवर्नर जेनरल की कौंसिल में , 
जो चौथा मेम्बर जोड़ा गया था, उसे कोंसिल का साधारण मेम्बर बना दिया गया 


और वह ग्रंत्र कोंसिल के सभी. काम में भाग लेने लगा.। कानून बनाने के काम के 
` > समय कौसिल में छः और सदस्य भाग, लेने लगे--बंगाल का मुख्य जज, एक ओर 


जज ओर चार श्रलग-श्रलग प्रान्तों के प्रतिनिधि । इस तरह कॉसिल 'के काय- 
कारिणी ओर व्यवस्थापिका सम्बन्धी काम अलग-अलग हो गए | इस व्यवस्थापिका * 
परिषद्‌ या लेजिस्लेटिव कॉसिल में सत्र मिलाकर बारह सद्स्य हुए--गवनंर 


ेनरल, सेनापति या कमांडर इन-चीफ, चार साधारण सदस्य और छः अतिरिक्त ˆ 


सदस्य ।.लेजिस्लेटिव कोसिल की बैठके अब गुप्त नहीं रहीं और उनकी कार्यवाही 


` का विवरण भी सरकारी तोर पर प्रकाशित किया. जाने लगा । 


(७) १८५८ का ऐक्ट | > 


« पहले ही से इंगलेड में कम्पनी के शासन के न्त करने की चर्चा चल रही 


__ थी । ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही थी जिनका ख्याल था कि व्यापार'के लिए जज 


कायम की राई एक कम्पनी के हाथ में इतने बड़े देश का शासन छोड़ना उचित 


नहीं है। १७८४ से एक तरह से द्वेष शासन कायम था और भारतीय शासन 


सम्बन्धी अधिकार कोर्ट श्राफ डाइरेक्टर्स और बोर्ड आफ कंट्रोल में बँटा हुआ 


था। धीरे-धीरे बोर्ड आफ कंट्रोल की शक्ति बढ़ती जा रही थी ओर उसी परि- 


-माण में डाइरेक्टरों की शक्ति घट रही थी। यहाँ तक कि १८५३ के चार्टर 
ऐक्ट के मुताबिक कम्पनी के अधिकारों को पहले की तरह बीस साल की निश्चित 
अवधि' के लिए नहीं बढ़ाया गया था। १८५७ के भारतीय विद्रोह ने कम्पनी 


टर का रन्त एकदम निकट ला दिया । 
दक निकर १८५८ में जो ऐक्ट पास किया उसके मुताविक -द्वेध शासन 


९ री १ $ 
श्‌ क 
CN ग SSRN R See ¢ शं 
NSIS ल+स+ 3 जज +  ] ड os 
= - - 


० -भारतीय शासन कांविकासं ` ६ 


का न्त कंर दिया गया और भारतीय शासन अब- ब्रिटिश सम्राद के नाम * 
पर और उसी के द्वारा होने लगा। बोर्ड श्राफ कंट्रोल का श्रन्त कर दियी गया 

, ` शौर इसके और कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के सभी कार्मो को करने के लिए ब्रिटेन 
में एक और मंत्री की त्रदली होने लगी | आगे चलकर यह सेक्रेंटरी ग्राफ स्टेट . 
फार इंडिया या भारत मंत्री कहलाने लगा। भारत मंत्री की. सहायता के लिए एक 
कौंसिल की स्थापना की गई । इस कौंसिल में पनरह सदस्य रहने लगे--आंठ _ 
सम्राट द्वार नामजद और खात डाइरेक्टर द्वारा चुने हुए । भारतू मंत्री इस 
कौंसिल का समापति होता था और मतभेद होने पर, उसे कुछ बातों को 

: छोड़कर, .इसके फैसलों को नहीं मानने का भी अधिकार था । कम्पनी की सभी 

सम्पत्ति और सेनाओं पर .ग्रत्र सम्राद का ,अधिकार हो गया । सम्राट ओर 
सारत मंत्री को बढ़े-बढ़े पदों पर बहाली करने का अधिकार दिया गया। 
गवर्नर जेनरल लेफ्टिनेंट गवर्नरों की बहाली कर सकता था । इंडियन सिविल 
सर्विस परीक्षा के लिए, नये नियम बनाए, गए. । 


(८) महारानी विक्टोरिया की घोषणा (१८५८) 


सरकारी तौर पर ये सभी परिवर्तन १ नवम्बर, १८५८ को महारानी विक्टोरिया 
की घोषणा मै. प्रकाशित किये गए । साथ हो साथ इस घोषणा में ओर भी 
कई बातों के सम्बन्ध में ब्रिटिश नीति का. स्पष्टीकरण किया गया। भारतीय 
नरेशों को,यह आश्वासन दिया गया कि उनके साथ कम्पनी द्वारा की गई सन्धियों 
को माना जायगा और उनके अधिकार ओर मान मयादा की रक्षा की जागी| 
सबको धार्मिक स्वाधीनता देने और भारत में किसी भी नौकरी के लिए बहाली ' | 
रते समय जाति या धर्म के आधार पर भेद-भाव नहीं करने का वचन दिया 
गया। यह भी कहा गया कि भारतीयों के पुराने रुमरिवाजों का आदर किया 
जायगा, उनके साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की जायगी अर भारतीय शासन में | 
मारत की जनता के हितों का ख्याल रखा जायगा । | 
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ह ¬ नोवरी । ह रे में उनते अवगत हो लेना अद होगा। सते 


 भी.लिया जाय | 


. _ भारतीयो.ने अपने अधिकारों की सभी चिन्ता ही छोड़ दी थी। धीरे-धीरे एक . 


३), 


था।. इसके अलावा नये आवागमन के साधनों 


` सरकारी काम के लिए और शिक्षा-संश्यत्रों में 


अध्याय ? 
. भारत में राष्ट्रीय जागरणः 
प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म 
(१८१८-१९०९) 
पिछले अध्याय में यह देखा ना ,चुका- है कि ९८५८ तक मारत में पूरी 
तरह अंग्रेजी राज कायम हो चुका था। इसके साथ ही साथ भारतीय शासंन फी - 
स्थापना मी हो चुकी थी और अब ब्रिटिश सरकार ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से 
इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन ्रभी तक पार्लियामेंट कें 
किती ऐक्ट में भारतीयों को शासन में किसी तरह के अधिकार देने की कोई 


` चर्चा नहीं थी | शासन के सभी काम अंग्रेज अफसर करते थे और भारतीय 
इस लायक नहीं समझे जाते थे कि उनके प्रतिनिधियों से इस विषय पर परामर्श | 


« 
त 


, लेकिन यह अवस्था अधिक दिनों तक नहीं कायम रह. सकी | १८५७ का _ 
विद्रोह तो अवश्य दबाया जा चुका था | लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि 
नये मारत का जन्म हो रहा था। १८५८ के पहले से ही भारत में ऐसे-ऐसे 
परिवर्तन हो रहे थे, जिनसे नई प्रवृत्तियों का जन्म हुआ ओर राष्ट्रीय जागरण - 


गो. ने देश के दूर-दूर हसो मे 
वना दिया थां। समूचे. देश सें 
माध्यम के रूप में अंग्रेजी. भाषा 


रहने वाले लोगों का मिशना-जुलना आसान 
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प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म ११ 
का ही व्यवहार होता था। इससे भारतीयों को एक ऐसी माषा मिल गई जिसके " 
* जरिये भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लोग आपस में विचारों का ग्रादान-प्रदान कर 
सकते थे । इसी समय अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार हुआ। इससे भारतीय 
पाश्‍चात्य देशों ऋ लेखको के विचारों से. अवगत होने लगे | अर्क) मिल, - मेकाले, * 
स्पेन्सर इत्यादि की पुस्तकों को भारतीय पढ़ेने ओर उनसे प्रभावित होने लगे। 
अब शिक्षित भारतीयों के मस्तिष्क में स्वतंत्रता, समानता इत्यादि के विचार 
चक्कर काट्ने लगे और वे भारत में भी उनकी स्थापना का स्वम देख़मे लगे | 
बहुत से भारतीय यूरप के विश्वविद्यालयों में भी आश्यन के लिए गए। जक | 
वे लोग अपनी मातृभूमि में वापस आते थे, तव अपने साथ एक नया दृष्टिकोण 
लिये हुए रहते थे ओर उनके हृदय में भारत को भी यूरप के देशों की तरह 
*उत्नंत करने की भावना रहती थी । इसी समय मेक्समूलर, कोलब्रुक, 'मोनियर _ 

विलियम्स, राजेन्द्रलाल मित्र, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इत्यादि विद्वानों ने 
* भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन किया ओर इस विषय पर नई नई 
पुस्तकें लिखीं-। इन पुस्तकों से भारतीयों को अपने प्राचीन गोरव का भान 
हश्रा ओर अब इन्हें अपने को अंग्रेजों के सामने 'हेय' समझने का कोई कारण नहीं 
रहा | इसी समय भारत में - नये-नये धर्म-सुधारक पेंदा हुए। -इन सुधारको में | 
- शजा-राममोहन राय; स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहॅस, -ध्वामी 
विवेकानन्द और. महादेव गोविन्द रानाडे मुख्य थे। इनके लेखों, भाषणों 
और कामों से भारतीयों के हृदय में देश-प्रेम का जन्म हुआ और उनमें एकता 
की भावना दृढ़ हुई । वे ग्रथ समझने लगे कि अपने देश और ,समाज की 
. ` सेवा करना उनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। भीमती एनी बेसेंट और उनकी. . 
` - थियोसोफिकल सोसाइटी ने भी भारतीय जागरण लाने में बहुत योग दिया |" ` 
भारतीय साहित्य और समाचार पत्रों से भी राष्ट्रीयता की भावना के. प्रचार में 
बहुत मदद मिली । उस समय के ऐसे भारतीय पत्रों में इंडियन मिरर, हिन्दू पैट्रियट, 


अमृत-बाजार-पत्रिका, बम्बई समाचार, सोम प्रकाश इत्यादि का नाम लिया जा - _ 


` सकता है। इसी तरह दीनमन्धु मित्र के 'नील दर्पण, बकिमचन्द्र के आनन्द मठः, 
` ` भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के “भारत दुर्दशा नाटक इत्यादि पुस्तकों ने भी राष्ट्रीय. . 
. . भावना का सजन किया । 
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१३ भारतीय संविधानं ० 
इस जमाने मैं अगो की तरफ से भी ऐसे कई काम हुए, जिनसे भारतीयों के 


हृदय में उनके प्रति असन्तोष की भावना बढ़ी और राष्ट्रीय भावना हृ होती . 
गई । १८५७ कें विद्रोह के बाद अंग्रेज भारतीयों को अविश्वास और घणा की 


` .दृष्टि से देखने लगें और उन्हें उत्तरदायित्व के समी स्थानों से हटाने लगे । महारानी 
विक्‍टोरिया की घोषणा में तो कहा गया था कि नोकरियों पर बहाली करते समय 


किसी के धर्म, जाति या बंश पर कोई ख्याल नहीं किया जूयगा । लेकिन यह ५ 
सिफ कहने के लिए था ।. असल में. मारतीयों को सभी ऊँची नोकरियों से अलग . 


रखा जाता था। इससे पदेःलिखे भारतीयों को. बड़ी निराशा होती थी । आर्थिक 
: क्षेत्र में भी भारत का शोषण किया जा रहा था। भारतीय उद्योग-घंघे खतम हो 
रहे थे और उनकी जगह पर इंगलैंड की बनी हुई चीजें, भारतीय बाजारों. में बिक 


रही थीं । “ऊँची-ऊँची नौकरियों पर अत्यधिक वेतन देकर अंग्रेजों को रखा जाता, 


था । इससे हरसाल देश के धन का एक बहुत बड़ा भाग देश . के बाहर चला 


पड़ जाता था, जिम असंख्य लोग मरते थे। लॉड लिटन ज्र भारत का 
बाइसराय था, तत्र सरकार की तरफ से बहुत से ऐसे काम हुए जिनसे. अंग्रेजी 


` पड़ा हुआ था, दिल्ली में दरबार किया गया और उसमें पानी .की तरह रुपया. 
बहाया गया; लंकाशायर के मिल-मालिकों के लाभ के लिए वाहर से आनेवाले 
कपास या सूत पर से चुंगी उठा ली गई; भारतीय समाचार-पत्रों पर .अतिबन्ध 
| लगाये गए ओर विना सरकार से लाइसेन्स लिये भारतीयों को हथियार रखने 
- की मनाह्दी कर दी गई । लिटन के उत्तराधिकारी रिपन के. जमाने में इलबर्ट 
._ विल के सम्बन्ध में जो कुछ हुआ, उससे भी. भारतीय राष्ट्रीय भावना के उदय 
मं योग मिला। उस समय के सरकार के कानूनी सदस्य सर सी० पी०  इलबर्ट ने 
. इस आशय का एक विल बनाया 
इसे अपना अपमान समझा और इस विल के खिलाफ बहु; 
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जाता था। इधर कृषि की हालत भी अच्छी नहीं थी और वारवार अकाल ` 


शासन से लोग छुब्ध होने लगे । उस समय जत्र भारत में एक भयंकर अकाल | 


|. भारतीयों को 
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प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म... | १३. 


अपनी “गिरी हुई अवस्था खलने लगी ओर राष्ट्रीय भावना का ` प्रचार 
« हुआ | 
* ` ` अब भारतीय एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस करने. लगे जो राष्ट्रीय 
न आन्दोलन को गें बढ़ा सके और भारतीयों की शिकायतों को दूर कराने की 
कोशिश करे।  उन्नीसवीं शताब्दी के .उत्तराद में देश के. भिन्न-मिन्न 
- * भागों में ऐसी कई सैंस्थाएँ कायम हो गई ।' इनमें सबसे प्रसिद्ध कलकते 
` का, इंडियन एसोसिएशन' था जिसे सुरेन्रनाथ बनज़ी ने १८७६ ई० 
` में कायम, किया था। आगे चल कर भारतीयों के' मन में एक ऐसी अखिलं 
` ` रतीय संस्थ स्थापित करने का विचार उठा जिसकी शाखाएँ देश के 
सभी भागों में फैली रहें और ,जिसमें समूचे" देश के लोग माग लें । कुछ अंग्रेज 
* मीः ऐसे थे, जो इस तरह की संस्था के पक्ष में थे। ऐसे लोगों में ए० ओ ह्यूम 
_ सबसे आगे थे और उन्हें कांग्रेस का पिता. कद्दा जाता है। उस. समय के वाइसरव- 
लाड॑ डफरिन ने भी इस विचार का स्वागत किया । आखिर में दिसम्त्रर, १८८५ में 
बम्बई सें भारत के करीब-करीच सभी भागों से आये हुए लोगों की एक समा हुईं । 
यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। इस तरह उस संत्या झा 
जन्म हुआ जिसके नेतृत्व में चल कर भारतीयों ने पूण स्वतंत्रता हासिल को! 
, शुरू में कांग्रेस का रुख सरकार के बहुत अधिक खिलाफ नहीं था। साज से 
एक वार इसका वार्षिक अधिवेशन होता था। इसमें देश के कोने-कोने से प्रतिनिधि. 
जुटते थे और सरकार के उन कामों के खिलाफ आवाज उठाते थे जो देशवासियों के >. 
जायज हको के विरुद्ध समझे जाते थे । कांग्रेस के प्रस्ताव बड़ी ही नरम भाषा सें .- _ 
लिखे हुए रहते थे.और उनसे अंग्रेजों में विश्वास की कलक निकलती थी। झु 
मैं सरकार का रुख भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं था। सरकारी अफसर कांग्रेस के ; 
जलसोँ में शामिल होते ये और बहस में मी हिस्सा लेते थे। लेकिन यह हालत ? _ 
- बहुत दिनों तक नहीं कायम रह सकी । धीरे-धीरे सरकार कांग्रेस को अंग्रेजी शास । 
के लिए. एक खतरा समझने लगी और इसे कमजोर बनाने की कोशिश करने | 
लगी । मुसलमानों को भी कांग्रेस से अलग रहने के लिए भड़काया ग्या) जन 
अच काँग्रेस के प्रस्तावों का प्रभाव भी सरकार. पर कम होने लगा । सरकार _ 
| 
| 


की तरफ से इस तरह के कई काम भी हुए जिनसे भांरतीयों में रकार के खिलाफ 
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१४७. _, भारतीय संविधान 
` उग्र भावना का उदय हुआ | लाड कर्जन का शासन काल ऐसे कार्मों के लिए 
` प्रसिद्ध है । उसके कामो में सबसे अधिक अलोकप्रिय, बंगाल का बेखारा- था। . 
उस समय बंगाल राष्ट्रीय जागरण का केन्द्र भा। भारतीयों का यह ख्याल हुआ कि 
` बंगाल का वैंटवारा इस जागरण को कमजोर करने. के लिए किया जा रहा था। 
` समूचे देश में इसके खिलाफ एक ,श्रान्दोलन उठ खड़ा हुआ । इसी समय देश 
में प्लेग और अकाल मी फैला और बहुत लोगों की जानें! गई। इन सवका” 
परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय आन्दोलन अब्र उग्र होने लगा। इंगलैंड. को बनी 
कुई चीजों का वहिष्कार शुरू हुआ । स्वदेशी आन्दोलन जोर पकड़ने लगा । 
बहुत से भारतीयों ने गुप्त समा कायूम कीं और अंग्रेज अफसरों ,की हत्या करने 
लगे। साथ ही साथ कांग्रेस में भी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय ओर 
विपिनचन्द्र पाल के नेतृत्व में एक गरम दल पेदा हुआ जिसका अंग्रेजों में तनिक' 
सी विश्वास नहीं था। ये लोग सिर्फ प्रस्ताव पास कर चुप बैठना उचित नहीं 
ै  समभते थे, वल्कि अंग्रेजों को यहाँ से हाने के लिए कुछ और करना चाहते थे । . 


था। १९०६ ई० में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के समापति-पद से स्पष्ट रूप में. 
घोषणा की कि स्वराज भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है ओर उसे हासिल 
` करना ही कांग्रेस का उद्देश्य हे। | 


| राष्ट्रीय भावना के इस उदय का अंग्रेजी सरकार पर भी असर पड़ा । उग्र 
तिचा के आल्दोलनकारियों को तो दबाने की कोशिश की गई ; लेकिन सरकार 
` . जानती थी कि सिफ दमन नीति से ही काम नहीं चलेगा। इसलिए नरम विचार - 
क न, भारतीयों को मिलाने की कोशिश की गई | अभी शासन में भारतीयों को 
ट कोई महत्त्वपूर्ण अधिकार देना तो सरकार को अभीष्ट नहीं था, लेकिन व्यवस्था 
` पिका सभाओं या लेजिस्लेटिव कॉंसिलों भें भारतीयों को कुछ स्थान देने के लिए 
टे ` सरकार तैयार थी इससे सरकारको लाम॑ भी या । व्यवस्थापिका सभाओं में मार- 
तीयो के रहने से सरकार को यह मालूम हो जाता कि भारतीयों की माँगें कया हैं ।. 
भारतीय जनमत से अवगत होने.का यह अच्छा तरीका था । साथ ही साथ इससे 
अंग्रेजी शासन की लोकप्रियता के घटने की भी संम्मावना थी। इसी विचार | | 
से ग्रेरिंत दोक “ब्रिटिश पार्लियामेंट ने १८६१, १८९२ और १९०९ सें झलग- | 


अमी इस दल का कांग्रेस में बहुमत नहीं हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव वढू रहा . | 


` प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म  , १५ 


अलग ऐस्ट पास किए, जिनसे भारत में लेजिस्लेटिव कॉसिलों का विकास हुआ 


ओर उनमें भारतीयों को भी जगह मिली । इन्हीं ऐक्टॉ फुलस्वरूप भारत 


में फ्हले-पहल प्रतिनिधि-संस्थाओं का जन्म हुआ । 


(१) १८६१ का इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट 

१८६१ के इंडियन कोंसिल्स ऐक्ट के 'मुताङ्गिक गवनेर जेनरल की. एक्जि- 
क्युटिव कौंसिल में एक पाँचवाँ मेम्बर जोड़ दिया गया। गवर्नर जेनरल को 
अपनी शनुपरिथिति में एकिजिकदरटिवं कौंसिल का सभापतित्व करने के लिए एक 
सभापति बहाल करने का अधिकार दिया. गया । “कानून बनाने के काम ° 
के लि इसमें और श्रतिरिक्क सदस्य जोड़ -दिये गए । इन अतिरिक्त सदस्यों 
की संख्या कम से कम छः और अधिक से अधिक बारह हो सकती थी। ये 
गवर्नर जेनरल द्वारा नामजद होते और दो वरस तक अपने पदों पर रह सकते 


_ थे) इनमें से कम से कम आधे.सदस्यों का गेर-सरकारो होना जरूरी था। इस 


लेजिस्लेडिव कोंसिल को भारत के भीतर रहनेवाले सभी के लिए कानून बनाने 
का अधिकार दिया गया | कौंसिल के. पास 'किये हुए सभी ऐक्ट पर गवर्नर 


जेनरल कीं स्वीकृति का होना आवश्यक था। यह स्पष्ट कर दिया गया कि 


कौंसिल का काम सिर्फ कानून बनाना था। प्रश्‍न पूछने, प्रस्ताव पेश करने, 
सरकार के कामों पर बहस करने इत्यादि की पूरी मनाही कर दी गई।. विशेष 


-` , परिस्थिति में गवर्नर जेनरल को त्रिना कौंसिल की राय लिये हुए ्राडिनेन्स 
_ निकालने को अधिकार दिया गया। लेकिन ये आडिनेन्स छः महीने तक. ही 


जायज रद सकते थे। बम्बई और मद्रास से १८३३ के चार्टर ऐक्ट' के" मुताबिक 


कानून बनांने का जो अधिकार ले लिया गया था, वह उन्हें फिर वापस दे दिया 


गया । इस काम के लिए. इन प्रान्तों की कौंसिलों में एडवोकेट जेनरल ओर दूसरे 
अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिये गए। ये अतिरिक्त सदस्य गवनर द्वारा नामजद्‌ 


` रहते थे । इनकी संख्या कम से कम चार ओर अधिक से अधिक आठ हो 


सकती थी । .गवर्नर जेनरल की कौंसिल की तरह इन अतिरिक्त सदस्या में कम 
से कम आंघे का गैरसरकारी होना जरूरी था । गवर्नर जेनरल को त्रंगाल में भी र 
एक लेजिस्लेटिव कोंसिल की स्थापना करने का आदेश दिया गया | साथ ही साथ ` | 


| प ` उसे उत्तरी-परिचमी प्रान्त आर पंजाब में भी इसी तरइ की 'संस्भाऐ स्थापित 
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ह ` करने का अधिकार द्या गया । केन्द्रीय कोंसिल की तरह इन प्रान्तीय -कौंसिलों | 
को भी सिफ कानून बनाने के काम तक ही सीमिति रखा गया | केन्द्रीय और ' | 

प्रान्तीय कौंसिल के अधिकार-चेत्र- का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया । केन्द्रीय | 

` ` कॉसिल समूचे देश के लिए कानून बना सकती थी और "प्रान्तीय कौंसिल अपने | 

रन्त के, लिए। लेकिन कुछ विशेष बातों से सम्बन्ध रखनेवाले बिलों को प्रान्तीय | 

कौंसिल में पेश करने के पहले" गवर्नर जेनरल की अनुमति ले लेना आव- 

सयक था। इसके ग्रलावे प्रान्तीय कौंसिल दवीयो पास किये गए ऐकर पर 

| 

| 


3३% 


' यवनंर के अतिरिक्त गवर्नर जेनरल की स्वीकृति का. होना भी निवार्य कर , 
दिया गया। | क्क 
(२) १८९२ कां इंडियन कौंसिल्स ऐकट : 
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१८९२ के इंडियन कॉसिल्स ऐक्ट द्वारा प्रतिनिधि-संस्थाओं के जन्म की 

` तरफ एक और कदम उठाया गया | इस ऐट के मुताब्रिक कोसिलो के अतिरिक़् 

सदस्यों की सख्या बढ़ा दी गई। केन्द्रीय कौंसिल में इनकी संख्या कम से कम द्स 
और अधिक से अधिक सोलह और बम्बई और मद्रास की कौंसिलों में कम से कम 


आठ और अधिक से अधिक बीस हो संकती थी। बंगाल के लिए. अतिरिक्त 
सदसय की संख्या अधिक से अधिक बीस और युक्तप्रान्त के लिए अधिक से अधिक 
पन्द्रह निर्धारित की गई । गवर्नर जेनरल को अतिरिक्त सदस्यों की भामजदगी के 


सम्बन्ध 'में नियम बनाने का अधिकार. दिया गया | इन नियमों 


| ही के मुताबिक ग्रप्र- 
, त्यक्ष निर्वाचन शुरू कया गया। कुछ खास-लास संस्थाएँ इसके लिए नाम 


थे । कोई गैर-सरकारी प्रस्ताव पेश 
किलो को, गर्न जेनरल की 
 कौतिल के ऐक्य को रद करने 


८ प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म । १७ 
, (२) १९०९ का इण्डियन कौंसिल्स ऐक्ट . 


९०९ के इंडियन कॉसिल्स ऐक्ट के जरिये व्यवस्थापिका समाओं का विकास _ 
° और भी आगे बढ़ा और इनमें भारतीयों के चुने हुए प्रतिनिधि माग लेने लगे | _ 
इसे मॉले-मिण्यो सुधार के नाम से भी पुकारा जाता है | इसके मुताबिक लेजिस्लेटिव 
कॉसिलों का आकार पहले से बहुत बड़ा कर दिया गया और ` अतिरिक्त 
` सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केन्द्रीय कौंसिल मैं इनकी संख्या अय अ्रधिक 
से अधिक साठ; मद्रास, बम्बई, बंगाल और युक्कपरान्त के *कॉसिलो सें- पचास 
` और पञ्जाब, बर्मा तथा किसी नए. प्रान्त के कौंसिलौ में तीस कर दी गई । इन 
अतिरिक्त सदस्यों में कुछ चुने हुए होते थे और कुछ नामजद । नामजद सदस्यो 
में सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के सदस्य हो सकते थे । «चुने हुए 
सदस्यों का निर्वाचन सीधी तौर पर जनता द्वारा नहीं; बल्कि स्थानीय संस्थाओं 
. विश्वविद्यालयों, जमीन्दारो, बारिज्य-संघों इत्यादि के द्वारा होता था। मुसल- 
मानों को अपना प्रतिनिधि अलग चुनने का अधिकार दिया गया । भिन्नःभिन्न 
फौंसिलों के सदस्यों की संख्या और इनमें चुने हुए और नामजद सदस्यों के 
अनुपात का निर्धारण इस ऐक्ट के मुताबिक बननेवाले नियमों. के मुताबिक हुआ | 
इंन नियमों के मुताबिक केन्द्रीय कौंसिल में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा : 
गया । प्रान्तीय कॉसिलों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रहा। लेकिन . 
इसका अर्थ निर्वाचित सदस्यों का बहुमत नहीं था । बंगाल को छोड़कर और 
समी प्रान्तों की कौँसिलों में नामजद सदस्यों का दवी बहुमत या । | 


. कौंसिलों के अधिकार भी बढ़ा दिए गए । अब इनके मेम्बर बजट के'सम्बन्ध 
प्रस्ताब. पेश कर सकते और उस पर वोट दे सकते थे। इन्हें दूसरी किसी बात ` र 
के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पेश करने का अधिकार मिल गया । ये प्रस्ताब सुझाव ``. जं 

. के रूप में रहते थे। कौंसिल के मेम्बरों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मी... 
मिल गया । गवर्नर जेनरल और गवनेरों को अपनी श्रनुपस्थिति में कसिलो > 
के सभापति पद का काम सम्हालने के लिए उपसभापति नियुक्त करने का भी 

अधिकार दिया गया | - 
5७ इल ऐक में एविजक्युटिव किलो के सम्बंध मे भी व्यवस्था,बी गई थी.। 
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शष भारतीय संविधान _ 


वम्बई और मद्रास की एक्जिक्युटिव कौंसिलों के सदस्यों की संख्या दो से बढ़ा- 
कर चार कर दी गई । गवर्नर जेनरल को नए-नए प्रात्तो में एक्जिक्युटिव _ 
कौंसिल कायम करने का अधिकार दिया गया । लेकिन पालियामैंट गवर्नर * 
जेनरल के इस तरह की किसी आज्ञा को रद्द भी कर सकती थी | 
मॉले-मिंगो सुधार के समय से एक्जिक्युटिव कौंसिल में एक भारतीय 
सदस्य भी बहाल होने लगा । अत्र तक समी सदस्य अंग्रेज ही होते थे। इसके 
पहले ही, १६०७ में भारत-मंत्री की कौंसिल में दो भारतीय सदस्य बहाल 
रो चुकेथे। | ० 
(४ ) मॉल-मिंटों सुधारों की असफलता 
भारतीयों की माँगों का यही उत्तर था। इसमें कोई सन्देद नहीं किः इन: 
ऐक्टो से भारत में व्यवस्थापिका सभा का विकास बहुत कुछ आगे बढ़ा । लेजिल्लेटिव 
कॉसिलों में जनता के प्रतिनिधियों को जगह मिलनी चाहिए, यह सिद्धान्त 
- मान लिया गया। कम-से-कम प्रान्तीय कॉसिलों में गेर सरकारी सदस्यों का 
बहुमत कायम हो गया। इसके अलावे कौंसिलों के अधिकार भी बहुत बढ़ 
 रए। अब कौंसिल के मेम्बरों कां काम सिफ कानून बनाने के काम में ही मदद 
` देना-नहीं रहा । वे शासन के कामों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकते थे और इसके ` 
` उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होने पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी उन्हें भिल गया 
` था। बर पर वे बहस कर सकते, “प्रस्ताव पेश कर सकते और बोट दे सकते 
। थे। इसके अलावे देश की किसी भी समस्या पर वे प्रस्ताव पेश कर सकते थे । 
_, यहठीकदे कि ये प्रस्ताव सुझाव के. रूप में होते थे और इनको मानने के लिए 
सरकार बाध्य नहीं की जा सकती थी; फिर भी इनका सरकार की नीति पर कुछ- 


= ` सकिन यह सब होते हुए भी ये सुधार असफल ही रहे । इसके कारण स्पष्ट 
कम थे | सबसे पहली बात यह थी कि ग्रमी इन कौसिलों का स्वतंत्र असतिल भी नहीं 

कायम हुआ या। जव कानून बनाने का काम आ जाता तत्र एक्जिक्युंटिव कोंसिलों | 
शी कुछ शोर मेखरो को जोड़ दिया जाता था । १८९२ तक तो किसी भी “| 


प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म. .: १६ 


कौंसिल में एक भी चुना हुआ मेम्बर नहीं था । १९०९ के ऐेकट ने निर्गाचन के 
- सिद्धान्त को पहलेपहल साफ तौर से स्वीकार किया । लेकिन इसके बाद भी बंगाल 
को छोड़कर ओर सभी जगह कौंसिल] में इनकी संख्या जामजद सदस्यों से कम 
रखी गई। केलद्धीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में तों १९०९ के बाद भी गैर सरकारी 
मेम्बरों का बहुमत"नहीं रखा गया । “सरकारी सदस्य सदा सरकार का साथ देते थे । 

, इसलिए गैर-सरकारी सदस्य चाहे जितनी भी कोशिश करें और उनका पच न्याय 
की दृष्टि से कितना भी सबन्न हो, वे सरकारी सदस्यों के विरोध को कमी भी पराजित 

, नहीं कर सकते थे । प्रान्तीय कॉसिलों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत अवश्य 
था । लेकिन इन गैर सरकारी सदस्यों में नामजद सदस्य भी रहते थे और ये 
वराबर' सरकारी सदस्याँ का समथनः करते थे। कॉसिलो के अधिकार भी बहुत 
*सीमित थे । उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को नहीं रवीकार किया गया था । मांले 


ने तो साफ कहा था---“अगर यह कहा जा सकता कि सुधारों के इस अध्याय से . | 


` भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालियामेणटरी व्यवस्था की स्थापना होती थी. 
तो कम-से-कम मैं इनसे कोई भी सम्बन्ध नहीं रखता ।” शासन पर कौंसिल का कोई 
अधिकार नहीं था। ऐसी हालत मैं बहस करने, प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पेश करने 
इत्यादि अधिकारों का कोई खास महत्त्व नहीं था । चुनाव का तरीका भी दोष-पूर्ण 
था। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करने से वोटरों ओर सदस्यों में किसी. तरह का सम्पर्क 
.नहीं रहता था और दोनों में कोई एक दूसरे के प्रति किसी तरह की जिम्मेदारी का 
अनुभव नहीं करता था । इससे भारतीय जनता की राजनीतिक शिक्षा भी नहीं 
हो सकती थी । वोटरों को अलग-अलग वर्गों में बॉटने से तो आर. भी हानि 
हुई । इससे उनका दृष्टिकोण संकीर्ण होने लगा ओर वे किसी भी समस्या पर 


समूचे समाज या देश के हित की दृष्टि से विचार करने में असमर्थ रहे | साम्प्रदायिक...“ 


निर्वांचन-प्रणाली की नींव डालकर तो इस ऐक्ट ने राष्ट्रीयता के विकास 
मैं सबसे बड़ा रोड़ा खड़ा कर दिया । इसके अलावे इन सुधारों की असफलता का 
एक बहुत बड़ा कारण यह था कि प्रान्तीय शासन पर केन्द्रीय सरकार के अधिकार 


e > ® 


क. «६ 


तनिक भी कम नहीं किए गए.। इससे प्रान्तीय कौंसिलों.के काम करने का: चेत्र | - ड 


बहुत संकुचित हो गया । जैसा कि माटेग्यू-चेम्सफोड रिपो में कहा गया है ऐसे 


ऽ . झनेक अवसर आते ये जब प्रान्तीय कौंसिलों के प्रस्तावों के जवाब में 'सरकारकी ` ; 
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२० भारतीय संविधान 
` ` तरफ से यही जबाब मिलता था कि उन्हें केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थं भेज 
` दिया जायगा। इससे इन कौंसिलों के. सदस्यों को बढ़ी निराशा होती थी 
और वे मॉलेमिण्यी सुधारों द्वारा स्थापित व्यवस्था को. एक दोग मात्र समझने 
"लगते थे। 
इन सबका परिणाम यह हुआ कि भारतीय इन सुधारों से: सन्तुष्ट नहीं हुए। 
ब इन सुधारों की घोषणा हुई थी, तब यह बात नहीं थी। कमसेकम नरम, 
विचार के नेता तो इन्हें कार्यन्वित करने के पक्ष में थे और इनसे बहुत आशा 
एते थे। १९०८ के कांम्रेस-अधिवेशन में भाषण देते हुए गोपालकृष्ण गोखले 
ने यह आशा प्रकट की थी कि इन सुधारों से भारतीय शासन का स्वरूप बदल 
जायगा । लेकिन सुधारों के कार्यान्वित रूप से गोखले को भी निराश होना पड़ा। . 
१९१० ई में ही केन्द्रीय कौंसिल में झपने स्थान से बोलते हुए गैर सरकारी. 
सदस्यों की अ्सहायावस्था को प्रकट करते हुए गोखले ने. फहा--“हम लोग अच्छी 
तरह जानते हैं, कि अगर एक बार सरकार एक विशेष मार्ग श्रपनाने का निश्चय ' 
र लेती है, तो कौंसिल में गेर सरकारी. मेम्बर कुछ भी कर्हे, उस मार्ग में 
परिवर्तन नहीं साया जा सकता । इस तरह इन सुधारों से भारत के सबसे नरम 
विचार के नेता.को भी सन्तोष. नहीं हुआ । . 
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अध्याय 2 


युरोपीय. महायुद्ध और होमरूल. आन्दोलन! 
उत्तरदायी शासन का आरभ | 
( १९०९-१९१९) 


पिछले श्रध्याय में यद्‌ देखा जो चुका हे कि मालें-मिण्रो सुधारों से भारत मैं 
* कोई राजनीतिक दल पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं था । आतंकवादियों पर तो इसका कुछ 
` असर ही नहीं पड़ा और वे अपना काम पहले ही की तरह चलाते रहे। २५ 


जनवरी, १९१० को लाड मिण्ये ने नए सुधारों के मुताबिक गठित लेजिस्लेटिब . | 


कौंसिल का उद्‌घाटन किया । इसके पिछले शाम को ही कलकत्ते में पुलिस के एक 
बढ़े अफसर की हत्या आतंकवादियों के हाथों हुई । अखबारों के जरिए भी क्रान्ति- 


_ कारी आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। दिल्ली में वाइसराय लाडे हाडिजञ पर भी _ 


बम चलाने की कोशिश की गई और हर साल कुछ-न-कुछ इत्या होती रीं। | | 


सरकार ने इस आतंकवादी आन्दोलन को दबाने में पूरी कड़ाई से काम लिया । 
दमन के लिए नए-नए कानून बनाए गए। १९१० ई० में एक नया प्रेस ऐक्ट 


पास हुआ, जिसके सहारे भारतीय समाचारपत्रों को दवाने की कोशिश की गई। > 
लेकिन दमन-नीति इस आन्दोलन को खतम ' नहीं कर सकी | हिन्दुस्तान से बाहर . न 
भी बहुत-से मारतीय क्रान्तिकारियो ने अपना काम जारी रखा । इनमें से राजा 
महेन्द्रप्रताप, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, रातंबिहारी बोस इत्यादि का नाम लिया 
जा सकता है । इन लोगों ने बाहर में इंगर्लो ड के दुश्मनों की मदद लेकर भारत से _ 
अंग्रेजी सरकार को खतम करने की कई योजनाएँ बनाई। इनमें से कोई योजना _ 
सफल तो नहीं हुई, लेकिन भारतीयों पर इनका बहुत झसर पड़ा ओर धीरे-धीरे ` 

लोगों का ध्यान अंग्रेजो राज को जड़ से ख़तम करने की तरफ जाने लगा और | 


लोग उसके लिप सभी तरह का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत .होने"लगे | 
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; र . २२ `, _ आंरीय॑ संविधान 
१९१४ ई में यूरोपीय महायुद्ध के छिड़ने से भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन 


और आगे बढ़ा ।- इस लड़ाई में भारतीयों ने भी इंगलेंड की तरफ से - हिस्सा 
लिया। लड़ाई के कई चेतरो में मारतीयों की मदद से ही इंग्लंड की विजय हुई 


ज्जा ने भारतीयों की मंदद की सराहना भी की।' 'इससे भारतीयों . 
` को अपनी ताकत का भान हुआ। इसके अलाते इंगलैंड का. | 


कहना था कि वह इस लड़ाई मैं लोकतंत्र और आत्मनिर्णय के सिद्धान्तों की रक्षा” 
 _ केलिएलड रहा था। युद्ध में सहायता देने के बाद भीरतीय भी अपने को आत्म 

र भिणंय का पात्र समझने लगे ओर यह माँग करने लगे कि भारत मै भी आत्मनिर्णय 
सिद्धान्त को लागू किया जाय । युद्ध और इसके पहले की घटनाओं का भारतीय 
- मुसलमानों पर भी बहुत प्रभाव पड़! । इसके पहले, अंग्रेजों के..मड़काने. से वे 
कांग्रेस से विमुख होते जा रहे थे। लेकिन अब टर्की और पशिया की क्रान्तियों ने" 


` का समर्थन करने में ही मुसलमानों की भलाई है। इसका परिणाम यह हुआ 
कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के नजदीक राती गई और. दोनों संस्थाओं ने मिलकर 
` १९१६ ई में भारत में वैधानिक सुधार की एक योजना बनाई, जो कांग्रेस-लीग 

योजना के नाम से विख्यात हुई । इसमें रखी गई माँगों से कम के लिए भारत में 
` कोई तैयार नहीं था। एक तरफ कांग्रेस-लीग समभौता हो रहा था, तो दूसरी 


टॅ हो गए थे। लेकिन १९१५ ई० में गोखले ओर फिरोजशाह मेहता की 
`मा के बाद ये लोग फिर कांग्रेस में चले आए । १९१६ ई० के बाद से कांग्रेस 


थी ग्रौरुउनपर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे थे |. इन अत्याचारों को 


. उनके हृदय में भी राष्ट्रीयता की भावना भर दी । इसके.अलावे टर्की के साथ यूरोपीय . 
____ देश जो बर्ताव कर रहे थे, उससे भी इनमें ब्रिटेन के विरुद्ध भावना बढ़ी। अब | 
इनकी साम्प्रदायिक संस्था मुस्लिम लीग ( जो १६०६ ई० में कायम की गई थी ) . 
नेमी समभा कि कांग्रेस के साथ सहयोग करने ओर भारत के राष्ट्रीय अधिकारों - 


तरफ खुद कांग्रेस के स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा था। १९०८ के बाद तिलक . 
` इत्यादि उम्र विचार के नेता नरम दल के नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस से अलग ॥ 


इसी ससय भारत के बाहर भारतीयों की जो दशा थी उसका भी राष्ट्रीय आन्दो 2 
गन पर असर पड़ा | विशेष कर दक्षिणी श्फ्रीका में भारतीयों की हालत बहुत .« 


र, 
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उत्तरदायी शासनं कोआरम्म "  . शेरे = . 
दूर करने के लिए. बहा के भारतीयों ने महात्मा गाँथी के नेतृत्व में सत्याग्रह आरम्म 
° . कर दिया । सत्याग्रहियों के साथ वहाँ की सरकार ने बड़ी बेरहमी का बर्ताव किया | . 
भारत मैं इन अत्याचारों की खबरें बरांचर आती रहती थीं। कनाडा इत्यादि दूसरे, 
कई देशों में भी भारतीयों को कई तरह की कठिनाइयों का लामना करना पडता 
` था। इनकी दशा में सुधार लाने के लिए भारत में जोरों से आन्दोलन "चल पड़ा, 
"लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय अब 
समझने लगे कि जबतक अपने देश में उनकी स्थिति में सुधार नहीं होता तब- 
तक बाहर मैं सुधार की बात सोचना व्यर्थ ह । | 
इस समय राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व श्रीमती एनी वेसेंट और तिलक के 
हाथ मैं था। एनी वेसेट ने एक दैनिक और एक साप्ताहिक अखबार निकाला 
और भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के लिए जोरदार आन्दोलन करने लगीं। _ 
, इसी उद्देश्य से उन्होंने १९१६ ई० में मद्रास में होमरूल लीग की स्थापना की। 
इसी साल पूना में तिलक ने भी एक होमरूल लीग की स्थापना की थी। अब 
समूचे भारतवर्ष में होमरूल आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। इसका उद्देश्य था 
कि देश की भीतरी बातों का शासन भारतीयों के हाथों में सॉप दिया जाय । सरकार 
की दमन-नीति ने होमरूल आन्दोलन के फैलने में और भी मदद की। एनी 
बेसेंट अपने दो साथियों के साथ नजरबन्द कर ली गई । इसका बहुत झुरा असर 
पड़ा । कांग्रेस के नरम दल के नेता, अबतक होमरूल आन्दोलन में शामिल नहीं 
थे । लेकिन अब वे भी इसके समर्थक हो गए । एनी वेसेंट का नाम समूचे देश | 
में फेल गया और उनकी रिहाई की माँग की जाने लगी । "` 


भारतमंत्री माग्टेग्यू की घोषणा (२० अगस्त १९१७) ` ` ` 


धीरे-धीरे सरकार भी समझने लगी कि सिर्फ दमन-नीति से राष्ट्रीय आन्दोलंन 
नहीं रुकेगा । युद्ध की स्थिति भी गम्भीर होती जा रदी थी ओर उसमें संफलता 
के लिए यह जरूरी समभा जा रहा था कि भारत में तत्काल कोई बड़ा संकट नहीं 
उठ खड़ा हो और युद्ध में भारतीयों का सहयोग चलता, रहे। इसलिए ब्रिटिश 
ड | .. सरकारं ने सुधार की नीति अपनाई। २०अगस्त १९१० को भारतमंत्री 
.] पाण्य ने मारत मैं ब्रिटिश नीति के सम्बन्ध मे निम्नलिखित घोषणा Lm र 
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` ` धित महियें और सत्र ते विचार 


२४ र हर भारतीय संविधान | ; 
“क्रिदिश सरकार की यह नीति है और भारत-सरकार इससे पूर्ण 
छे सहमत है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर , 
बढ़ाया जाय और स्वशासनसम्बन्धी रांस्थाश्रो का क्रमिक विकास किया डाय 
जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न ग्रंग रहते हुए भारत में क्रमशः 
उत्तरदायी शासन की स्थापना. हो जाय. इस नीति की प्रगति धीरे-धीरे ही 
` हो सकती है। प्रत्येक अवसर पर कब और कितना (आरे कदम बढ़ाना 
चाहिए इसके निर्णय का अधिकार ब्रिटिश संरकार और भारत-सरकार के . 


a कः मं हदी रहेगा १” 


इस घोषण ने यह साफ कर दिया:कि भारतीय शासन में .तुरत कोई बहुत 
बड़ा परिन नहीं होने जा रहा था | इससे यह भी स्पष्ट हो गाया कि भारत को 
आत्मनिणंय का अधिकार भी नहीं दिया गया। थोड़ा-बहुत जो भी परिवर्तन 
होगा, वह भारतीयों की राय के अनुसार नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार के निर्णय. . 
के अनुसार होगा । इन त्रुटियों के होते हुए भी मांटेग्यू की इस घोषणा का भारत 
की वेधानिक प्रगति में बहुत बड़ा महत्त है। अबतक भारत में जो भी वैधानिक 
परिवर्तन हुए ये, उनमें उत्तरदायी शासन की कोई व्यवस्था नहीं की गईं थी। 
ओर न ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों द्वार कमी इस वाक्य का प्रयोग ही किया 
गया था। लेकिन इत घोषणा ने व्रिटिश नीति को एक नई दिशा में मोड़ दिया। 
इसमें देर चाहे जितनी भी हो, लेकिन अन्न ब्रिटिश सरकार ने भी स्वीकार कर 


` लिया कि इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी थी । 


2 इसी घोषणा में यह भी कहा गया था कि भारतमंत्री मारत जायेंगे और 
वहां पर भारत की वैधानिक समस्याओं का स्वयं अध्ययन, करेंगे जिससे यह पता. 
चले कि तत्काल तरिटिश सरकार की नीति को कैसे और कहाँ तक कार्यौस्वित करना 


उचित होगा। इसके मुताबिक मांटेग्यू भारत आए। यहाँ पर 
.. चेम्सफ़ो्ड के साथ वे भारत के सभी. क पा 


गे बड़े-बड़े शहरों में गए और इन दोनों ने 
विमर्श किया । इसके बाद इन लोगों. 


` नेएक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिते माटेग्य-चेसफोर्ड-रिपोर्ट कहते हैं। इस ' 
न = £ र 
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उत्तरदायी शासन का आरम्भं . is IN 

रिपोर्ट मैं भारतीय शासन के विकास का संक्षिप्त इतिहास दिया गया था। इसके 
` बाद इसके लेखको ने भारयीय विधान में सुधार करने की भिन्नभिन्न योजनाओं 
पर विचार. किया था और अ्रन्त 'में अपनी योजना पेशः की थी। इस 
योजना के, मांटेग्यू-चेम्सफ़ोड-रिपोर्ट के ही शब्दों में, निम्नलिखित चार 
मूल सिद्धान्त थे-- वट ० 


(अ) “जहाँ तेक सम्भव हो सके, स्थानीय संस्थाश्रों में जनता, का पूरा 


3) 


अधिकार आर बाह्य नियंत्रण से उनकी अधिकाधिक स्वतंत्रता, _ 


* रहनी चाहिए |”? . 
( अः) “प्रान्त ही वे. चेत्र हैं जहाँ उत्तरदायी शासन की क्रमशः स्थापना 
की ओर पहलेपहल कदम उठाना चाहिए । उत्तरदायित्व का 


कुछ अंश तुरत दे देना चाहिए. और हमारा उद्देश्य है कि ज्योही - 


परिस्थिति अनुकूल हो, पूरा उत्तरदायित्व दे देना चाहिए | इसका 


यह परिणाम होगा कि प्रान्तों को कानून, शासन ओर अर्थ सम्बन्धी | 


बातों मैं भारत-सरकार से उतने श्रंश तक स्वतंत्र कर देना दोगा 


जितने से कि स्वयं मारत-सरकार को अपनी जिम्मेदारियों के पालन . 


करने में किसी तरह की बाधा न हो |” 


(स) “भारत-सरकार को पालियामें. के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए 

आर इस प्रकार के उत्तरदायित्व के अतिरिक्त मुख्य-सुख्य बातों 

: मेँ तन्रतक इसका पूरा अधिकार रहता चाहिए. जब्नतक 'कि प्रान्तो 

में किए. जानेवाले परिवर्तनों का प्रभाव नहीं मालूम हो जाय। 

इस बीच में. भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल के .सदस्यों की संख्या 

बढ़ा देना, इसमें भारतीयों के प्रतिनिधियों को अधिक जगह 

* देना और इसको शासन पर प्रभाव डालने का अधिक अवसर 
प्रदान करना चाहिए |” 

(द) “ऊपर दिए गए, परिवर्तन ज्या-ज्या व्यवहार में आते जायें त्या 

त्यो भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों पर पालियामेंट रौर मारत 

मंत्री का नियंत्रण क्रम करते जाना चाहिए |” ह | 
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२६ . - _ भारतीय संविधान 
शवर्नमेण्ट आफ इंडिया ऐक्ट ( १९१९ ) 


मडिग्यू-चेम्सफोड रिपोर्ट के इन्हीं सिद्धात्तो के आधार पर १९१९ ई मे 


` पार्लियामेंट ने एक नया ऐक्ट पास किया, जिसे गवर्नमेए्ट आफ 'इंडिया ऐक्ट कहते 
हैं। आम तौर पर इसे माटेग्यू-चेम्सफोड-सुधार कंहकर भी पुकारा जाता है। 


इस ऐक्ट के मुताबिक पहली महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि “केन्द्रीय और प्रान्तीय | 


सरकारों के अ्रधिकारक्षेत्र एक दूसरे से अलग कर दिए गए । यह साफ-साफ 


* दतला दिया गया कि कौन-कौन विषय केन्द्रीय सरकार के मातहत रहेंगे और कौन , 


. प्रान्तीय के । केलीय सरकार के मातहत वे विषय रखे गए जिनका सम्बन्ध 
समूचे देश से था, जैते--रेल, तार; डाक, सेना, वैदेशिक नीति इत्यादिं । प्रान्तीय 
व क्षेत्र मैं वे विषय रखे गए जिनका सम्बन्ध मुख्यतः प्रान्त से ही था, जैसे शिक्षा, 
हे स्वास्थ्य, सिंचाई, खेती, पुलिस, जेल इत्यादि । जो विषय प्रान्तीय विषयों की 

| सूची में नहीं शामिल थे, वे सत्र केन्द्रीय विषय सममे जाते थे | अगर कभी कोई 
सन्देह पैदा हो जाता था कि अमुक विषय केन्द्रीय चेत्र का है कि प्रान्तीय क्षेत्र का-- 
तो इसका फेसला गवर्नर जेनरल करता था ।. बहुत-सी ऐसी बातें थीं जिनके 
सम्बन्ध में किसी प्रान्तीय कौंसिल में कोई बिल उपस्थित करने के पहले गवर्नर 


४ किए हुए प्रत्येक बिल के ऐट बनने के लिए गवर्नर के साथ-साथ गवर्नर जेनरल . 
; की स्त्रीति का होना भी जरूरी था। केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों के इस 

. “5 ला "० न्का 

सा विभाजन'का यह अर्थ नहीं है कि १९१९ के ऐक्ट के मुताबिक भारत का विधान 
को , संघीय हो गया । साधारणतः यह आशा की जाती थी कि व्यवहार में केन्द्रीय 


सरकार केन्द्रीय विषयों के बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन सिद्धान्ततः 
कैन्रीय व्यवल्यापिका को समूचे देश के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार 
था ओर किसी कानून के खिलाफ न्यायालय में यह कहकर कोई मुकदमा नहीं 
चलाया जा सकता था कि उसका सम्बन्ध एक प्रान्तीय विषय से था और केन्द्रीय 
. व्यवस्थापिका ने उसे बनाकर ग्रपने अधिकारत्षेत्र का अतिक्रमण किया है। . 
ge >> शासन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया.। उत्तरदायी शासन 
भ आर यान्त ही से करना ठीक सममा गया। लेकिन पन्तीय. भासन 
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` जेनरल की अनुमति ले लेना आवश्यक था। और प्रान्तीय बॉर्सिल द्वारा पोस _ 


उत्तरदायी शासन का आरम्भ... ३७ „| 
के पूरे चेन को उत्तरदायी मंत्रियों के अधिकार में देना भी उचित नहीं संमा 
“गया । इसलिए एक नई व्यवस्था निकाली नाई जिसे डायकी, या दवैधशासन . . . 
कहते हैं । प्रान्तीय विषयों को दो भागों भें किया गया-संरक्तित और हत्तान्तरित । _ 
सरंक्षित विषयों में उन"बातौ को. रखा गया जो शासन की दृष्टि से अधिक महत्त्व- 
पूर्ण समझे जाते थे जैसे पुलिस, जेल, न्याय, राजस्व इत्यादि। हस्तान्तरित क्षेत्र 
में शिक्षा, स्थानीय शान, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि रखे गए। संरक्षित विषयों का 
शासन पहले की तरह गवर्नर कौ एक्जिफ्युटिव कौंसिल के हाथ,में रह्य। लेकिन 
, हस्तान्तरित विषयों के शासन का काम मंत्रियों के जिम्मे सोपा गया । एकिजक्युटिव 
कौंसिल की तरह मंत्रियों के ऊपर भी गवर्नर. रहता था । लेकिन मंत्रियों के काम 
में ग्ह अपेक्षाकृत कम दृस्तक्षृंप करता था । ये'मंत्री प्रान्तीय कॉसिल के निर्वाचित 
सदस्यों में से गवर्नर द्वारा बहाल होते थे । ये सत्र तरह से कोंसिल के प्रति उत्तर- 
दायी होते थे । कौंसिल इनका वेतन घटा सकती थी और इनके किसी बिल या बजट 
को पास करने से इनकार कर इन्हें इस्तीफां देने पर बाध्य कर सकती थी।. 
इसका अर्थ यह था कि कोई मंत्री पद पर तभी तक रह सकता थां.जबतक उसमें 
कौंसिल का विश्वास रहे । 
प्रान्तीय बोंसिला की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ । अब वे गवर्नर की 
एक्जिक्युटिव कॉसिल में ही कुछ और मेम्ब॒रों को जोड़ देने से बन जानेवाली 
- संस्थाएँ नहीं रहीं । उनका अब स्वतंत्र अस्तित्व हो गया । उनके सत्तर प्रतिशत 
` सदस्य अब चुने हुए होने लगे । सरकारी सदस्यों की संख्या. अधिकसे-अधिक 
बीस प्रतिशत ही हो सकती थी । बाकी गवर्भर द्वारा नामजद॒ किए हुए गैर सर ी 
` कारी सदस्य रहते थे । . पहले गवर्नर स्वयं कौंसिलों का सभापतित्व करते.थे। अब „ . | 
इनका एक सभापति होने लगा जिसे प्रथम चांर साल के बाद खुद कौंसिलें ही 
चुनती थीं। इनके वोटरों की संख्या भी. पहले की अपेक्षा अब बहुत बढ़ गई | 
इनके अधिकार भी बढ़ा दि गए. । कानून बनाने के चेत्र में तो इनका अधि 
कार था ही । अब बजट के कुछ भाग भी इनके अधिकार में आ गए | इसके 
अलावे हस्तान्तरित विषयों के शासन पर भी इनका अधिकार हो गया, क्योंकि मंत्री 
` इनके प्रति पूर्णतया उत्तरदायी रहते थे और इनका विश्वास खतम हो जानेप 
| 2: इस्तीफा दे देते थे | संरक्षित विषयों पर कोंसिलो का इतना. अधिकार नहीँ था, | टे 
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क्योंकि एव्जिक्युटिव कौंसिल के मेम्बर इनके प्रति उत्तरदायी नहीं थे} वैसे तो 
उनके विभागों से सम्बन्ध रखनेवाले बिल भी कौंसिले। में पेश किए जाते थे |, 
लेकिन अगर वे कौंसिलों में पास नहीं होते थे, तो गवर्नर उन्हें अपना 'सर्टिफि- 


` केट देकर ऐट का रुप दे देंते ये। अधिकार रहते हुए भी वे साधारणतः 


हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में “सर्टिफिकेट का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन 


. फिर भी यह नहीं कदा जा सकता कि संरक्षित विषयों के शीसन पर कॉसिलों का 
कोई प्रभाव हो नहीं या । गवर्नर बराबर सर्टिफिकेट देने के अधिकार का प्रयोग.' 
करना नहीं चाहते थे, भयोकि ऐसा करने से शासन एकदम निरंकुश मालूम - 
पड़ता और यह विधान. की सफलता के लिए अच्छा नहीं होता । इसलिए 


कानूनी तौर पर अधिकार नहीं रहते' हुए भी, व्यवहारे में कॉसिलौ का संरक्षित 


विषयों के शासन पर भी बहुत प्रभाव पढ़ता था और एक्जिफ्युटिव कौंसिल "के | 


पेर ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करते ये नसते कि उनके विलो को लेजि- 
स्लेटिव कौंसिलें का समर्थन प्रास हो जाय और गवर्नर के सर्टिफिकेट का प्रयोग 
नहीं करना पढ़े । 


केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना श्रमी नहीं की गई। गवर्नर जेनरल | 


का एक्जिक्युटिव कोसिल पहले की ही तरह रहा। लेकिन यहाँ भी भारतीयों को 
शासन पर पहले से अधिक प्रभाव डालने का अवसर दिया गया। १:२१ से 


एक्जिकयुटिव कोंसिल के भारतीय मेम्बरों की संख्या एक से बढ़ाकर तीन कर दी ` 


गई। १६१६ कें ऐक्ट के मुताबिक केन्द्रीय व्यवस्थापिका में भी परिवर्तन किया 
गया । एंक लेजिस्लेटिव कोंसिल की जगह अत्न दो परिषदे! की व्यवस्यापिका बनाई 
गई, जिनका नाम क्रमशः कॉसिल आफ स्टेट और लेजिस्लेटिब एसेम्बली पड़ा । 
इन दोनों परिषदो में चुने हुए मेम्बरों का बहुमत हो गया। कौंसिल आफ स्टेट में 
अधिक-से-अधिक साठ मेम्बर हो सकते थे और लेजिस्लेटिव एसेम्बली सें कम-से- 
कम एक सो चालीसं। इनके वोटरों की संख्या भी पहले से बढ़ा दी गई । केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका के अधिकार मी अत्र पहले से अधिक हो गए | बजट के एक हिस्से पर 


= इतके दसय वोट दे सकते ये) इसके पाव किए हुए किठी बिल के ऐक्ट बनने के 
= ` लिए गवनंर जेनरल की स्वीकृति का होना जरूरी था। अगर केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
. कोई बिल महीं पास करे तोमी गवर्नर जेनरल अपना सर्टिफिकेट देकर उसे ऐक्ट का | 
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रूप दे सकता था । लेकिन इस अधिकार का प्रयोग जहाँ तक सम्भव हो, कम क़रने 
की कोशिश की जाती थी । इसके अलावे प्रश्‍न पूळुने, प्रस्ताव पेश करने इत्यादि 
कई तरीके थे जिनके जरिए कार्यकारिणी के कामों की आलोचना की जा सकती थी. 
और इसका कुछ-न:कुळु प्रभाव अवश्य ही पड़ता था। 5 
मांठेयू-चेम्सफोड-सुधारों छी असफलता , 
विधान १६२% के शुरू में लागू हुआ ओर १९३७.के मार्च तक चलता 
रहा । इस तरह करीब सोलह वर्ष तक भारत का शासन इसी के अनुसार हुआ । लेकिन 
, इसे सफल नहीं कहा जा सकता । १९१५ के ऐक्ट में ही ऐसे दोष थे, जिससे यह 
कभी भी सफल नहीं हो सकता था । जैसे-जैसे इसका कार्योन्वित रूप सामने आया 
वैसे-वैसे इसके ये दोष भी प्रकट होते गए । सुधारों के कार्यान्वित रूप की सरकारी 
तौर पर भी दो बार जाँच हुई-एक मुडीमैन-कमिटी द्वारा ओर दूसरा साइमन 
कमीशन द्वारा । इन दोनों ने भी १९१९ कें ऐक्ट की कमियों पर जोर दिया । 
१९१९ के ऐट का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग प्रान्तो से सम्बन्ध रखता था, जहाँ पर 
द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। यह द्वेव शासन की योजना दोषों से भरी 
हुई थी । 
सत्रसे पहली बात यह है कि शासन के विभागों को दो श्रलग-अलग भागों 
` में बाँट्ने की कोशिश कमी मी सफल नहीं हो सकती थी। उनका एक दूसरे से 
, इतना अविच्छिन्न सम्बन्ध था कि उनको अलग-अलग करना असम्भव था | 
लेकिन दैध' शासन के अनुसार यही करने की कोशिश की गई थी | इसका 
परिणाम यह्‌ हुआ कि संरक्षित और हस्तांतरित विमागों में झगड़े के मोके 


` बराबर आते रहे । इनका फैसला करना गवर्नर के हाथ मेंया। इसलिए 


गवर्नर के अधिकारों का और भी अधिक प्रयोग होने लगा और मंत्रियों फी 
सवततरत जाती रही । उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए यह आवृश्यक है 
कि मंत्रियों का सयुंकत उत्तरदायित्व. रहे लेकिन इसकी कोई व्यवस्था. नहीं की 
गई थी। ब्यवहार में भी इसको कायम करने की कोई कोशिश नहीं की 
गईं। अधिकतर गवर्नर मंत्रियों से अलग-अलग परामर्श लेना अधिक उचित 
सममते ये। कहीं-कहीं पर स्तयं मंत्रियों ने संयुक्तरूप से काम करने की ` | 
कोशिश जरूर की, लेकिन उनकी कायम की हुई. परमा स्थायी नहीं, | 
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न सबी ।. संयुक्त उत्तरदायित्व के नहीं रहने से गवर्नर पर मंत्रियों का उतना 


प्रभाव नहीं रहा जितना रहना चाहिए था और न उत्तरदायी शासन का ही ठीक | 


तरह से विकास हो सका । प्रान्तीय शासन के सभी विभागों का आर्थिकः प्रबन्ध 

- एक ही जगह रखा गया । यह एक्जिक्युटिव कौंसिल के ग्र्थ-मेम्बरके हाथ में था । 

मंत्रियों के हाथ में जो विभाग थे, उनका खर्च भी अर्थ-मेम्बर ही मंजूर करता 

न्‍ मंत्रियों के. काम में इससे बड़ी बाधा पड़ती थी और व्ग्रगर अर्थ-मंत्री की स्वीकृति न 

» हो, तो वे लेजिस्लेटिव कॉं़िल की सिफारिशों को भी काम में: लाने से लाचार 

थे। अगर अर्थ-मंत्री से मतभेद होता था तो गवनर का फसला समको मानना 

पड़ता था । गवर्नर के लिए स्वाभाविक यही था कि. वह अ्रथंमंत्री के सुभावों 

की आर्धिक कीमत. करे। कम-से-कम इसका यह परिणाम तो. अवश्य होता 

शा कि मंत्री अपनी सफलता के लिए आर भी गवनर पर निभर करने 

। लगते थे। मंत्रियों का, अपने अधीन काम करनेवाले वड़े अफसरों; 

` निशेष कर इंडियन सिविल सर्विस के सदस्यों पर कोई अधिकार नहीं 

था । ये अफसर बरावर गवर्नर के रुख की ओर देखते रहते थे और उसी के 
मुताबिक अपना काम करते थे । 


प्रान्तीय कौंसिलो' के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई थी, वह'भी द्वेघ शासन 

.की असफलता का कारण बनी । वोट का अधिकार पहले से अधिक व्यक्तियों . 
को जरूर दिया गयां था ; लेकिन अभी भी अधिकांश जनता बिना” वोट के ही 

` यी। यह अधिकार संग्पत्ति के ग्रांधार पर दिया गया था। इसका यह परिणाम 
, हुआ कि सिफ धनी लोग दी कॉसिलो में चुनकर आए.। चुनावचतेत्र भी 
बहुत बड़े रखे गए । इसके फलस्वरूप कौंसिल के मेमबरें और उनके 
वोटरों सें किसी तरह के सम्पक का रहना - बहुत कठिन हो गया । सबसे 
बढ़ी हानि साम्प्रदायिक निर्वाचनप्रणाली से हुई । मास्टेग्यू-चेग्सफो्ड-रिपोर्ट में 
. इसकी बहुत निन्दा की गई थी। लेकिन फिर भी १९१९ में इसीको अपनाया 
` गया। यही नहीं, इसको पहले. से भी विस्तृत कर दिया गया । जहाँ १६०४ में सिर्फ 
` मुसलमानों को एथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया. था, वहाँ अब सिक्खों 
 इसाइयों इत्यादि दूसरी अल्पसंख्यक सम्प्रदायों को भी थह अधिकार दिया गया । 
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उत्तरदायी शासन का आरम्भ ३१ 


जमीन्दारें व्यापारियों इत्यादि के लिए. भी श्रलग-ञअलगं.जंहें सुरक्षित की गई 
थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि जो मेम्बर चुने जाते थे उनका दृष्टिकोण बराबर 


"संकीर्णं रहता था । वे समूचे प्रान्त का स्वार्थ न देखकर सिफ अपने सम्प्रदाय 
का स्वार्थ देखते रहते थे । इससे कौसिलों के भीतर स्पष्ट कार्यक्रम केः आधार पर > 
` अलग-अलग राजनीतिक दलों का निर्मा नहीं हो सका, और उत्तरदायी शासन 


की सफलता के लिए इनका रहना अनिवार्य था |" इसके अलावे प्रत्येक कौंसिल में 
तीस प्रतिशत नामजद मेम्बरों का रहना भी उत्तरदायी शासन के लिए, हानिकारक 
सिद्ध हुआ। चुने हुए मेम्बरें में किसी स्थिर दल के नहीं रहने से मंत्री लोग ० 


* अक्सर नामजद सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना ही अधिक लाभदायक समभते 


थे। तीस प्रतिशत तो ये थे ही । जमीन्दार, युरोपियन इत्यादि चुने हुए मेम्बर भी 
इन्हीं का साथ देते थे | ये सर गवर्नर और बड़े-बड़े अफसरें के इशारे पर 
बराबर एक ही तरफ वोट देते थे । धीरे-धीरे मंत्री लोग इन्हीं पर निर्भर रहने 
लगे | इसका परिणाम भी बुरां हुआ । ये मंत्री लेजिस्लेटिव कौंसिल के चुने 
हुए मेम्बरें की अपेक्षा, गवर्नर के आदेश का ही. अधिक पालन करने लगे, क्योंकि 
उसीके खुश रहने से नामजद सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो सकता था। मद्रास 


के एक मंत्री ने तो वहाँ के लेजिस्लेटिब कौंसिल में एक बार साफ-साफ कह _ 


दिया था कि वृह गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है, कौंसिल के प्रति नहीं। पदी 


स्थिति में द्वैध शासन का असफल होना केसे रोका जा सकता था ! 


भारत की राजनीतिक परिस्थिति भी माएटेग्यू-चेग्सफोर्ड-सधार की सफलता 
में सहायक नहीं हुई । कांग्रेस के उग्र विचार के नेताओं को यह सुधार. एकदम 


प्राह्म नहीं था। वे इतने सीमित चेत्र में उत्तरदायी शासन से सनष नहीं थे और 


प्रान्तीय तथा केन्द्रीय शासन के समी अंगों में उत्तरदायी शासन की स्थापना चाहते 
थे । कांग्रेस में इन्हीं लोगों का बहुमत रहा और नरम विचारवाले अब इसले अलग 


` हो गए] इस तरह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था के सहयोग से यह योजना 
_ चञ्चित रही। आगे चलकर कांग्रेस के कुछ नेता स्वराज्य-पार्टी के नाम पर कॉसिलों 


में गए भी । लेकिन वहाँ उनका उद्देश्य १५१९ के ऐक्ट का चलना असम्भव कर. 


. हेमा था, इसके चलने में सहायता देना नहीं । बंगाल आर * मध्यप्रदेश में वे अपने 
ई . उद्देश्य में बहुत-कुछ सफल भी हुए । उस समय प्रात्तीय सरकार के सामने आर्थिक 
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भारतीय संविधान 

दितः भी थी। मंत्रियों को जनता की भलाई के लिए नई-नई योजनाएँ चलाने के 
लिए, काफी रुपया नहीं मिलता था। इसलिए, जनता की स्थिति में कोई बहुत . 
उन्नति नहीं हुई और इस ऐक्ट के विरोधियों को यह कहने काः मौका मिला कि 
यह एक जाल था, इससे भारतवाठिर्यो का कुछ लाभ होनेवाला नहीं था। युद्ध 


३२ 


_ हे बाद देश की आर्थिक अवस्था भी खराब.होती गई । इससे भी जनता का अस- 


तोष बढ्ने लगा । सबसे बड़ी बात यह थी कि १९१९ के बाद भारत में सरकार की 
तरफ से कई ऐसे काम हुए जिससे यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक आन्दोलन शुरू हो 


. गया । इसके भीर्तर कमजोरिया तो थीं ही, विरोध, असन्तो और राजनीतिक .. 


आन्दोलन से भरी हुई देश की परिस्थिति ने इसकी सफलता. को और भी मुश्किल ` . 
कर दिया । A : 


अध्याय्‌ 9 


ष्ट्रीय आन्दोलन ओर सांविधानिक प्रगाति 
(१९१९-१९३९) | 
खिलाफत और असहयोग 
१९२१ ई में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड-सुधार ची किया गया | लेकिन देश की 
स्थिति बिगड़ती ही गई । युद्ध के समय भारतीयों पर कर बढ़ा दिया गया था। 


इसके अलावे युद्ध के बाद कई चीजों के मूल्य में बहुत बृद्धि हो गई । इन 
आर्थिक कारणों ने राजनीतिक सन्तोषको और भी बढ़ा दिया। उसी समय 


दिहातों में भी असन्तोष के नये नये लक्षण ऊपर आ रहे थे। बिहार के चम्पारंन . र 


जिते के किसानों ने अंग्रेज निलहों के अत्याचार से बकर आन्दोलन करना शुरू 
कर दिया था और इसमें मदात्मा गाँधी ने उनका नेतृत्व किया । गुजरात के खैरा 


_ जिले के किसान भी आन्दोलन कर रहे थे। १९१७ और १६१८ में प्लेग और 
` इनफ्लुणय्या की महामारियों से भी बहुत लोग मरे। इसी समय सरकार के कुछ. 


ऐसे काम हुए जिनसे भारतीयों के सन्तोषं ने और भी प्रचंड रूप धारण करं 
लिया । १९१९ में रौलट ऐक्ट और जालियानवाला बाग के हत्याकांड से “समूचे 
देश में खलबली मच गई । इसके बाद पञ्जाब में और मी जोरों से दमन शुरू 
हुआ । वहाँ फौजी कानून जारी हो गया। किसी की जायदाद जप्त होती, तो किसी 


- को सड़क के चौराहे पर कोडे लगाये जाते और किसी को पेट के बल रेंगने के लिए. 


मजबूर किया जाता । इसी समय टकी के खलीफा के प्रश्न को लेकर भारत के 


मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ असन्तोष फैलने लगा और वे मुहम्मद अली | 


आर शौकत अली के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस के नजदीक आने लगे। | 
१६१६ में तिलक की मृत्यु हो गई और कॉंग्रेस का नेतृत्व महात्मा गाँधी के 


द त हाथ मैं आःगया। गाँधीजी दक्षिणी अफ्रीका में सरकार के खिलाफ असहयोग उ 


शत 


३४ भारतीय संविधान ` > 

` और सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे । श्व भारत में मौ आपने इसी तरीके को _ | 
अपनाने का निश्चय किया । इनका कहना था किं [पि करने ओर, 
एण देने से ही काम नही चलेगा। किली तरह की हिंतक कारवाई केशी) „| 
विरुद्ध थे। इनका कहना था कि अगर सभी भारतीय सस्कार के सभी कामों से | 
झसहवोर कर दे, तो सरकार अपने आप भारतीयों के 'हकी को कबूल कर लेगी। | 
इन्हीं के कहने पर ६ अप्रैल १५१९ को रौलट ऐक्ट के पुःस होने के बाद इसके ! 
विरोध में समूचे देश यें इइताल हुई । अन गांधीजी ने कहा कि पजान के इत्या- 

* कांड, खिलाफत के सवाल और स्वराज के लिए असहयोग-आल्दोलन करना , - 
ी चाहिए) सितम्बर १९२० में लाला लाजपतराय के सभापतित्व मैं कलकंत्ते मे ` | 
कांग्रेस का विशेष अधिवेशन -हुश्रा और इसमें गॉँधीजी का सुझाव मान लिया 
| गया । बन, कर 

ए आन्दोलन की इस पुकार से समूचे देश में एक नया उत्साह आ गया । लोग 
स्कूल, कालेज, कचदरी इत्यादि छोड़ने लगे। सरकार ने इसे दबाने के लिए, दमन 
की नीति अख्तियार की । करीब तीस हजार आदमी जेलों में कैद हो गये । लेकिन 
आन्दोलन चलता रहा । इसी बीच संयुक्तप्रान्त के गोरखपुर जिले में चौरीचोरा 
| थाना को एक भीड़ ने घेर लिया और उसमें आग लगा दी । कई सिपाही इस 
` आग में जलकर मर गये। गाँधीजी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसका | 
2. यह अर्थ लगाया कि अभी देश अहिंसा के आधार पर आन्दोलन चलाने के योग्य ._ 
नहीं है और आन्दोलन बन्द कर दिया, हालाँ कि उनका यह काम कॉँग्रेस के कई 
और नेताओं को पसन्द नहीं पडा । आन्दोलन के ठंदा पड़ने के बाद सरकार ने 
य _गाँधींजी को गिरफ्तार कर उनपर मुकदमा चलाया। उन्हें ६ वर्षे की कैद की सजा | 
सिली, लेकिन बीमारी के कारण वे बाईस महीने बाद ही रिह् कर दिये गये। | 
क ता स्वराजपारी 
` असहयोगआन्दोलन खतम होने के बाद कॉँग्रेस और मुस्लिम लीग का 
सहयोग धीरे-धीरे खतम होने लगा। रकी में कमाल पाशा ने खलीफा के पद को | 
' खतम कर दिया। इसलिए अव खिलाफत का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। १६२४.६० | 
से मुहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता हो गये और उनके नेतृत्व में यह .. 
> राष्ट्रीय आन्दोलन से विमुख होकर साम्म्रादायिक प्रश्नों पर ही अधिक जोर देने 
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राष्ट्रीय आन्दोलन ओर सांविधानिक प्रगति ३४- 


लगी । काँग्रेस के भी बहुत-से नेता अब कॉसिलों के बाहर रहना ठीक नहीं समते 
-थे। उन. लोगों की त्र यह राय होने लगी कि, कॉंसिलों में कांग्रेस के लोगों को 
* जाना चाहिए और वहाँ पर सरकार से सहयोग नहीं करके स्वराज की लड़ाई को 
` आगे बढ़ाना चाहिए + इस उद्देश्य से इन लोगों ने १६२३ ई० में स्वराजपार्री | 
नाम की एक संस्था' कायम की। देशबन्धु चित्तरक्षन दास, पंडित मोतीलाल 
नेहरू और श्री एन० ब्सी० के केलकर के नेतृत्व में स्वराज पार्टी ने कॉसिलों के 
: चुनाव मैं भाग लिये । इसके मेम्बर काफी संख्या में चुने गये ओर कॉंसिलों में जाकर 
, कई प्रान्तों में इन लोगों ने मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार -का चलना मुश्किल कर” 
दिया । इस तरह से कांग्रेस में दो दल हो गये ।, गाँधीजी जब जेल से बाहर आये, 
तो उन्होंने दोनों दलों में मेले करा दिया । स्वयं घे कौंसिलों से अलग रहकर उन्होने 
कग्रेसजनों से रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की अपील की। इस रचनात्मक 


कार्यक्रम में हिन्दू-मुस्लिम एकता, अद्यूतोद्धार और खादी के प्रचार का मुख्य 
स्थान था। 


| ` - ` साइमन कमीशन 

जव १९२६ ई० में लाड इरविन 'वाइसराय होकर आया तब फिर देश का 

राजनीतिक वायुमंडल श्रशान्त हो रद्दा था। इसी समय मांटेग्यू-चेम्सफो्ड-सुधारों 

के कार्यान्वित रूप की जाँच करने और भारत के संविधान मैं परिवर्तन के लिए 
. सुझाव रखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा हुई। इसमें ` 

एक भी भारतीय सद्स्य नहीं था । इसे भारतीयों ने अपना अपमान समा ओर : 

उनके सभी दलों ने इसका विरोध किया। इसके भारत आने के दिन समूचे देश । 
मैं हड़ताल मनाई गई और यह जहाँ-जहाँ गया, वहाँ-वहाँ इसका काले झेडों से _ 
स्वागत हुआ । जब १९३० ई० में इसकी रिपोर्ट निकली, तब सभी ने इसके | 
सुझावों की निन्दा की । ना 
पूर्ण स्वराज और सविनय अवज्ञा ० 
शब राष्ट्रीय नेताओं ने स्वयं भारतीय संविधान का एक मसविदा तैयार करने ` 
का निश्चय किया! फरवरी १६२८ में दिल्ली मैं सभी दल के नेताओं का एक ` | 
सम्मेलन हुआ और*इस काम के लिए एक छोटी-सी कमिटी बना दी गई, जिसके ` ड 
` सदस्या में मोतीलाल नेहरू और: तैजबद्दादुर सप्र, मुख्य थे। इस कमिटी नेजो'  . 
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योजगा तैयार की वह नेहरू-रिपोर्ट के नाम से विख्यात है। इसमें भारत मैं डोमि- 
नियन स्टेट्स अर्थात्‌ ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज की माँग की गई । लेकिन, 
मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया । “श्रीनिवास 'आयंगर, . जवाहरलाल नेहरू 


` और सुमाषचन्द्र बोस ऐसे कांग्रेस के नेताओं को भी नेहरू-रिपोर्ट पूरी तरह से 


पसन्द नहीँ थी । इन लोगों ने कांग्रेस के भीतर ही इंडिपेंडेन्सं लीग नाम की एक 
संस्था का निर्माण किया था जो भारत में पूणं स्वराजं की स्थापना करना चाहती 
थी। इन लोगों का कहना था कि कांग्रेस को डोभिनियन स्टेट्स नहीं स्वीकार 


ˆ करना चाहिए. और अपना' उद्देश्य पूर्ण स्वराज रखना चाहिए. जिसमें ब्रिटिश - 
` साम्राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहे ।. इन लोगों ने १९२८ की कलकत्ता-कांग्रेस में 


नेहरू-रिपोर्ट का बहुत जोरदार विरोध किया! आखिर॑ में गांधीजी के व्यक्तिगत 
प्रभाव से ये अपनी मांग कुछ दिनों तक कम करने के लिए तैयार हुए और 
' जो समभौता हुआ उसके अनुसार यह तय हुआ, कि अगर १६२९ के २१ 
दिसम्बर तक सरकार नेहरू-रिपोर्ट को नहीं स्वीकार करे और भारत को डोमिनियन 
स्टेट्स नहीं प्रदान करे, तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लिए आन्दोलन करेगी । 
इंडिपंडेन्स लीग ने पूण स्वतत्नंता के दक्ष में अपना प्रचार जारी रखा । इसी 
बीच में बारदोली में सरदार वल्लमभाई परेल के नेतृत्व में किसानों का बहुत बड़ा 
सत्याग्रह हुआ और इसका प्रभाव समूचे देश पर पड़ा .। इसी समय जून १९२९ 


- में ब्रिटेन में लेबरपार्टी की. सरकार कायम हुई । इससे भारतीयों की आशा और - 


भी बढ़ गई, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि लेवरपार्टी भारत की राष्ट्रीय 


`  झाकांक्षाद्रो से सहानुभूति रखती थी। ३१ अक्टूबर १६२ ९ को वाइसराय लाडे 


जु 


, इरविन ने एक घोषणा भी की, जिसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार यह्‌ 
मानती है कि १९१७ की मांटेग्यू की घोषणा का ही यह अर्थ होता है कि भारत 


में डोमिनियन स्टेट्स की स्थापना होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि -साइमन 


कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद भारतीय संविधान का मसविदा तैयारा . 


. करने के लिए त्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधियों का गोलमेज सम्मेलन बुलाय 
जायगा। तत्काल इस घोषणा का अच्छा असर पड़ा । लेकिन इसके तुरत बाद ही 
ब्रिटेन के प्रमुख समाचारपत्रो और राजनीतिक नेताझो' ने जो विचार प्रकट 


र किये उससे यह स्पष्ट हो गया कि इरविन की घोषणा का कोई खास महत्व नहीं 
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था ग्रौरग्रभी डोमिनियन स्टेट्स के व्यवहार में लाये जाने की कोई ग्राशा* नहीं 
थी । इधी परिस्थिति में १९२९ के दिसम्बर महीने में काँग्रेस का आर्षिक अधिवेशन 


जमहरलाल नेहरू के सभापतित्व में हुआ । काँग्रेस के लिए श्रत्र कोई दूसरा 


रास्ता नहीं रह गया । इसलिए, इसका उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया गया 4 


` यृ भी साफ कह दिया गया कि अत्र कांग्रेस के. प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलन में 


शामिल होने से कोई क्षाम नहीं होंगा। उचित अवसर देखकर ल्वाधीनता प्राति 


. के लिए संविनय ्रवशा-श्रान्दॉलन आरम्भ करने का भी निश्चम्न किया गया। 

ww ~ > मै 2 
लाहौर-काँग्रे स के फैसले के अनुसार २६ जनवरी १९३० को समूचे देश मै 
. स्वाधीनता-दिवस मनाया गया । इस दिन .भास्तीयों ने पूर्ण स्वाधीनता की माँग 


दुहराई और इसके लिए, बंड़ा-से-बड़ां त्याग कैरने की शपथ ली। गाँक्वीजी की 


प्रसिद्ध, डंडीयात्रा के बाद अप्रैल १६३० से सविनय अवज्ञा-आत्दोलन शुरूहो `. 
गया। लोग जगह-जगह नमक बनाकर सरकारी कानून तोड़ने लगे। विदेशी : 


कपड़ों और शरात्र की दूकानो पर पिकेटिंग होने लगी । कहीं-कहीं पर लगानबन्दी 
का आन्दोलन भी हुआ । इस आन्दोलन में भारत की स्त्रियो' ने भी बड़ी तादाद मैं 


भाग लिया । सरहदी गाँधी ग्रमदुलगपफ़ाश खा के नेतृत्व में उत्तर-पश्चिसी सीमान्त 


प्रान्त के पठानों ने भी बड़ी बहादुरी दिरूलाई ओरबहुत भड़काये जाने पर भी अहिंसा 


` नहीं छोड़ी । सरकार की दमननीति जोरा से चली। सभी नेता गिरफ्तार कर लिंये 
- गये | करीब साठ हजार सत्याग्रही जेलों मैं डाल दिये गये। कई जगहों पर लाठियॉ. . | 


और गोलियाँ मी चलीं। लेकिन आन्दोलन नहीं रुका | 
गाँधी-इरविन-समझौता-गोरुमेज सम्मेलन. « 


इस बीच में १२ नवम्बर १९३० से लन्दन में पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू . 


हुआ और १९ जनवरी १९३१ तक चलता रहा | इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं 
गये थे । अन्त मैं सरकार ने देखा कि दंन करने से आन्दोलन रुकता नहीं है 
और बिना कांग्रेस से समभौता किये भारत में शान्ति भी नहीं स्थापित की जा 
सकती है। इसलिए, सरकार की नीति में परिवर्तन हो गया | २५ जनवरी १९३१ 
को गाँधीजी और दूसरे सभी नेता जेल.से रिहा कर दिये गए । तेज बहाडुर सप्र, 


एम० आर० जयकर और श्रीनिवासशासतत्री के उद्योग से गॉँधीजी ओर इरविन च > 


इंक . - भारतीय संविधान 


में बातचीत शुरू हुई। श्न्त में दोनों में समभौता हो गया जिसका नाम गाँधी 


इरविन-समभौता पड़ा । इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि सरकार सभी , 


` झाडिनेन्सा को वापस ले लेगी, समी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देगी, स्वदेशी 
` शात्तिमय पिकेटिंग या सत्याग्रह को जयाज मान लेगी और कॉम्रेस' संविनय-अवज्ञा, 
कानून तोड़ना और ब्रिटिश वस्तुग्नो' का बहिष्कार. स्थगित कर देगी ओर गोलमेज 
सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजेगी |? न 
कांग्रेत के तो.कई नेता इस समभौते के खिलाफ थे; लेकिन - महात्मा गाँधी के 


प्रभाव के कारण इसने गांधी-इरविन-समभौते "को स्वीकार कर लिया ओर « 
और सविनय अबज्ञा-ग्रान्दोलन को स्थगित कर दिया । काँग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि . 


होकर गाँधोजी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गये । 
यह सम्मेलन १६३१ की सातवीं सितम्बर से शुरू होकर पहली दिसम्बर तक चलता 
` रहा। लेकिन इससे कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं.निकला । ब्रिटेन में लेत्ररपाटी 
का मंत्रिमंडल खतम हो चुका था और उसकी जगह पर राष्ट्रीय सरकार कायम हुई 
थी, जिसमें कंजवेंटिव पाटी" का सबसे अधिक प्रभाव था |- इस पाटी" के नेता 
भारत की राजनीतिक आकाचाओं' से कोई विशेष सहानुभूति नहीं रखते थे और 
मारत की माँग को तुरत पूरा कर देने के लिए उत्सुक नहीं थे। साथ-ही-साथ 
मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियो' का रुख भी सहायक नहीं था. ओर वे साम्प्रदायिक 


समस्या पर किसी भी उचित समभोते के लिए तैयार नहीं थे | ऐसी दशा में गांधीजी - 


इस गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौट राये । 


पुनः सविनय अवज्ञा ¦ पूना-पेक्ट 
ह गांधीजी जब्र लंदन से लौटकर ये तब देश की राजनीतिक अवस्था सन्तोष- 
. जनक नहीं थी। गोंधो-इरविन समभौते के बाद मी सरकारी अफसरों के रुख में 


तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ था। मार्च १५३१ में गाधीजो के विरोध. के ज्र | 


बावजूद भी भगत सिंह और ` उनके दो साथी राजगुरु और सुखरेव को एक अंग्रेज 
अफसर को मारने ओर कौंसिल में बम फेंकने के अपराध में फाँसी दे दी गई थी | 
i इससे समूचे देश में बहुत उत्तेजना फैली ।, सरकार का दमन भो नहों रुका | 
विशेषकर बंगाल, संयुक्तप्रांत और सीमाप्रान्त में सरकारी दमन जोरों पर चल रहा 

_ था| उस सप्रय विलिंगडन पी का वाइसराय था । गांधीजी ने लन्दन से आने 
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पर उससे पतर-ब्त्रह्र किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ । वाइसराय के इछ रुख 
-से फिर सविनय श्रतरजञा-श्रान्दोलन शुरू हो गया । समी नेता जेलो' में अन्द्‌ कर 
दिये गये । यह आन्दोलन १९३० से .भी बड़े पेमाने पर हुश्रा। इस बार सत्र 


मिलाकर एक लाल से अधिक आदमी जेल गये । यह आन्दोलन १६३२ से शुरू. 


होकर १९३४ तक चलता रहा । र र 
जत्र गाँधीजी सविनय अ्रवज्ञा-आन्दोलन 'के सिलसिले में कैद होने के बाद 


जेल में थे, तमी अगस्त १६३२ में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री मेकडोनल्ड ने नये . 


, संविधान में इरिजनो का प्रतिनिधित्व स्थिर करते हुए अपना निर्णय दिया जो 'कम्यु-” 
नल एवार्ड? के नाम से प्रसिद्ध है। इसका परिणाम यह होता कि हरिजन हिन्दू 
जाति से बिलकुल अलग हों जाते ओर इस तरह भारत में फूट का एक आर कारण 

` चेदा हो जाता । गाँथीजी ने इसके विरोध में जेल में ही आमरण * नशन 
आरम्म कर दिया । उनके इस अनशन को खतम. करने के लिए समभोते की 


__ कोशिश शुरू हुई । अन्त में एक समभोता हुआ जिसे समी ने स्वीकार कर लिया .. | 
और गाँधीजी ने अपना अनशन तोड़ दिया। यह समझोता पूना-पैक्ट के नामं _ 


से विख्यात है। इसके मुताबिक इरिजनो' को काफी जगह मिलीं, लेकिन वे हिन्दू 
जाति के अंग बने रदे । . क. 
,१९३५ का शासन-ंबधान . 

१९३२ के आखिर में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ आर इसने भारत के 
नये. संविधान के सम्बन्ध में अपने सुझावों को त्रिटिश सरकार के सामने रख 
दिया। मार्च १९३३ में सरकार ने एक 'सिवेतपत्न' प्रकाशित किया जिसमें. 
इसके अपने सुझाव .दिये गये थे । पालियामँँ के दोनों सदनों की एकै संयुक्त 


कमिटी ने इन सुभावो पर विचार किया | इस संयुक्त कमिटी की रिपोर्ट के हे 
आधार पर एक बिल बना । यही बिल १९३५ ई० में गवमेर्ट आफ इंडिया 


ऐक्ट के रूप मैं पास हुआ । यह बहुत लग्नो ऐक्ट'था और इसके मुताबिक . 


भारतीय शासन के सभी अंगों के सम्तन्व में व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर 


पूरे ऐट पर नहीं विचार करके, इसके सिफ उन्हीं मागो का जिक्र किया जायगा - 


जिनसे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । र र 
अबतक भारत का संविधान एकात्मक था । शासन के सुभीते के लिए देशं 
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४० - भारतीय संविधान 


कई प्रान्तों में अवश्य बँट हुआ था, और धीरे-धीरे इनके अधिकारों का क्षेत्र 
भी बढ्ता चला ग्रा रहा था। लेकिन इनको कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं ये | ` 
सिद्धान्त में सभी अधिकार केन्द्रीय सरकार में केन्द्रित थे । अब १९३५ के ऐक . 


के मुताबिक यह निश्चय हुआ कि भारत में संघीय शासन कायम किया जाय । इसके 
लिए जरूरी था कि प्रान्तों को केन्द्र से स्वर्तंत्र ग्रलग अधिकार दिये जायें । इस 
लिए ब्रिटिश सम्राट्‌ ने भारतीय 'शासन-सम्बन्धी समी श्रश्षिकार ले लिये ओर 


इनको फिर से केन्द्रीय ओर. प्रान्तीय सरकारों मः बॉट दिया | इस बटवारे . 
"केलिए तीन तरह की. सूचियाँ तैयार की गई । केन्द्रीय सूची में सत्र , 


मिलाकर ५९ विषय रखे गये । ये ऐसे विषय थे जिनका समूचे देश से सम्बन्ध 
था, जैसे सेना, रेल, तार, डाक, * वेदेशिक नीति इत्यादि । इनके शासन का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार को रहा. प्रान्तीय सरकार के भीतर प्रान्तीय सूची के 
विषय रखे गये । इनकी संख्या सब मिलाकर ५४ थी ओर इनमें ऐसे विषय 


थे, जिनका अलग-अलग प्रान्तों से सम्बन्ध था, जैसे-पुलिस, जेल, श्रस्पताल; ` ` 


शिक्षा, खेतो इत्यादि । इसके अलावे एक तीसरी सूची ऐसे विषयों की बनाई 
गई जिनका आम तोर से प्रान्तो से ही सम्बन्ध था, लेकिन जिनका समूचे देश में 

एक तरह का रहना अच्छा था । इसका नाम कंकरेणट लिस्ट या समवर्ती सूची 

पड़ा | इस सूची में सत्र मिलाकर ३६ विषय थे और इनपर केन्द्रीय और 

प्रान्तीय दोनो. सरकारों का अधिकार था | इसका अर्थ यह था कि ये विषय 
सांधारणतः प्रान्तीय सरकार के ही मातहत रहते, लेकिन केन्द्रीय ब्यवस्थापिका 
. मीजवचहेतत्र इनके संखन्थ में कानून बना सकती थी और तम केद्रीय कानून 
ही सत्र जगह माने नाते अगर कमी ऐसे विषय प्रस्तुत हो जायें जो इन तीनों 
सूचियों में किसी में दर्ज नीं थे, तो उन पर गवर्नर जेनरल को अधिकार 
था और वह केन्द्रीय या प्रान्तीय जिस व्यवस्थापिका को उचित समझता उसे 
उस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार दे सकता था | इस तरह श्रत्र प्रान्तीय 
' सरकारे अपने अधिकारों के लिए केन्द्रीय सरकार की मर्जी पर नहीं निर्भर 


करती थीं, बल्कि केन्द्रीय सरकार की ही तरह अपने क्षेत्र में 
* अधिकार मिल गये थे। हा. . 
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५ च संघीय शासन में एक संघीय न्यायालय की भी. आवश्यकतां पढ़ती है । 
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राष्ट्रीय थान्दोळन और सांविधानिक प्रगति ४ 


. श्रलग-ञ्रलग कर दिया जाता है, तत्र ऐसी मी कोई संख्या चाहिए जो यह देखती 
० रहे कि ये अपने-अपने दायरे के भीतर रहती हैं या नहीं। अगर कभी किसी 
| . प्रान्त या केन्द्र क्ली सरकार को किसी दूसरी सरकार के खिलाफ कोई शिकायत ' 
हो और वह यह समझती हो कि उसके क्षेत्र में दखल दिया जा रहा है, तो 
संघीय न्यायालयं मे ही इस शिकायत की. सुनवाई हो सकती है और इसपर 
फैसला दिया जा सकता है । इसलिए १९३५ के ऐक्य ने भारत में एक-फेडरलकोर्ट | 
अर्थात्‌ संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की | इसके एक मुख्य न्यायाधीश 
और अधिक से अधिक ६ और जज रह सकते थे । संविधान से सम्बन्ध रखनेवाले | 
सभी झगड़ो का फैसला - यहीं पर॑ होना निश्चित हुआ । फेडरलकोट के जज 
क्रय और प्रान्तीय सरकारो' से स्वतंत्र रहते थे, उनकी बहाली ब्रिटिश सम्राट, 
द्वार होती थी और इनको वर्खास्त करने का अधिकार भी उसी को था । पहली 
` अक्टूबर १५३७ को दिल्ली में यह न्यायालय स्थापित भी हो गंया । 
| अबतक शासन की दृष्टि से भारत दो अंगों में बॅट हुआ था--त्रिटिंश भारत 
| र के प्रान्त और देशी रियासतें। देशी रियासते गवर्नर जेनरल के मातहत तो थीं, 
| लेकिन भीतरी शासन मेँ वे स्वतंत्र थीं ओर उसमें भारत सरकार किसी तरह भी 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी । इस तरह उनकी ग्रवस्था प्रान्ता से भिन्न थी । केन्द्रीय 
ज्यवस्थापिका ये मी उनके कोई प्रतिनिधि नहीं रहते ये । १९३ ५ के ऐक्ट ने इस 
~= स्थिति मैं भी परिवर्तन करने की व्यवस्था: की | जो i त बनने | 
 . ज्ञारहा था, उसमे देशी रियासतें भी शामिल होतीं । लेकिन संघ में शामिल होना 
| ` उनकी इच्छा पर था | इसलिए १६३५ के ऐक्ट ने मारत में फेडरेशन कायम EE 
नहीं किया, बल्कि उन शर्तों को निश्चित कर दिया जिनके पूरा होने पर फेडरेशन र 
स्थापित किया जा सकता था । जो देशी रियासत फेडरेशन में शामिल होने के लिए न्‍ 
F तैयार हो, उसे इसके लिए बनाये गये इन्स्ठमैंट आफ ऐक्सेशन या कप पुर | 
य दस्तखत करना और उसका सम्राद द्वारा मरळ किया जाना जरूरी था । इस द ‘ङ 
मै प्रत्येक देशी रियासत की तरफ से यह स्पष्ट किया जाना जरूरी था कि वह रियासत , 


मी या 
कहाँ तक और किन-किन बातों में संघ सरकार के अधीन रहने के लिए तैयार यौ। > | 
_ यह कोशिश की जाती कि जहाँ तक हो सके, संघ मे शामिल 


| | >! संविधान के अनुसार केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के अधिकारों का बँट्वारा 
| 

। 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

} 


ही वी रिया. 
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धरे भारतीय संविधान 
सतों के प्रवेशपत्र एक ही तरह के रहें | जब इतनी रियासतें संघ मैं शामिल, होने के 


लिए तैयार होती, जिनकी जनसंख्या रियासतों की पूरी जनसंख्या की आधी थी आर ` 


जिन्हें संघीय व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन, “कौंसिल आफ स्टट में ५२ प्रतिनिधि 
` भेजने का अधिकार था, तब सम्राट्‌ ब्रिटिश पालियामेंट के कहने पर फेडरेशन की 


स्थापना कर सकता । इस तरह भारत में फेडरेशन की स्थापना कत्र होगी यह्‌ 


अ्निश्चित छोड़ दिया गया और यह. स्थापना कमी हुई भी नहीं। 
इस ऐक्ट की दूसरी विशेषता यह थी कि इसने केन्द्रीय शासन में समसे 


पहलेपहल उत्तरदायित्व के तिद्धान्त को स्वीकार किया, हाला कि यह सीमित ओर , 


कई तंरह के परतित्रन्धो से भरा हुआ उत्तरदायित्व था। प्रस्तावित संघ में कार्य 
कारिणी की व्यवस्था दैधशासन के सिद्धान्त के आधार पर की गई थी। केन्द्रीय 
विषयों को दो भागों में बॉटा गया था । इन विषयों को सुभीते के लिए संरक्षित 
. और हत्तान्तरित कहा जा सकता है हाला कि ऐट में इन शब्दों का प्रयोग नहीं 


किया गया था | रक्षा, दूसरे देशों से सम्बन्ध, घामिक बातें और आदिम जातियों 


या दराइअल क्षेत्रों के निवासियों का शासन संरक्षित भाग में रखे गये । इनके शासन 

की पूरी जिम्मेदारी गवनंर जेनरल पर थी । वह इस काम के लिए अधिक-से 
। अधिक तीन सलाहकार बहाल कर सकता था। ये सलाहकार गवर्नर जेनरल के 
प्रति ही उत्तरदायी रहते, इनपर केन्द्रीय व्यवस्थापिका को कोई अधिकार नहीं 
दिया गया। इन विषयों के अलावे संघीय सूची में जो विषय बचते ये, वे हस्ता- 
. तरित भाग मैं रहे। इनके शासन में गवर्नर जेनरल को परामर्श और सहायता 
- | न . देने के लिए एक मंत्रि-परिषद्‌. रहती, जिसमें अधिक-से-अधिक दस मंत्री. रह सकते 


जाते शरोर उतके ( ब्यवस्थापिका के ) प्रति उत्तरदायी रहते। मंत्रियों के कार्यक्षेत्र के 
भीतर रहनेवाले विषयों के सम्बन्ध में भी, गवर्नर जेनरल को बहुत-से विशेषाधिकार 


` मैं उसको यह अधिकार दिया गया था। इसके लावे कुछ ऐसी बातें थीं जिनपर 
३ " बह मंत्रियों की राय तो लेता, लेकिन उस राय को मानना या नहीं माननां उसकी 


` , ये । ये मंत्री व्यवस्थापिका समा के सदस्यों मैं से गवर्नर जेनरल द्वारा नियुक्त किये 


दिये गये। ये विशेषाधिकार दो प्रकार के थे | कुछ बातों में गवनंर जेनरल बिना रे 
मंत्रियों से राय लिये हुए भी काम कर सकता था । ऐक्ट के ६४ सेक्शनों या विभागों 
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राष्ट्रीय आन्दोलन और सांविधानिक प्रगति. ४३ 


संघीय. व्यवस्थापिका या विधानमंडल दो सदनों का होता | - ऊपैरवाले 


` सदन को कौंसिल आफ स्टेट ओर नीचेवाले को हाउस श्राफ एसेम्बली . का नाम 


क्या गया । हाउस आफ एसेमली में-त्रिटिश भारत के २५० और देशी रियासतों | 
के अधिक-से-अधिक*१२५ प्रतिनिधि रहते | इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया या ४ 


` ये प्रतिनिधि प्रान्तीय एसेस्बलि्यो के मेम्बरों द्वारा, एथक, निर्वाचनप्रणाली के 


अनुसार चुने जाते | *कौंसिल आफ स्टेट में ब्रिटिश भारत के १५६ और देशी 
रियास्॒तों के अधिक-से-अधिक १०४ प्रतिनिधि रहते । ये एथक निर्वाचनप्रणाली 
के अनुसार बहुत अधिक सम्पत्तिवाले मतदाताओं द्वारा चुने जाते । दोनों सदनों मैं 
देशी रियासतों से आनेवाले प्रतिनिधि उनके शासकों द्वारा नामजद्‌ किये जाते । . 
एेम््रली की वधि पाँच बरस थी, हालाँ कि'गवर्गर जेनरल इसे इसके पहले भी 
संग कर सकता था । कौंसिल आफ स्टेट स्थायी संस्था थी । इसके एक तिहाई 
सदस्य हर तीसरे साल निकल आते और उनकी जगह पर नये मेम्बर चुन ` लिये 


जाते । दोनों सदना के अधिकार क्रीत्र-करीत्र सभी बातों में समान थे। संघीय 


विधानमंडल को समूचे ब्रिटिश भारत और संघ में शामिल हुए रियासतों के 
लिए कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन इसपर कई तरह के प्रतिवन्ध थे | 
कई ऐसे विषय थे, जिनके सम्बन्ध में बिना गवर्नर जेनरल की अनुमति के कोई 
बिल नहीं पेश हो सकता था। इसके पास किये हुए समी बिलों के ऐक्ट'होेने . 
के लिए गवर्नर जेनरल की स्वीकृति का. होना जरूरी था। गवर्नर जेनरल 
बिना इसकी राय के भी आडिनेन्स निकाल सकता आर ऐक्ट तक बना सकता था | 
इसके सामने इर साल सरकार का जट रखा जाता । लेकिन सरकारी खर्च के 
करीब अस्सी प्रतिशत भाग पर इसका वोट नहीं लिया जाता। कर: 
१९३५ के ऐक्ट ने सत्रते अधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रान्तीय शासन के _ 
सम्बन्ध में किया । मांटेग्यू-चेम्सफो्ड सुधार के बाद प्रान्तों में जो दैध शासन | 
कायम हुआ था, वह अत्र खतम कर दिया गया ओर उसको जगह पूर्ण उत्तर | 
दायित्व का सिद्धान्त स्वीकार किया गया। अ्रत्र प्रत्येक प्रान्त मैं एक मंत्रिमंडल 
. रहने लगा । मंत्रिमंडल-के सदस्य प्रान्तीय विधानमंडल के सदस्य होते थे ओर ` 
: उसके प्रति उत्तरदायी रहते थे । इसी मंत्रिमंडल-के दाय से परात्व का शाउन | 
रहता था। केन्द्रीय सरकार से भी यह . मंत्रिमंडल स्वतंत्र था, क्योंकि केद्रीय _ 
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री, भारतीय संविधान 


` *हीन्साथ गवर्नर को बहुत व्यापक धिकार दिये गये । केन्द्र «में. गवर्नर जेनरल 


और प्रान्तीय सरकारों के अधिकारक्षेत्र एक दूसरे से. अलग कर दिये गयें ओर 


प्रान्तीय सूची मैं दिये गये विषयों के शासन में केन्द्र से कोई हस्तक्षेप नहीं हो. सकता : 


था। यह व्यवस्था प्रान्तीय स्वराज के नाम. से प्रसिद्ध है। लेकिन इसके साथ- 


की तरह उसके विशेषाधिकार दो तर्‌ह के थे ॥ कुछ बातों में' वह, बिना मंत्रियों 


से परामर्श लिये ही सिफ अपने फैसले के मुतात्रिक काम. कर सकता था। इस. 


तरह के विषयों की संख्या सत्र मिलाकर ३२ से कम* नहीं थी । दूसरे तरह के 
उसके अधिकार उन विषयों के सम्बन्ध में थे, जिनपर बह मंत्रियों से परामशे 
तो लेता, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं था। इस तरह के विषयों की 
संख्या भी कम-से-कम सोलह जरुर थी | इन दोनों तरह के विशेषाधिंकारों के 

. भीतर प्रान्तीय शासनसम्बन्धी करीब-करीज सभी महत्त्वपूर्ण विषय आ जाते थे  - 
प्रान्तीय विधानमंडल में पहलेपहल दो सदनों की प्रथा चलाई गई । बम्बई, 


` मद्रास, बंगाल, त्रिहार, आसाम ओर संयुक्षप्रान्त में दो सदनों का विधान-मंडल ' 


बना। इसमें ऊपर के सदन का नाम लेजिस्लेटिव कोंसिल और नीचे का लेजिस्लेटिव 


 एंसेमली पड़ा। मध्यप्रदेश, उड़ीसा, सिन्ध, पञ्जाब और उत्तर-पश्चिम सीमान्त- 


प्रान्त में एक ही सदन का विधानमंडल रहा, जिसका नाम लेजिस्लेटिव एसेम्बली 


` पड़ा। मिन्न-भिनन प्रान्तों के विधानमंडंलों के सदस्यों की संख्या अलग-अलग 


` जनसंख्या के करीब दस प्रतिशत लोगों को मतदान का अधिकार मिला । कौंसिल 


शी 


. थी। इनका चुनाव सम्पत्तिवाले मतदाताओं द्वारा प्रथक्‌ निर्वाचनप्रणाली के 


' अनुसार होता या। एसेम्बली की अवधि पाँच साल की थी। कौंसिल स्थायी संस्था 


थी, जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण. करते थे और 
उनकी जंगह पर नये मेम्बर चुन लिये जाते थे। सत्र मिलाकर प्रान्त की पूरी 


रर एसेखली दोनों के अधिकार समान थे । लेकिन बजट पर पूरा अधिकार 
लिफ एसेम्बली को ही था । विधानमंडल को प्रान्त के लिए. सत्र तरह का कानून 


बनाने, बजट पास करने और मंत्रियों के काम की देखरेख करते रहने का धिकार - 
. था। लेकिन इन अधिकारों पर कई तरह के प्रतिबन्ध थे। विधानमंडल के 
पास किये हुए सभी त्रिल पर गवर्नर की स्वीकृति का होना जरूरी था, और गवर्नर 


` अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर किसी भी बिल को ऐक्ट बनने से रोक सकता 
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था| वुह चिना विधानमंडल की राय लिये हुए आईडिनेन्स या अध्यादेश निकाल 


* सकता.और ऐक्ट भी बना सकता था। बजठ,के किसी माँग. के, एसेम्बली द्वारा 


मंजूर किये जाने पर वह अपने आदेश से उस माँग को पूरा कर सकता था | 
गागर गवर्नर कोः विश्वास हो जाय कि ऐसी परिस्थिति ग्रा गई है जत्र संविधान के 
मुताबिक शासन चलाना सम्भव नहीं है, तब वृह एक घोषणा निकालकर संविधान 


` ,को स्थगित कर सकत्ता और प्रान्तीय शासनसम्त्रन्थी समी अधिकार अपने हाथ - 


में ले सकता था । 
भारतीय शासन के ओर क्षेत्रों मैं भी १९३५ के ,ऐक्ट से कुछ परिवर्तन हुए$ 


"लेकिन वे उतने महत्त्वपूर्ण नहीं थे। भारतमंत्री की कौंसिल खतम कर दी गई 
ओर उसकी जगह उसके सलाहकार या एडवाइजर बहाल होने लगे। इनकी संख्या 
कमःसे-कम तीन और अधिक से-अधिक छ हो सकती थी। १९१९ के ऐक्य ने ही 
लंदन में एक भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति की व्यावस्था की थी । यह पद्‌ 


` १९३५ के वाद भी ज्यों-का-त्यों बना रद्ा। आई. सी. एस. इत्यादि बड़ी-बड़ी 


नौकरियों की नियुक्ति और नियंत्रण का अ्रधिकार अभी मी भारतमंत्री के हार्थो 
में ही रद्द । हर 


१९३५ के. शासनविधान के अनुसार जिस फेडरेशन की स्थापना की व्यवस्था | 
की गई थी, वह भारत में नहीं लागू हो सकी। भारतीय लोकमत इसके विरुद्ध | 
था। भारतीय, फेडरेशन या संघीय शासन 'के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं थे। लेकिन 
१९३५ के ऐक्ट मै संघीय कार्यपालिका. और विधान-मंडल के. सम्बन्ध. में जो 


प्रान्तीय स्वराज का कार्यान्वित र्य . ड ( 


` नियम थे, वे किसी को पसन्द नहीं थे) उनके सुताभिक संघीय विधान-भंडल के 


करीब एक तिहाई सदस्य देशी रियासतों के शासकों दारा नामजद होते। ये. _ 
स्वभावतः जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के रास्ते में रोड़ा ्रँटकाते । कॉसिल ° 
आफ स्टेट के चुनाब में वोट देने का अधिकार इतने धनी व्यक्तियों तक सीमित था, | 

कि इसके तो चुने हुए सदस्य भी प्रगति के रास्ते में बाधक ही होते । गवनर जेनरल 


`. के अधिकार इतने व्यापक थे, कि उनके रहते उत्तरदायी शासन कभी भी नहीँ . 5 


कायम किया जा सकता । दैधशासन प्रान्तो में पहले ही विफल हो चुका थां, अब - | 


: केन्र से उसके सफल होने की कोई . सम्भावना नहीं थी | भारतीय «विरुद्ध थे हो, 


2) 


का 
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४६ भारतीय संविधान 


आगे -वलकर १६३९ ई में द्वितीय विश्वयुद्ध छिंड़ गया ओर सरकार ने भी 
तत्काल फेडरेशन की योजना को लागू करने की कोशिश छोड़ दी। ऐसी-द्शा : 
. म॑ १९३५ के बाद भी केद्रीय शासन, का स्वरूप १९१९ की व्यवस्था के.” 

` श्रनुसार ही रहा । 

प्रान्तीय स्वराज की योजना भी भारत के राष्ट्रीय नेताश्रों को पसन्द नहीं 

थी । बाहर से तो ऐसा लगता था कि प्रान्तीय शासन पर «लोकप्रिय मंत्रियों का. 

पूरा अधिकार रहेगा और प्रान्तीय चेत्र में उत्तरदायी शासन स्थापित हो जायगा । 

ज्ेकिन ऐक्ट में प्रान्तीय स्वराज पर भी नाना प्रकार के प्रतिवन्ध थे । गवनर 

के विशेषाधिकार बहुत व्यापक थे, और उसके सामने मंत्रियों के अधिकार न्यून 

हो जाते थे । इसके अलावे आई. री. एस. इत्यादि बड़े'बड़े अफ॑सरों पर मंत्रियों 

को कोई अधिकार नहीं दिया गया । श्रमी भी इनके भाग्य का मालिक भारत” 

मंत्री ही रहा। इन दोषों के बावजूद भी कांग्रेस ने प्रान्तीय एसेम्बलियों के चुनाव 

मैं हिस्सा लिया। ११ में से ६ प्रान्तो में काँग्रेस के सदस्यो' को बंहुमत प्रात 

हु अव मंत्रि-पद ग्रहण का प्रश्न सामने आया। इस प्रश्न पर कांग्रेस के 

. नेताश्रो' में मतमेद था और कुछ लोग इसके एकदम विरुद्ध थे । १९३४ ई० 
* में कांग्रेस के भीतर नये और समाजवादी विचार के लोगों का एक दल, कांग्रेस | 
. समाजवादी पाटी के नाम से संगठित हुआ था । इस पाटी' के नेता भी मंत्रि | | 
. पद ग्रहण के विरुद्ध बहुत जोरों से. प्रचार कर रहे थे। अन्त में कांग्रेस ने यह । 
निश्चय किया कि श्रगर सरकार की सरफ से यह आश्वासन दिया जाय कि गवर्नर > ? 
की तरफ से उनके विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं किया जायगा, तो कांग्रेलजन | | 
` पद॒ महण कर लेंगे । शुरू में गवनंरो ने इस तरह का आश्वासन देने से इनकार | 
कर दिया। इसलिए, कांग्रेस ने पदग्रहण करना नहीं स्वीकार किया.। गवर्नरों 
ने एसेम्बलियों के अल्पसंख्यक दलों के नेताओ को मंत्री बनाने पर राजी | 
डु किया | लेकिन इनसे काम चलनेवाला नहीं था । आंखिर जुलाई १९३७ मैं | 
' गवर्नर जेनरल ने एक लम्बा वक्तव्य निकाला आर : यह आश्वासन दिया कि - | 
5 टं में गवनर अपने विशेषाधिकारो' कां प्रयोग नहीं करेंगे । इसके 
मंत्रि-मंडल अर हे पा नेत अती ; 
-अम्नई, मद्रास, मध्य-प्रान्त, 
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र 49255 कद ~ 
प्रान्त, विहार, (और उड़ीसा । आगे चलकर 'श्रासाम ओर , उत्तर-पश्चिम. सीमा- 


. प्रान्त मैं भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल कायम हुए । वाकी तीन प्रान्तो--पज्ञाबं, सिन्ध 


और बंगाल--में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे । 
१९३७ से १९३९ तक प्रान्तीय शासन १९३५ के संविधान के अनुसार होता * 
रहा | १५३५ में द्वितीय विश्वयुद्ध के छिड़ जाने से परिस्थिति बदल गई, कांग्रेस 


मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और इन प्रान्तों में गंबनेर अपने एडवाइजरों या 


सलाहकारों की मदद से शासन करने लगे । लेकिन बाकी तीन प्रान्तों में उत्तरदायी 
शासन चलता रहा। इन दो वर्षों के शासन मैं कांग्रेसी मंत्रिमंडलों और गवसे, 
का सम्बन्ध सव मिलाकर अच्छा ही रहदा । सांविधानिक संकट के अवसर अवश्य रये । 
एक दफे फरवरी १९३८ में संयुक्तप्रान्त और बिहार के मंत्रिमंडलो को राजनीतिक 
बन्दियों की रिहाई के प्रश्‍न पर इस्तीफा दे देना पड़ा । लेकिन तुरत यह संकट टल 
गया, यवर्नरों ने अपना विरोध वापस ले लिया ओर ये मंत्रिमंडल पुनः अपने काम 


` पर लोट गये । इसी तरह मध्यप्रान्त में तीन मंत्रियों के गवर्नर द्वारा व्खास्त किये _ 


जाने पर और उड़ीसा में एक अधीनस्थ अफसर को स्थानापन्न गवनंर बनाने के | 
प्रश्न पर सांविधानिक संकट उपस्थित होने की आशंका हुई । लेकिन ये भी.टल गये 
ओर मंत्रिमंडलो का काम पूर्ववत्‌ चलता रहा । गवर्नरों ने आम तौर पर अपने | 
विशेषाधिकारों के प्रयोग में जिद नहीं दिखलाई, ओर मंत्रियों के काम में बाधा 
उपस्थित करने की उतनी कोशिश नहीं की जितनी की आशंका थी। 

गैर-कांग्रेसी प्रान्तों की बात दूसरी थी |: उन प्रान्तों की एसेम्बलियों में कांग्रेस 
की तरह किसी एक मजबूत और सुसंगठित दल का बहुमत नहीं था। कई छोटे- 
छोटे दल थे और उन्हीं के नेताओं को ` मिलाकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनते थे | 
इसलिए, वहाँ गवर्नरों का शासन के कामो पर अधिक अधिकार रहता था । सिन्ध ` ` | 
और बंगाल में तो कमी-कमी मंत्रिमंडलों के निर्माण में मी गबनरों का प्रभाव | 
पड़ता था। एक बार सिन्ध के मुख्यमंत्री अल्लावबश को गवर्नर ने ब्रिटिश 
उपाचियों को त्यागने के कारण बर्खास्त कर दिया। इसी तरह बंगाल में भी एक 


` बार गवर्नर ने वहाँ के मुख्य मंत्री फजलुल हक को इस्तीफा देने के लिए बाध्य , है 


किया । न व्र 


अध्याय ९ के 


द्वितीय विखयुद्ध ओर भारतीय स्वार्थानता 
( १९३९-१९४७) ? 
` युद्ध का आरम्भ और सांविधानिक गतिरोध - 


तीन सितम्बर १९३९ को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । उसी 

दिन भारत के वाइसराय लाड लिनलिथगो ने भारत के ब्रिटेन की तरफ से युद्ध 

- ते शामिल होने की भी घोषणा कर दी । इस सम्बन्ध में भारत में किसी से 
राय नहीं ली गई--न राजनीतिक नेताओं से, न केन्द्रीय एसेम्बली से, और न 


प्रान्तीय मंत्रिमंडलो से । इससे .भारत के राष्ट्रीय ्रात्मसम्मान को बहुत धक्का . न 


लगा । इसके अलावे यह भी स्पष्ट नहीं था कि ब्रिटेन किस उद्देश्य से युद्ध में 
शामिल हुआ था| इसलिए. युद्ध आरम्भ होने के ठरतं ही बाद परिस्थिति पर 
) ` विचार करने के लिए वर्धा मैं कांग्रेस-कार्य-समिति की बैठक हुई । चौदह सितम्बर 
/ को इसकी तरफ से एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया। इसमें यह साफ तौर पर 
कहा गया कि भारत को नाजीवाद से कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन कांग्रेस यह 
` जानना चाइती यी कि ब्रिटेन युद्ध मः किस उद्देश्य की प्राति के लिए. शामिल 
हुआ था। अगर इसका उद्देश्य, लोकतंत्र की रचा करना था, तो भारत को 
` इसका सबूत! मिलना चाहिए और भारत को एक स्वतंत्र देश मानना चाहिए। 
. और अगर ब्रिटेन का उद्देश्य अपने साम्राज्य की रक्षा करना था, तो कांग्रेस 
 कीराय में भारत को इस युद्ध से कोई मतलब नहीं था। लेकिन ब्रिटेन की तरफ 
से इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला । भारतीय स्वतंत्रता के सम्बन्ध में 
' ˆ डोमिनियन स्टेट्स के उद्देश्य को दोहराया गया.। तत्काल वाइसराय की एकि 
क्युटिव कॉसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाने और उसमें भारतीयों को अधिक 


हालत में नवम्बर १९३१ में समी कांग्रेसी: मंतरिमंडलों ने अपने पद से इस्तीफा दे 
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स्यान देने के अतिरिक्त और कुछ करने के लिए ब्रिटेन तैयार नहीं था। ऐसी . 
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`. द्वितीय विश्वयुद्ध और भारतीय स्वाधीनता |... ४६ 


दिया और इन प्रान्तों का शासन गवर्नर अपने मन से करने लगे. इस, तरह | 
भारत के अधिकांश प्रान्तों में सांविधानिक गतिरोध उपस्थित हो गया) : . 
काँग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र दे देने के बाद भी काँग्रेस कोई ऐसा काम 
नहीं करना चाहती थी, जिससे युद्ध के बीच में ब्रिटेन को , किसी बड़े संकट का . * 
"सामना करना पड़े । सात जुलाई १९४० को कॉँग्रेस-कार्य-समिति ने कुछ शतं पर 
वैधानिक गतिरोध खतंम करने और युद्ध में सहयोग देने का भी वचन दिया । ये 
» शते थीं कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाय और केन्द्र में राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना हो जाय। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके लिए तेयार नहीं थी । ७. 
` आठ अगस्त १९४० को वाइसराय लाड लिनलिथगो ने एक वक्कव्य निकाला _ 
जिसमें भारतीयों की माँग के, सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति स्पष्ट की गई । 
यही आगे चलकर 'श्रगस्त आफर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसके अनुसार यह. 
मान लिया गया कि भारत का अगला संविधान भारतीय ही बनावेंगे | लेकिन इसके 
„ “साथ दो शर्तें रखी गई ।-पहली बात यह थी कि अल्पसंख्यकों को. यह आश्वासन 
दिया गया कि ऐसी किसी भी शासनव्यवस्था के हाथ .में सत्ता नहीं दी जायगी, 
जो भारतीय राष्ट्रीय जीवन के महत्त्वपूर्ण अंगों को नामज्ञूर होगा । साथ-साथ. यह 
भी कहा गया-कि उस. समय जब सभी .युद्ध में लगे. हुए ये, संविधान-सम्बन्धी ` 
समस्याओं को इल करने का उचित अवसर नहीं था, यह तो युद्ध : के बाद ही.हो 
` सकता था । इस बीच में वाइसराय की एक्जिक्युटिव कौसिल में भारतीय नेताओं 
` का सहयोग .प्राप्त-किया जा सकता था | इस अगस्त आफर से कांग्रेस को तनिक भी _ 
` सन्तोष नहीं हुआ। महात्मा गाँधी के शब्दों में इससे ब्रिटेन ओर भारत के वीच _ 
की खाई और भी चोड़ी हो गई । 
साम्प्रदायिक समस्या भी दिनोंदिन- पेचीदी होती जा रही थी। शुरू से | 
लेकर अन्ततक कांग्रेस में बहुत-से मुसलमान रहे और कॉंग्रेस सभी भारतीया * 
का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती रही । लेकिन अंग्रेज अफसरो की कोशिश 
पे. मुसलमानों में साम््रदायिक आधार पर काम करने के लिए १९०६ ई० में 
ही मुस्लिम.लीग की स्थापना हो चुकी थी। १६२१ में खिलाफत के प्रश्‍न के . | 
| चलते ` कांग्रेस के असहयोग आन्दोलन में भी मुसलमानों ने अधिक-से-झषिक - 
| संख्यामें भाग लिया था) लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे सरिलस लीग केर से 
ह ३ 
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४० भारतीय संविधान ` 
दूर, होती गई। सन्‌ ९६३४ ई० से लीग के नेता मुहम्मद अली जिन्ना हो गए 
शुरू से ही जिन्ना मुस्लिम लीग को कॉँग्रेस के खिलाफ उभारते रहे | 


थे बराबर इस बात पर जोर देते थे कि मुस्लिम लीग ही भारत के सभी मुसलमानों 
की तरफ से बोल सकती है, . काँग्रेस तो हिन्दुओं की संत्या है। कॉंग्रेसी मंत्रि- * 


मंडलों के त्यागपत्र दे देने: के बाद .उनके आदेश से मुस्लिम लीगने खुशी में 
मुक्ति दिवस मनाया । मार्च १६४० में. लाहोर में लीग के वार्षिक अधिवेशन 


में मुस्लिम लीग की तरफ से यह मांग रखी गई कि जिन प्रान्तों में मुसलमानों 
_ कौ संख्या अधिक है, उनको मिलाकर पाकिस्तान नामक, एक अलग देश 
| चाहिए. । कांग्रेस भारत का विभाजन करने के लिए तेयार नहीं ˆ 


थी । लेकिन ब्रिटिश सरकार बरार" इस बात पर जोर देती थी कि वह ऐसा 
कोई परिवर्तन करने के लिए. तैयार नहीं थी जो कांग्रेस और मुस्लिम लोग दोनों 
को मञ्जूर नहीं हो । और इन दोनों के बीच समभौता होना बहुत मुश्किल था । 


इस तरह भारत की राष्ट्रीय आकांचा के रासते में एंक नई रुकावट आ खड़ी हुई । | 


. ` . व्यक्तिगत सत्याग्रह 
इधर देश की अवस्था दिनोंदिन खंराब होती चली जा रद्दी थी। कांग्रेस 
के कई नेता बारी-बारी से. गिरफ्तार किए. जा रहे थे । लोगों का असन्तोष बढ़ता 
ना रदा था और भारतीय अधीर हो रहे थे) ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस चुपचाप 
नहीं बैठ सकती थी । आखिर में अक्टूबर १९४० में इसने फिर सत्याग्रह शुरू 


"कर दिया। लेकिन यह सत्याग्रह पहले की तरह. नहीं था। कांग्रेस के नेता अभी _ 


भी कोई ऐश काम नहीं करना “चाहते थे जिससे युद्ध के बीच में ब्रिटेन की 
परेशानी बढ़े । लेकिन वे अपना विरोध भी सामने रख देना चाहते थे । इस 


` लिए पहले की तरह . इस बार लोगो ने सैकड़ों, हजारो“ की संख्या में कानून 
* तोइकर कोई जन-आन्दोलन नहीं खड़ा किया । चुने हुए लोगो' ने एक-एक 


करके युद्ध के खिलाफ भाषण देकर या नारा लगाकर सत्याग्रह करना-शुरू किया । 
यह नेतिक विरोध का रास्ता था-। यह आन्दोलन करीब एक साल तक चलता 


__ रहा और इसके फलस्वरूप पीस से तीस हजार के भीतर लोग कैद किये गये । 
लेकिन इस नेतिक विरोध से ब्रिटिश सरकार की नीति मैं तनिक भी परिवर्तन: 


नहीं हुआ । 
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. द्वितीय विश्वयुद्धओऔर भारतीय स्वाधीनता २० क 
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क्रिप्स-योजना 
इधर युद्ध को हालत दिनोंदिन गम्भीर होती जा रही थी। १९४२ के 


: शुरू में जापान की लगातार विजय हुई ओर सिंगापुर, बर्मा इत्यादि पर उसका 
अधिकार हो गया । . ऐसी स्थिति में भारत पर मी जापानी आक्रमण का खतरा. 


उपस्थित हो गया । कॉँग्रेस के नेता चाहते थे कि भारत में ऐसी परिष्टिथति पैदा 


की जाय जिसमें मौका पड़ने पर डटकर जापान का मुकाबला. किया जा सके) 


लेकिन यह तभी सम्मव था जन्न भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाता और भारतीय 


शास यहाँ के नेताओं के हाथ में रोप दिया जावा । जापान की विजय से” 


ब्रिटिश सरकार की नीति पर मी प्रभाव पड़ा और भारतीयों से समभौता करने 
की कोशिश शुरू की 'गई। ११ मार्च १९४२ को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 
चूचिल ने पालियामेंट में घोषणा की कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल. के एक प्रमुख 
सदस्य सर स्टेफो्ड क्रिप्स भारतीय संविधान के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार का सुभाव 


"लेकर भारत जायेंगे और स्वयं भारतीय नेताश्रों से बातचीत कर कोई हल निकालने ६ 


की कोशिश करेंगे । सर स्टैफोड क्रिप्स २२ मार्च १९४२ को भारत पधारे और 
१३ अप्रैल को यहाँ से विदा हुए। मारत के'सम्मन्ध में सर स्टेफोड अपने साथ 
जो योजना ले आये थे, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--- 

ब्रिटेन का उद्देश्य मारत.को त्रिव्शि राषट्रमंडल के और देशों की तरह एक 


_ स्वतंत्र डोमिनियन बनाना था । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युद्ध के अन्त होने . 


पर मारत के लिए संविधान बनाने के लिए निर्वाचित परिषद्‌ की स्थापना की 
जायगी । इस संविधाननिमांत्री परिषद्‌ में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के भाग 


लेने की भी व्यवस्था की जायगी। दो शर्तों के साथ ब्रिटेन इस परिषद्‌ द्वारा. 
तैयार किये हुए संविधान को मान लेगा। पहली शर्ते यह थी कि प्रत्येक प्रान्त को 


इस संविधान को मानने से इन्कार करने का अधिकार रहेगा और वह प्रान्त चाहे 


'वर्वैमान व्यवस्थाः को जारी रखेगा या अपने लिए. अलग संविधान बनावेगा। दा, | 


इसका प्रबन्ध रहेगा कि श्रगर आगे चलकर वह प्रान्त चाहे तो फिर .सारतीय संघ. 
hr शामिल हो सके | इसी तरह एक देशी रियासत को भी.भारतीय संघ से अलग 
रहने का अधिकार रहेगा। दूसरी शर्त थी कि ब्रिटेन और संविधाननिमांत्री 


परिषद्‌ के बीच एक सन्धि होगी । इस सन्धि में वे सब्र बातें रहेंगी, ,जो सता के | 


है. 
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ce भारतीय संविधान ` 
हत्तान्तरित किये जाने से पैदा होंगी. इसके अतिरिक्त इस सन्धि में, अल्प- 
संख्यको के अधिकारों की रक्षा की. भी व्यवस्था रहेगी । लेकिन हे राष्ट्र- _ 

' मंडल के दूसरे सदस्यों के साय उसका पया सम्बन्ध होगा, इसे निर्णय करने का 
भारतीय संघ को पूरा अधिकार रहेगा और इसःसन्थि के द्वारा उसके इस अधिकार 
पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जायगा.। अबतक प्रद भारतीय नेता युद्ध के 
अन्त होने के. पहले.आपस में समभौतां करके कोई दूसरी “व्यवस्था न बना लें, 

` संविधान-निर्मात्री. परिषंद्‌ का संगठन इस तरह से होगा--युद्धे के अन्त के बाद 


प्रान्तो में नया चुनाव होगा। इस नये चुनाव के नतीजे मालूम होने के बाद , 


सभी प्रान्तीय विधानमंडलों की निचली समाएँ नुपातीय प्रतिनिधित्व की 
प्रणाली के अनुसार संविधान परित्र के सदस्यो को डुनेंगी। देशी रियासर्तो को 
मी अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए, आमंत्रित किया जायगा। जबतक 
। युद्ध चलता रहे और जजतक नया संविधान तैयार नहीं हो जाय, तबतक भारत 
. की रता का उत्तरायित्व प्रिटिश सरकार पर ही रहेगा, लेकिन भारतीय नैतिक) 


) जनता के साथ भारत-सरकार पर रहेगा ॥ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश 
सरकार भारत के प्रमुख नेताओं को. अपने देश, राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्रों के 
कामो में परामर्श देने और भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। 


नेताओं से बातचीत भी की। कॉंग्रेस को यह योजना पसन्द नहीं थी। इसके 
अनुसार प्रत्मेक प्रान्त और देशी रियासत को भारतीय संघ से अलग रहने का 


दो क्या, अनगिनत उकडे हो जाते। इसके लावे. संविधानपरिषदू के निर्माण 
के सम्बन्ध में जो व्यवस्थां यी, वह भी बहुत दोषपूर्ण थी, क्योंकि इसके अनुसार 
` देशी रियासतों के प्रतिनिधि वहाँ की जनता द्वारा चुने नहीं जाते, बल्कि शासकों 
. द्वारा नामजद-होते। लेकिन यह सब तो भविष्य की बात थी। कॉँग्रेस के नेता 


इतने उत्सुक ये कि वे भविष्य की उतनी परवाह नहीं करते ये, जितनी कि वर्तमान 


00-0५ Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३82२० ८६ क. wy 
Wy or Nr de ES tims 24 222 


सैनिक तथा अन्य साधनों को ग्रच्छी तरह से संगठित करने का भार भारतीय 
* .इस योजना के. आधार पर क्रिप्स ने भारत के प्रमुख राजनीतिक दलो के ` 


अधिकार दिया गया था। इसका परिणाम यह भी हो सकता था कि भारत के . 


` जापान के खिलाफ भारत की रता करने और युद्ध में उचित हिस्सा लेने के लिप | 


की उनकी दृष्टि में असल महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि तत्काल भारतीयों की | 


द्वितीय विश्वयुद्ध और भारतीय स्वाधीनता `, २ 

मागे कहाँ तक मंजूर होती हैं। वे सब से अधिक दो बातों पर जोर देते ये । 

` फौजी कारवाइयों की देखरेख के लिए ब्रिरिस सेनापति रहे, लेकिन एक भारतीय 
`, रत्ामंत्री भी. रहे। दूसरी बात यह. "कि केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना | 

„ हो, बाइसराय अपनी एक्जिस्युटिव कौंसिल के साथ उसी तरह का व्यवहार रखे, 

चिस तरह का व्यवहार ब्रिटेन का राजा वहाँ के मंत्रिमंडल के साथ रखता था। 

“ब्रिटिश सरकार इन* दोनों में से किसी माँग को.मानने के लिए तैयार नहीं थी । 

ऐसी दशा मैं काँग्रेस ने क्रिप्स-योजना को मानने से अग्ीकार कर दिया। 

मुस्लिम लीग और दूसरे दलों ने भी भिन्न-भिन्न कौरणों को दिखलांकर ऐसा 

ही किया । ब्रिटिश सरकार और मारत प्रें कोई समभोता नहीं हो सका ओर 

क्रिप्स वापस चले गये । * 


ह 


अगस्त-क्रान्त 


| 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
| 
} 


क्रिप्स-मिशन की सफलतां.के बाद भारत में बड़ी निराशापूर्ण परिस्थिति _ 

पैदा हो गई । जम युंद्ध भारत के इतना पास श्रा गया था आर जापान की जीत 

पर-जीत हो रही थी, तम्र भी ब्रिटिश सरकार भारतीयों की . माँग को स्वीकार 

करने के लिए, नहीं तैयार थी । यह भी. स्पष्ट था कि जबतक भारत अंग्रेजों के 

अधीन था, तब्रतक भारतीयों में जापान के खिलाफ अपने देश की रचा के 

लिए लड़ने के: लिए कोई उत्साह नहीं पैदा किया जा सकता था | इस समय 

गाँघीजी ने रास्ता दिखलाया। क्रिप्स के चले जाने के बाद उन्होंने “भारत छोडो! [ 

का नया नारा शुरू किया। उनका कहना था कि अंग्रेज लोग श्रत्र भात से * 
ले जावे । तभी सारत की सभी समस्याऐ हल की जा सकती थीं। १४ जुलाई न 

१९४२ को काँग्रेसकार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पास. कर ब्रिटेन को चेतावनी दी | 

कि अगर 'भारत छोड़ो” माँग पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कांग्रेस फिर महात्मा | 
` गांधी के नेतृत्व में संघर्ष आरम्म करने के लिए, बाध्य होगी। आठ अगस्त | 
१९४२ को बम्बई में अखिलभारतीय कॉंग्रेसकमिटी ने भी इसी आशय का 
प्रस्ताव पास किया । इसमें कहा गया कि मारत और संयुक्त राष्ट्र दोनों के हित... 
से यही था कि भारत स्वतंत्र कर दिया जाय और अंग्रेज भारतीय शातन-सम्नन्वी 
समी अधिकार - भारतीयों को सौंपकर यहाँ से चले जायें ओर श्रगर भारतीयों | 
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की यह माँग नहीं पूरी हो, तत्र महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक जनसंघष” शुरू 
किया जाय । 
इस प्रस्ताब के पास होने के बाद भी ' गांधीजी, को उम्मीद थी कि ब्रिटिश 
` सरकार से कोई. समभौता हो जायगा, और आन्दोलन आवश्यक नहीं होगा । 
. इसी समभौते के लिए वे दूसरे दिन वाइसराय के पास पत्र भी भेजनेवाले थे । 
लेकिन सरकार ने इसका मौका नहीं दिया । ९ श्रंगस्त. कोःभोर. होने के पहले” 
ही महात्मा गाँधी और काँग्रेस के दूसरे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये । समूचे 
देश में गिरफ्तारियाँ होने लंगीं। सरकार के इस काम का बहुत बुर असर 
हुआ, और देश में क्रान्ति शुरू हो गई । सरकारी ऑकड़ों के अनुसार २५० - 
रेलवे स्टेशनों और ५०० डाकखानों को नुकसान पहुँचाया गया या नष्ट किया . 
गया। १५० से अधिक थानों पर आक्रमण हुए । पुंलिसं-विभाग- के तीस _ 
कर्मचारी और कुछ अन्य सरकारी अफसर और सैनिक मारे गये | करीब ६०० _ 
की संख्या में साधारण व्यक्ति मारे गये। बिहार, बलिया, गाजीपुर, सूरत, 
सतारा इत्यादि जगहो से तो अंग्रेजी राज कुछ दिनो के. लिए बिलकुल खतम 
साझ गया।  . 
) सरकार ने इसका बदला लेने मैं.कुछ उठा नहीं रखा और दमन-नीति का 
पूरा प्रयोग किया । फरवरी १६४३ में गांधीजी ने जेल में २१ दिनो' के लिए 
 _ अनशन आरम्म कर दिया। गांधीनी की उम्र काफी हो चुकी थी और एकाध 
दिने तो ऐसा मालूम हुश्रा कि अब उनकी सुं हो जायगी | सर .तैजब्रहाहुर _ 
संप्र इत्यादि नरमदल के नेताश्रो ने वाइसराय से गांधीजी को रिहा करने की 
` - -पील की | वॉइसंराय की कौंसिज् के. तीन भारतीय मेम्रसे-औ एम्‌, एल 
> अरे, एच: पी. मोदी और एन: आर. सरकार ने इस सम्बन्ध मैं सरकारी नीति 


के विरोध में अपने पद से इस्तीफा भी दे.दिया ।. लेकिन सरकार ने अपने रुख हे 


` में कोई परिवर्तन नहीं किया । . खैर, देश. का भाग्य अच्छा था, 
नहीं और २१ दिन.पूरे हो गयधे। 
हे लेकिन र की. द्रमन-नीति से अंगस्त-क्रान्ति खतम नहीं हुई | ऊपर से 
` तो शान्ति कायम हो गई, : लेकिन क्रान्ति की लपे मी जीवित थीं। श्रीजय 
प्रकाशनाराग्रण' हजारीबागे-जेल कौ फॉदकर, निकल. आये. और क्रान्तिकारियों को - 
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| संगेठित'करने में लग गये । आजादी के सैनिकों के नाम से समय-समय पर उनके 
> सन्देश भी प्रकाशित होते रहे । इससे देश में क्रान्तिकारी भावना” मरने नहीं पाई 


और लोगों को निराशा मैं एक रास्ता दिखाई पड़ा। जयप्रकोशनारायण के . 
नेतृत्व में क्रांन्तिकारियों का एक कार्यक्रम तैयार हो गया, आजादी की लड़ाई के 


लिए एक सेना का. संगठन होने लगा, जिसका नाम “आजाद दस्ता. पंडा और ` 
, लोग लड़ाई फिर से शुरू करने कें लिए उपयुक्त अवसर की बांट देखने लगे । 


चैव्ेल-यो जनाँ र ० 


बीमारी के कारण गाँधीजी ६ मई १९४४ को जेल से रिहा हुए । लेकिन 
काग्रेस के और नेता अभी जेल में ही थे। इसके पहले ही लिनलिथंगो चले गए 
थे और अक्टूबर १६४३ से लार्ड वैवेल. भारत के वाइसराय के पद पर थे | गांधीजी 
ने वेवेल से पत्रव्यवहार कियां, जिसमें उन्होंने कांगरेसकार्यसमिति के सदस्यों 
से मिलने की इच्छा जाहिर की। लेकिन उन्हें इसकी -अनुमति नहीं दी गई । 
शाँधीजी लार्ड वैवेल से भी मिलना चांहते थे, लेकिन वेवेल ने इसको भी पसन्द 
नहीं किया । गाँधीजी ने मिस्टर जिन्ना से मुलाकात की आर सुस्लिमलीग की 
ग के सम्बन्ध में बातचीत शुरू की। लेकिन कोई समभौता नहीं 'हो सका.) 
इसके करीब साल भर बाद ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारतीय गतिरोध को दूर 


` करने की एक बार फिर कोशिश की गई। लाड वेवेल २१ मार्च १९४५ को 


लन्द्रन के लिए रवाना हुए और ४ जून को भारत वापस आये । लन्दन मैं आपने 


. ब्रिटिश मंत्रिमंडल के मुख्य सदस्यों से बातचीत की | १४ जून को ब्रिटिश सरकार 


की योजना प्रकाशित हुई, जो वैवेल-योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना मैं 


निम्नलिखित व्यत्रंस्था की गई थीः-- 
वाइसराय की एक्जिक्युटिव कोंसिल का संगठन इस तरह किया. जायगा जिसमें 


` कि वाइसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर और सभी सदस्य भारतीय नेता 


रहेंगे | इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतनिधि रहेंगे और इसके सवण हित्दू 
ओर मुसलमान सदस्यों की संख्या बराबर-बराबर रहेगी । भ्सरत के परराष्ट्र -सम्बन्ध 


का संचालन भी एक भारतीय सद्य के जिम्मे हेगा। प्रान्तों में भी गवनेरो के. आ 


शासन का अन्त कर मंत्रिमंडलों की स्थापना की जायगी । -इन सब परिवर्तनों का 
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४६ > _____ भारतीय संविधान 
भारत के नये संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा । ईन सुभावों का समन्ध 
सिए ब्रिटिश मारत से था और इनंसे देशी रियासतों की स्थिति में कोई 'परिवतन “ 
. नहीं होगा। 
१६ जून, १९४५ को कांग्रेसकार्यसमिति के सभी सदस्य और दूसरे बड़े-बड़े 
- जेता रिह कर दिये गये। २५ अून से शिमला में वेवेल-योजना पर विचार. 
करने के लिए एक सम्मेलन शुरू हुआ । इसमें वाइसराय की तरफ से २२ नेती . 
निमंत्रित किये गये-। लेकिन शिमला-सम्मेलन में कोई समभौता नहीं हो. सका 
और १४ जुलाई, १९४५ को वैवेल ने इसकी असफलता की घोषण कर दी। ` 
एक्जिक्युटिव कॉसिल के मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रश्‍न इस असफलता का 
मुख्य कारण था । मुस्लिम लीग का कहना था कि कौंसिल में ऐसे.किसी मुसलमान 
सद्स्य को नियुक्ति. नहीं दोनी चाहिए, जो सुर्लिमलीग का सदस्य नहीं हो। 
काँग्रेस यह मानने के लिए तेयार नहीं थी । वह अपने को समूचे भारतीय राष्ट्र 
का प्रतिनिधि सममती थी और इसलिए कौंसिल में कांग्रेसी मुसलमानों की नियुक्ति 
'को अपने राष्ट्रीय स्वरूप . के कायम रखने के लिए अनिवार्य समभती थी । 
शिमला-सम्मेलन की असफलता से देश सें फिर असन्तोष छा गया । 


* 5: कैबिनेट मिशन-योजनां ` 
न ) वेवेल-योजना की असफलता के बाद, कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिनसे भारतीय 
 द्वाधीनतां का मंजिल और भी नजदीक आ गया । ब्रिटेन-में नयां चुनाव हुआ 
ओर उसके बाद ५ अगस्त, १९४५ को वहाँ परं लेबरपार्टी का मत्रिमंडल कायम 
ब हुआ | युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय परिल्यिति बहुत-कुछ बदल चुकी थी । राष्ट्रीयता 

` ” की लहर भी बहुत जोरों पर थी । ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने जल्द-से-जल्द 
~ मारत से समभोता करं लेने का निश्चय किया । लाड वैवेल फिर लन्दन गये 
ओर वहां से आने पर १९ सितम्बर, १९४५ को आपने यह घोषणा की . कि अगले 
जाड़े के मोसम में मारत में नया चुनाव होगा और उसके बाद प्रान्तो में फिरसे | 


_____ संविधाननिमांत्री परिषद्‌ की. स्थापना और वाइसराय की एक्जिक्युखिब 'कौंसिल 
हे ह को इस तरह संगठित करने की कोशिश की' जायेगी जिसमें भारत के प्रमुख दळी 


“| 
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द्वितीय विश्वयुंद्ध और भारतीय स्वाधीनंता ५, २७ 
-वैवेल की इस घोषणा के मुताबिक १९४५-४६ के जाडे में नया चुनाव 
* हुआ । चुनाव के बाद फिर आठ प्रान्तो मै कांग्रेसी मंत्रिमंडल कायम हुए । पक्षात 
` ममी काँग्रेस के प्रतिनिधि. संयुक्त मंत्रिमंडल में शामिल थे। सिफ सिन्ध और 
बंगाल में गैर काँग्रेसी मंत्रिमंडल थे | लेकिन इन प्रान्तों के अधिकांश मुस्लिम 
सी पर मुस्लिम लोग के प्रतिनिधि ही चुने * गये। १९४५-४६ के जाड़े में 
ब्रिटिश पार्लियामैंठ कै ओर से एक प्रतिनिधिमंडल आया और उसने भारत के 
विभिन्‍न भागों का दौरा किया । इंगलैंड वापस जाने पर इसके « सदस्यों ने इस बात 
पर जोर दी कि ब्रिटिशं सरकार की तरफ से भारत के सम्बन्ध में जल्द-से्जल्द | 
उचित कार्रवाई करनी चाहिए । १९ फरवरी, १९४६ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में 
बहाँ के प्रधान मंत्री एट्ली ने एक : महत्त्वपूर्ण घोषणा की कि कैबिनेट की ओर से 
भारतमंत्री लार्ड पेथिक लारेन्छ, और इसके दो और सद्स्य--सर 'स्टैफोड क्रिप्स, 

. और ए० वी० एलेक्जेन्डर-भारत जायँगे.ओर वहाँ पर वाइसराय के साथ भारतीय 
नेताओं से मिलकर भारतीयों के,हाथ मैं सत्ता इस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई 
ठर्वमान्य योजना बनाने को कोशिश .करेंगे। १५ मार्च १६४६ को णय्ली ने 
पार्लियामेंट में भाषण करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यकों के इकों 

` का ध्यान रखेगी, लेकिन किसी अल्यतंख्यक़ जनवमुदाय को बहुसंख्यक जनसमु- 

| दाय को प्रगति को बराबर के लिए रोकने नहीं दिया जा सकता । 

मार्च १६४६ में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीनों सदस्य भारत आये । उन लोगों 

` मे यहाँ के सभी प्रमुख दलों के नेताओं से बातचीत की। मई के शुरू में ( ५ 

मई से १२ मई तक.) शिमला में ब्रिटिश सरकार, काग्रेस ओर मुस्लिम लीग के 
प्रतिनिधियों का संयुक्त सम्मेलन भी हुआ । लेकिन पहले शिमला-सम्मेलन की « ._ 
तरह यह भी असफल रहा और काँग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई भीसममोता जा 
नहीं हो सका । मुस्लिम लीग पाकिस्तान.की मांग को किसी तरह भी कम करने के | 
लिए नहीं तैयार थी और कॉग्रेस को देश, का विभाजन स्वीकार नहीं या । ऐसी 
` यिति में कोई ऐसो योजना नहीं तैयार हो सकी जिम दोनों मान लें । आखिर में 
ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यो ने खयं एक योजना तैयार की । यह १६ मई १७४६ . | 
को प्रकाशित की गई और कैमिनेट भिशन-योजना के नाम से प्रसिद्ध हुह | |] 

अपनी योजना प्रस्त करते समय कैब्रिनेड मिरान ने पाकिस्ताने की माग पर र 
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४८ /»” _ आरतीय संविधान 
काफी विस्तार मैं विचार किया ।.मिशन की राय में भारत का विभाजन व्यावहारिक 
नहीं था और मुस्लिम लीगं के बाहर और सभी लोग भारतीय एकता को कायम “ 
रखने के पक्ष में थे । लेकिन मिशन' की दंष्टि में यह भी स्पष्ट था कि भारत के 
मुसलमानों को.इस बात की चिन्ता थी कि यहा पर उन्हें बराबर हिन्दू-बहुमत के 
मातहत रहना पड़ेगा । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन 
ने यह आवश्यक सममा कि भारत के नये संविधान के मूल आधार 
निम्नलिखित हो” . र 

एक भारतीय संघ रहना चाहिए “जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय रिया 
सतेँ दोनो सम्मिलित रहे । . इस भारतीय संघ के ग्रधीन परराष्ट्र-सम्बन्ध, रचा 
, और यातायात के विषय रहें और इसे इन विषयों के सम्बन्ध में होनेवाले खर्च 
के लिए. घन प्रात करने का भी अधिकार हो। संघ में एक .कार्यपालिकाओऔर 
विधानमंडल होना चाहिए. जिनमें ब्रिटिश भारत ओर देशी रियासतो' के प्रतिनिधि 
शामिल रहेँ। विधानमंडल में किसी महत्त्वपूर्ण साम्प्रदायिक प्रश्न के निर्णय के ` 
लिए, सभी उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों के बहुमत के साथ-साथ दोनों प्रमुख 
सम्प्रदायो के उपस्थित और मत देनेवाले प्रतिनिधियों का अलग-अलग बहुमत आव- 
) श्यक होना चाहिए । संघीय विषयो' के अतिरिक्त और सभी विषय और सभी अव- 
शिष्ट अधिकार प्रान्तो को मिलना चाहिए | रियासत उन सत्र विषयों ओर अधिकारो _ 
को अपने अधीन रखेंगी, जिन्हें वे संघ को नहीं समर्पित करेंगी । प्रान्तो को अपनी 
इच्छानुसार अपने लिए ग्रप या प्रथक्‌ समूह बनाने का . अधिकार रहना चाहिए । 
प्रत्येक संमूह के लिए एक कायंपालिका और. विधानमंडल रहेंगे ओर प्रत्येक को यह 
> > निश्चय करने का अधिकार : रहेगा कि कौन-से. प्रान्तीय विषयः सामू हिक शासन के 
 श्रधीन रहें। संघ और समूही के संविधानो में इस तरह की व्यवस्था रहनी चाहिए 
' जिसकेद्वारा कोई मी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से पहले दस साल के बाद 
ह आर फिर प्रत्येक दस'साल के बाद संविधान के शर्तों ` पर पुनर्विचार करने का 
प्रस्ताव कर सके। 

र ; डे कैविनेट मिशन का उद्देश्य भारत - के पूरे संविधान का निर्माण करना नंहीं 
. था। यह काम तो भारत के संविधान-सभा के «लिए, था । कैबिनेट मिशन सिर्फ 
_ उस समा की ल्यापना की व्यवस्था कर देना चाहता था जिससे कि भारत के लोग 
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` द्वितीय विश्वयुद्ध और भारतीयं स्वाधीनता - ४३ ४६ 


लयं पना संविधान बना सकें । संविधानसभा के निर्माण के सम्बन्ध में कैबिनेट - 
*मिशन-योजना मैं निम्नलिखित व्यवस्था थी-- ' 
. ` प्रत्येक प्रांत की जन-संख्या के अनुसार उस प्रांत से चुने जानेवाले संविधान: . 
सभा के सदस्यों कीं संख्या निश्चित की जाय। मोटे तौर पर दस लाख. की. 
_ आबादी पर एक स्थान दिया जाय । इस प्रकार "निश्चित किये हुए एक'प्रान् के | 
स्थानों को उस प्रान्त के प्रमुख सम्प्रदायो के बीच उनकी जनसंख्या के अनुसार 
बाँट दिया जाय । प्रतयेक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि प्रान्तीय विधान सभा के उसी , 
सम्प्रदाय के सदस्यों द्वारा, अंचुपातीय . प्रतिनिधित्वप्रणाली के अनुसार चुने जायें. 
इस आधार पर ब्रिटिश भारत के प्रान्तों से छुने जानेवाले सदस्यों की संख्या स . 
मिलाकर २९२ होगी । -रियासतें के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक-सेःअधिक ' ` 
९३ होः सकती थी । रियासतों के प्रतिनिधि किस तरह चुने जाये, यह-राय-मशविरा 
के बाद तय किया जायगा । प्रारम्भिक काल में उनका प्रतिनिधित्व एक विशेष 
समितिं द्वारा होगा (.जिसे निगोशिएटिंग कमिटी कहा गया )। इसके अतिरिक्त 
दिल्ली, अजमेर, कुगै और ब्रिटिश बलुचिस्तान से मी एक-एक प्रतिनिधि लिये 
- , जायेगे । इस तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों कौ बैठक दिल्ली में होगी और वे . 
निम्नलिखित ढंग से अपना काम करेंगे-- त मम 
आरस्मिक बैठक में संविधानसभा के सभापति और दूसरे पदाधिकारियों का 
. निर्वाचन और इसके भिन्न-भिन्न समितियों का संगठन होगा । इसके बाद गन्ता 
के प्रतिनिधि तीन भागों या सेक्शनों मैं बॅट जायेंगे | भागं क में मद्रास, बम्बई, 
युक्कप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त झर उड़ीसा, भाग ख में पञ्जाब, उत्तर-पर्चिम 
सीमाप्रान्त और सिन्ध और भाग ग मैं बंगाल और आसाम के प्रतिनिधि सम्मि- ` ५ अप 
लित होंगे । ये भांग अपने-अपने भीतर के सभी प्रान्तों का संविधान बनावेंगे। | 5 र 


_ वे यह भी निश्चित करेंगे कि इनके समूह या यूप का कोई संविधान रहेगा या नहँ ` 
` और अगर हाँ, तो समूह को किन प्रान्तीय विषयों के ऊपर अधिकार दिया जायगा|___ + 


` नये संविधान के लागू होने के बाद किसी भी प्रान्त को अपने समूह से बाहर निकल नी 
_ ज्ञाने का अधिकार रहेगा । नये संविधान के अनुसार होनेवूले प्रथम निर्वाचन ४ हे 
के बाद संगठित हुई प्रान्तीय विधानसभा इस - तरह का निर्णय कर सकेगी। . | 
प्रान्तीय और सामूहिक संविधान स्थिर कर लेने के बाद सभी प्रतिनिधि 'फिर एक _ 
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६० hl भारतीय संविधाने ` 
हाय इकडे हे. और भारतीय संघ का संविधान बनावेंगे । संघीय संविधानसभा 
से इस तरह के प्रस्ताव जिनसे केबिनेट मिशन द्वारा स्थिर किये हुए संविधान के. 
. मूल आधार में परिवर्तन होता हो या जिनते कोई महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक प्रश्न 
उपस्थित होता हो तभी पास हो सकेंगे जज उनके पच में दोनों प्रमुख सम्प्रदायो 
` ¬ इ प्रसेन के उपस्थित और मत देनेवाले प्रतिनिधियों का बहुमत हो । 
सत्ता हस्तान्तरित होने के कारण पैदा होनेवांली कुछ बाता के संम्बन्ध" मै 
» व्यवस्था करने के लिए, संधीय संविधानसभा और, ब्रिटेन के-बीच में एकू सन्धि 
का होना भी आवश्यक होगा । मारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का 
सदस्य रहेगा कि नहीं, इसका निर्णय वह स्वयं करेगा । लरे 
यह कैबिनेट मिशन की दीर्घकालीन योजना यी । लेकिन संतिधान के तैयार 
होने में काझी समय लगेगा--यह स्पष्ट था। इस बीच मैं शासन के सम्मुख कई 
महत्वपूर्ण प्रभ्॒ उपस्थित थे. इसलिए कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना में. | 
अन्तरिम सरकार के निर्माण परु बहुत जोर दिया। इस योजना में यह कहा 
गया कि अन्तरिम सरकार में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलो के नेताओं 


को शामिल करने की कोशिश की जायगी और इसके जिम्मे केन्द्रीय शासन के : 
समी विभाग रहेंगे |. ; 


संविधानंसभा और अन्तरिम संरकार 


कैबिनेट मिशन की योजना काँग्रेस आर मुस्लिम लीग दोनो की मांगो' को | | 
- ©आ्यानमें रखकर बनाई गई थी। भारत का विभाजन नहीं होता था। र साथ-ही- 
ज्र डर .._ साथ संघीय सरकार के अधीन बहुत कम विषय दिये गये थे और ग्रूप या समूहों 
 क्रनिमाणकी व्यवस्था से मुस्लिम बहुमत प्रान्तो को एक साथ रहने का अवसर 
भी दे दिया गया था । ऐसी स्थिति में यह योजना कॉँग्रेस या मुस्लिम लीग किसी 

` को भी पूरी तरह पसन्द नहीं यी । लेकिन दोनों ने इसे मझूर कर लिया। | 
सिक्ख लोग पहले इसके खिलाफ थे.। लेकिन . भारतमंत्री और कामे स-कार्य- 

` समिति के आश्वासन के बाद वे मी इससे सहयोग करने को तैयार हो गये। 

ड इसके बाद अन्तरिम सरकार बनाने की कोशिश शुरू हुई । वाइसराय की 
तरे ९६ जून १५४६ को एक घोषणा प्रकाशित हुई, 'जिएमें यह कहा गया | 
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द्वितीय विश्वयुद्ध और भारतीय स्वांधीनता . ६१ 


कि भारत के चौदह प्रमुख नेताओं को अन्तरिम सरकार में शामिल होते का 
निमंत्रण दिया गया है। लेकिन यह योजना सफल नहीं हो सकी। कॉग्रेस ने 


* इसे स्वीकार करने से. इनकार कर दिया, क्योंकि काँग्रेस की सूची मै एक भी 
मुस्लिम सदस्य नृहीं था । इसे कॉँग्रेस अपने राष्ट्रीय स्वरूप के विरुद्ध समझती ” 


थी । इसके अलावे - कांग्रेस एक ऐसी' सरकार चाहती थी जो पूरी तरह भारतीय 
जनता के प्रति उत्तरदायी हो और जिसके अधिकार पर और किसी तरह की 
रुकावट नहीं हो । ऐसी स्थिति में अन्तरिम सरकार बनाने की कोशिश अभी 


तत्काल स्थगित कर दी गई और २९ जून १९४६ को वाइसराय ने ९ सरकारी 


कर्मचारियों की एक कामचलाऊ सरकार संगठित की । 

जुलाई १९४६ में संत्रिधानसभा .का चुनाव हुझा। काम्रेस के प्रतिनिधि 
सक्षसे अधिक संख्या में खुने गये और सिकखों की अकाली पार्टी के सदस्य भी 
काँग्रेस के. साथ थे । इस तरह ब्रिटिश भारत के २९६ प्रतिनिधियों में. २११ 
कॉग्रेस के साथ थे। इसके विपरीत मुस्लिम लीग के सिफ ७३ प्रतिनिधि चुने 
जा सके । इसके श्रलावे मुस्लिम लीग को अन्तरिम सरकार-सम्बन्धी वैवेल की 
नीति भी. पसन्द नहीं थी। इसलिए २९ जुलाई १९४६ को मुस्लिम लीग ने 
कैबिनेट मिशन-योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया। अब कॉंग्रेस ही एक 


` ऐसी प्रमुख पार्टी.थी जो कैबिनेट मिशन-योजना को मांनती थी। इसके पहले 
, २२ जुलाई को लाड बेबेल ने फिर एक बार अन्तरिम सरकार की स्थापंना की 


कोशिश की' थी, लेकिन मिस्टर जिन्ना ने वाइसराय के सुभाव को मानने से 


इनकार कर दिया -थाः। ऐसी स्थिति में वाइसराय ने काँग्रेस के नये समापतिं - 


श्रीजवाईरलाल नेहरू को अन्तरिमः सरकार बनाने का निमंत्रण दिया । नेंहरूजी 


ने इस सस्वन्ध में मिस्टर जिन्ना का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की 


और उनसे मुलाकात भी की | लेकिन मिस्टर जिन्ना ने अन्तरिम सरकार बनाने 
सें सहयोग देना नहीं स्वीकार किया । तन नेहरूजी के सुझाव के मुताबिक हो 
झन्तरिम सरकार'के सभी सदस्य चुने गये । कुल मिलाकर इनकी संख्या बारह 


थी और इनमें काँग्रेस के बाहर के लोग और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि भी | 
. शामिल थे | नेहरूजी अन्तरिम सरकार के नेता.( वाइसराय की एक्जिक्युटिव - 


कौंसिल के उपसभापति ) बने । इस सरकार ने. दूसरी सितम्बर १५४३ से. अपना 


६२ | भारतीय संविधान 


काम, शुरू कर दिया । लेकिन वाइसराय ने मुस्लिम लीग से बातचीत जारी रखी 
और आगे चलकर लीग ने ञ्न्तरिम सरकार के सम्बन्ध में अपनी नीति 


बदल दी। २६-अक्टूबर १९४६ को अन्तरिम सरकार के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा ' 


दे दिया और मुस्लिम लीग के पाँच प्रतिनिधि इसमें शामिल हो गये। इस 
तरह अब अन्तरिम सरकार मै कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही आ गई 


ब्रिटिश सरकार की घोषणा, दिसम्बर ६, १९४६ 


- | लेकिन मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियौ के शामिल होने से अन्तरिम सरकार 
को शक्ति में कोई इद्धि नहीं हुई और न काँग्रेस और मुस्लिम लीग में ससभौता 
ही समीप.आाया । इनके आने के कुछ ही दिन बाद श्रीजवाहरलाल नेहरू ने 
खुलेआम कहा कि ये लोग अन्तरिम सरकार के काम में अडंगा लगाने की 
कोशिश करते हैं | लीग-सदस्यों के नेता मिस्टर लियाकतं अली खाँ ने भी साफ- 
साफ कहा कि वे न तो नेइरूजी को अन्तरिम सरकार का नेता मानते हैं ओर न 
यही कि यह सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर संगठित है। इससे भी बड़ी 
बात यह थी कि अन्तरिम सरकार में शामिल होने के बाद भी लीग संविधान4भा 
मैं शामिल होने के लिए नहीं तेयार थीं। जब लीग के प्रतिनिधि अन्तरिम सरकार 

) में लिये जा रहे थे, उस समय लाड वेवेल ने नेइरूजी को यह आश्वासन दिया 

`  ग्राकिलीग संविघानसमा के काम में भी सहयोग करेगी |. लेकिन इसकी कोई 


` आशा नहीं दिखाई पड़ती थी। कॉँग्रेस की तरफ़ से यह माँग की गई कि चाहे 


तो सरकार लीग को. संविधानसमा के काम में सहयोग करने को राजी करे, याहे 
इसे अन्तरिम सरकार छोड़ देने के लिए कहे। ६ दिसम्बर १६४६ से संविधान- 


: - समा की बैठक आरम्म होनेवाली थी। काँमेस ने उसे भी स्थगित करने से. 


इनकार किया | 

ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने लन्दन मैं काँग्रेस, मुस्लिम 
लीग और अकाली पार्टी के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया ।, लेकिन सम्मेलन 
9 कोई समभौता नहीं हो सका और कॉँग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अपनी 
- . नीति पर पूववत्‌ डरी स्दी | तत्र ६ दिसम्बर १६४६ को ब्रिटिश सरकार की तरफ 
: 
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ह से कैविनेट मिशन-योजना में समूहों के निर्माण के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था. के | 


| 
| 
| 
| 
। 
। 


देश के किसी अनिच्छुक भाग 'पर जबरदस्ती लाद दिया जाय 


द्वितीय विश्वयुद्ध ओर भारतीय स्वाधीनता 


सही अर्थ को स्थिर. करते हुए एक घोषणा निकाली गई । त पोल. लीग 
द्वारा लगाये गये अर्थ को सही माना गया । कांग्रेस का कहना था कि कैबिनेट 


` मिशन-योजना का यह अर्थ था कि प्रान्तों को समूह बनाने और ्रपना संविधान 
स्थिर करने के सम्बन्ध में निर्णय करने का पूरा अधिकार था। लेकिन घोषणा - | 


मैं कहा गया कि कैबिनेट मिशन का बराबर यही मत रहा है कि, किसी समभोते 


- के अभाव में, संविधानसभा के भागों या सेक्शंनों के निर्णय साधारण "बहुसंख्यक ` 
मत द्वारा किये जायें और , कांनूनी सलाह से भी इसी मत का समर्थन होता है । 


आगे चलकर इस घोषणा में कहा गया--“संविधानसभा * की सफलता केवल 
स्वीकृत कार्यपद्धति द्वारा ही संभव है। यदि कोई संविधान किसी ऐसी संविधान- 
सभा द्वारा तैयार किया गाया हो जिसमें भारतीय जनता के किसी बड़े भाग का 


प्रतिनिधित्व न हों, तो सप्ताद की सरकार कमी यह इरादा नहीं रखती-और 
कांग्रेस भी कह चुकी है कि वह मी ऐसा इरादा नहीं करेगी--कि ऐसा संविधान 


9 
। 


ब्रिटिश सरकार की घोषणा फरवरी २०, १९४७ 


६ दिसम्बर की इस घोषणा के बाद यह आशा-की जाती थी कि श्रत्र मुस्लिम [ 
लीग के रख मैं परिवर्तन होगा और वह संविधानसमा में शामिल होगी । इसी 
` आशा में जब ९ दिसम्बर से संविधानसमा की बैठक आरम्म हुई, तो कोई 


महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया और कुछ ही दिनों के बाद यह बैठक स्थगित कर 
दी गई। अगली बैठक २० जनवरी १९४७ से. करने का. निश्चय किया गया। 
यह इस आशा से की गई कि इस बीच में लीग-कॉंसिल की बैठक होगी ओर 
यह संविधानसभा के साथ असहयोग खतम कर लीग के प्रतिनिधियों. को, इसमें 


` ज्ञाने का आदेश देगी। इसी आशा से कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की ६ दिसम्बर 


की घोषणा भी स्वीकार कर ली, हालाँकि यह प्रान्तीय स्वराज के सिद्धान्त .के 


बिलकुल विरुद्ध था और खास करके आसाम के साथ बहुत बड़े अन्याय का 


कारण था, क्योकि आसाम में हिन्दुओं का बहुमत था, फिर भी वे बंगाल के 


` . साथ समूह बनाने के लिए बाध्य होते थे। लेकिन मुस्लिम लीग के रुख में कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ । ३१ जनवरी .१९४७ को लीग की कार्यसमिति ने एक 


प्रस्ताव पास कर संविधान समा को गैरकानूनी घोषित किया और .इसके मंग किये 
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जाने जी मांग की । २० जनवरी से संविधानसभा की बैठक शुरू हो चुकी थी। 
झब लीग के सदश्यो की गैरहाजिरी में ही यहा के समी काम होने लगे | लेकिन 
अभी भी इसकी मिन्न मिन्न कमिटियों में कुछ जगह खाली रखी गई, जिसमें ` 
- अगर लीग के प्रतिनिधि सहयोग करने पर तैयार हो जायें तो उन्हें वहां रखा 
जा सके.) लेकिन इसकी आशा करना अब ज्यथ था। देश की हालत दिनौदिन 
काबू से बाहर होती चली जा रही थी। मुस्लिम लीग के जहरीले प्रचार के कारण 
देश के कई मागो में जडे पैमाने पर हिन्दू-सस्लिम , दंगे शुरू हो गये, जिसमें 
"बहुत लोग मरे और बहुत-से अमानुषिक कार्य हुए.। अन्तरिम सरकार के भीतर 
ही फूट थी और वह कुछ करने से लाचार थी) इधर भीजयप्रकाशनारायण . 
. हेश के कोने-कोने में दोरा कर रहे श्र ओर भारतीया को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 
. आखिरी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश दे रहे थे । कांग्रेस के नेताओं 
से वे रावर अपील कर रहे थे कि वे अपनी समझौते की नीति त्याग दे और 
> देश को संगठित कर आजादी की लड़ाई शुरू करें । 
ऐसी स्थिति मैं ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतत्रंता. के सम्बन्ध मैं अन्तिम 
निर्णय करने में अब अधिक विलम्ब करना उचित नहीं समझा | २० फरवरी १९४७ 
को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने इस सम्बन्ध में एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
घोषणा की । इस घोषणा में यह साफ कहा गया कि ब्रिटिश सरकार यह निश्चय | 
कर चुकी है कि हृद-से-हद-जून १९४८ तक उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में सत्ता . 
सौपने का कार्य अवश्य सम्पन्न हो जाय । लेकिन साथ-ही-साथ पाकिस्तान की है 
: ओर भी संकेत किया गया आर यह कहा गया कि अगर संविधानसमा में समी 
हे प्रमुख' दल नहीं शामिल होंगे, तो ब्रिटिश सरकार को यह सोचना द्दोगाःकि वह . 
. किसी एक या एक से अधिक सरकारों को सत्ता हस्तान्तरित करे। लार्ड वैवेल | 
` की नियुक्ति खतम की गई और उनकी जगह पर लाड माउंटबेटन 
भारत के. वाइसराय बनाये गये। घोषणा में कहा गया कि लाड माउंटवैटन . 
क - का काम भारतीयों के हाथ में सत्ता सोंपने के काम को पूरा करना होगा । 
पड ` - माउंटबटन-योजना 
लाड माउंखैटन “मार्च १९४७ में भारत आये । आते ही उन्होंने भारतीय | 
भेताओं से सत्ता हतान्तरित करने के सम्बन्ध में बातचीत करने लगे | माउंट 


बैटन अभी भी चाहते थे कि सभी दळ कैबिनेट मिशन योजना“को मानलें . 
और भारत की एकता कायमःरह.जाय। लेकिन इस आधार पर्‌ कोई समकोता | 


` नहीं हो सका। सुस्छिमछीग अंब पाकिस्तान से तनिक भी कम पर सन्तुष्ट 
होने के लिए तैद्वर नहीं थी। लेकिन पञ्जाव और बंगाळ के कई जिलों में 
हिन्दुओं का. बहुमत' था औरूये भारत से अलग होने फे बिए नहीं तैयार थे | 

इसलिए कांग्रेसकी तर्क से यह माँग रखी गैई “कि अगर देश का विभाजन दो,, 


तो उसके साथ-साथ पज्ञाब और बंगाल का_मी विभाजन होना चाहिए । कॉँग्रेस ' 
. और युस्लिमलीग के विचारों को ध्यान में रखते. हु ब्रिदिश सरकार ने अपनी * 


गोजना बनाई, जो ३ जून १९४७ को प्रकाशित हुईं और माउप्टवैटन योजना के 
नामसे प्रसिद्ध हुई | गा क र 
इस योजना में यह व्यवस्था की गई कि बंगाल और पञ्जाब की विधान 
सभाएँ दो भागों में बैठेंगी । एक में मुस्लिम बहुमत त्तेत्रों के प्रतिनिधि रहेंगे 
और दूसरे में गैर-मुस्लिम बहुमत चेत्रों कें । अगर इनमें से कोई माग प्रान्त 
के विभाजन के पक्ष में निर्णय करेगा, तो प्रान्त का. विभाजन कर. दिया 
जायगा । फिर विभाजित प्रान्तों का प्रत्येक. भाग यह फैसछा करेगा कि वह 
दर्तमान संविधान-सभा में शामिल होना चाहता है, या दूसरी संविधान-समा में । 
इसी तरह सिंन्ध की विध्यन-सभा भी निंणय करेगी कि वह प्रान्त किस संविधान- 
, सभा में शामिल होगा । उत्तर पश्चिम सीमा-प्रान्त में इसका निणय जन-मत 
संग्रह ( रेफ्रेंडम ) दारा होगा, जिसमें वहाँ की विघांन-सभा के -सभी मतदाता 
अपना मत देंगे। ब्रिरिञ्च बलुचिस्तान को भी इस सम्बन्ध में फैसला करने का 
अवसर दिया जायगा । श्रगर वंगाळ के विभाजन का निणय होगा तो आसाम के 
` सिलहर जिले में जन-मत संग्रह द्वारा यह तय किया जायगा कि वह आसाम का ही 
Ee बना रहेगा, या पूर्वी बंगाल के नये प्रांत में शामिल होगा। माउंटबैटन 
योजना में यह भी कहा गया कि भारतीयों की माँग को ध्यान में रखकर ब्रिटिश 
- सरकार ने यह तेय किया है कि जुन (९४८ के पहले ही भारतीयों फे हाथ में सत्ता सौंप 
दी जाय और इसके ढिए पाब्यामेंट के इसी अधिवेशनमें एक बिल पेश कियाजायगा। 


इंडियन इन्डिपेन्डेन्स ऐक्ट १९४७ - 


माउंट बैटन' योजना को सभी प्रमुख दलों ने रवीकार कर लिया: और हरत | 


द्वितीय विश्वयुद्ध और भारतीय स्वाधीनता ॥ ६४ - 
> 
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इसके मुताबिक सभी काम शुरू कर दिये गये। बंगाल और पज्ञाब ने 
विभाजन के पक्ष में अपना मत दिया आर अब उनकी जगह पर पूर्वी पज्ञाब 

` और पश्चिमी पञ्जाब, तथा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाढ के प्रान्त बन गये । 

ˆ पूर्वी पञ्चाव और पश्चिमी बंगाल ने उस समय बतेमान..संविधान-समा में ` 
शामिल होने का निर्णय किया और पश्चिमी पञ्ञाब और-पूर्वी बंगाल ने नयी 
संविघान-सभा में शामिल हेने का। सिन्ध, उचरुपश्चिम सीमाप्रान्त. और 

` « ब्रिटिश बलुचिस्तान ने भी नयी संविधानसभा के पक्ष में दी अपना निर्णय 

 च्दिया। सिलइट जिले ने पूर्वी बंगाल में शामिळ होने का निर्णय किया । ' 
अब भारतीयों के हाथ में सत्ता इस्तान्तरित करने . और भारत के विभाजन को _ 
 छागू करने के लिए ४ जुलाई; १९४७ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन 
____ _ इर्डिपे्ेन्स बिल पेश किया गया और दो सप्ताद के भीतर पार्लियामेंट ने इसे 
पात कर ऐट का रुप दे दिया] इसमें यहं व्यवस्था की गई कि १५ श्रगस्त, 

६९४७ को मारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्थापित होंगे। प्रत्येक. 

. डोमिनियन में एक गदनंर जेनरल रहेगा . जो ब्रिटिश ' सम्राट का अतिनिधित्व : 
करेगा । सिन्ध, पश्चिमी पक्षांब, उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रांत, ब्रििश बडचिस्तान 
_ और पूर्बी बंगाल पाकिस्तान फे भाग बनेंगे । बाकी सभी प्रान्त भारत में. 

रह जायेंगे । इन दोनों देशों में लोकप्रिय सरकारों के हाथ में सत्ता सौंप दी 

जायगी। १५ अगरत के बाद भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से स्वतंत्र हो . 

. जायेंगे और अपने-अपने देश में लागू हेने बाले समी कानूनों को बना सकेंगे । | 
इसके बाद इनके शासन के सम्बन्ध में. ब्रिटिश सरकार की कोई जिम्मेदारी _ 
नहीं रहेगी। प्रत्येक देश की संविधानसभा उस देश के छिए संविधान 
ˆ Jनाेगी। जब तक यह संविधान नहीं तैयार होता, तब तक इन देशों कां | 
जासन १९३५, के ऐक्ट के मुताबिक चलेगा । लेकिन इसमें प्रत्येक देश जो | 
परिवर्तन उचित समकेगा वह कर लेगा। का ः 
इस ऐक्ट के मुताबिक पन्द्रह अगस्त को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रात 
हो गई | मारत के कुछ प्रान्तों को मिलाकर पाकिरतान भी कायम हो ग्या । | 
तक नया संविधान नहीं तैयार हुआ, तब तक १९३५ के ऐक्ट के संशोधित 


श्रनुसार शासन चलता रहा। 
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| अध्याय $ 
नये संविधान का निमाण  ' . 
रियासतों की समस्या का समाधान ड 


. कैबिनेट मिशन योजना के मुताबिक १६४६ में संविधान-सभा को निर्वा- 
चन हुआ र इसकी पहली बैठक ९ दिसम्बर, १९४६ को हुई । तभी से नये 


सेविघान के निर्माण का कार्य आरम्भ हुआ । यह काम २६ नवम्बर, १९४९ ` | 
को पूरा हुआ ।- इस-तरह .संविधान के निर्माण में सब मिलाकर दो बरस, : 


ha 


ग्यारह महीने और अठाहर दिन लगे.। इस बीच में संविधान-सभा के ग्यारह 


अधिवेशन हुए । शुरू में भ्रीजवाइरछाल नेहरू दारा पेश किया हुआ येय 
सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया । इसमें नये संविधान के मुख्य उद्देश्य बतलाये 


गये ये और इसका स्वरूप निर्धारित किया गया था। इसके बोद भिन्न-भिन्न 
कमिटियों की रिपोर्ट प्रर. विचार हुआ । ६ अधिवेशनों तक संविधान-सभा का 
समय. इन्ही कामों में लगा । संविधान का प्रारूप या मसविदा तैयारः करने के 
. लिए संबिधान-सभा ने २९ अगस्त, १९४७ को डाक्टर बी० आर० अम्बेडकर 


के सभापतित्व में प्रारूप-समिति की स्थापना की। भी टी. टी. कृष्णमचारी, . . 
सर मुहम्मद सादुछा,.सर श्रल्लादी कृष्ण स्वामी अय्पर; भी के. एमं. सुंशी और 


` श्रीगोपाल स्वामीं. आयंगर इसके सदस्य थे | मारत सरकार के सांविधानिक 


` परामर्शदाता की हैसियत से भी बी. एन. राव ने प्रारूप-समिति के विचाराथ | 
संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया | इस प्रारूप में २४३ अनुच्छेद और १३ | 
क थीं | प्रारूप-समिति ने सब मिलाकर अपनी १४१ बैठके कीं जिनमें _ 


संविधान के प्रारूप. तैयार करने का काम हुआ । यह प्रारूप २१ फरवरी, १९४८ 


तक तैयार हुआं। इसमें ३१५ अनुच्छेद और ८ अनुसूचियाँ थीं। संविधान | 
` समा ने इस प्रारूपः पर अच्छी तरह विचार किया | -संब मिलाकर इस प्रारूप | 


ww 
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में ७६३५ संशोधनों की सूचना दी गई। इनमें-२४७३ संशोधन सचूमुच में 
पेश किये गये और उन पर विचार किया गया। २६ नवम्बर, १९४६ को 


कुछ संशोधन के बाद संविधान-सभा ने, नये संविधान को पास कर दिया.) 


* इस संविधान में ३९५ अनुच्छेद और ८ श्रनुसूचियाँ ह । संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
के संविधान (७ अनुच्छेद ) के निर्माण में चार महीने; कनाडा ( १४७ 
अनुच्छेद ) में दो बरस पाँच महीने, अश्ट्रे लिया ( १२८ अनुच्छेद ) में नो 
साल और दक्षिण अफ्रिका ( १५३ अनुच्छेद) भें एक साल छगे थे। यहद 
“नया संविधान २६ जनवरी," १६५० से लागू हो गयां । 


रियासतों की समस्या 


भारतीय संविघान के निर्माण के सम्बन्ध में .सबसे जटिल समस्या रियासतों 
की थी। विभाजन के बाद भारत के क्षेत्रफल का ४८ प्रतिशत, और जन- 


डैदराबांद और काश्मीर की तरह रियासत थीं जिनका आकार ब्रिटेन के बराबर 
था और दूसरी तरफ काठियावाइ की रियासतों की तरह, जो अत्यन्त छोटी 


सौर प्रान्तो के शासन में यह भेद था कि जहाँ प्रान्तो का शासन सीधे तौर 
पर अंग्रेजी सरकार द्वारा होता था, वहाँ रियासतों के शासन का भार वहाँ के 


8९8३: 


` बातों में ये भारत सरकार के अधीन थीं । सीधे किसी दूसरे देश से इनका कोई 
“सम्बन्ध नहीं हो सकता था। इनकी रक्षा का भार भी भारत सरकार पर ही 

` था। इसके अलावे समूचे भारत के . हित को ध्यान में रखकर इनकी भीतरी 
बातों में भी भारत सरकार हस्तक्षेप कर सकती थी । जहाँ उत्तराधिकार के. 
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_____ थी] भारत सरकार को ये सभी अधिकार इन रियासतों के साथ हुई सन्धियों 
ळू इत्यादि से प्राप्त थे । लेकिन सभी अधिकारों का जिक्र इन सन्धियों में नहीं था | 
` आवश्य॒तानुसार समय-समय पर भारत सरकार की तरफ़ से नये-नये अ्रधिकारों 
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' संख्या का २७ प्रतिशत भाग इन रियासतों के भीतर था। इनकी संख्या 
६०० के करीब थी । इनमें छोरी-वड़ी सभी तरह. की रियासतें थीं। एक तरफ 


' थीं और जो कुछ एकडों में सीमित थीं। ब्रिटिश शासन के जमाने में इनके 


महांराजाओं पर था | लेकिन ये रियासत किसी भी अथ में स्वतंत्र नहीं थीं | कई . 


सम्बन्ध में कोई झगडा रहता था, वहाँ भारत सरकार ही अन्तिम फैसला करती. _ 
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नये संविधान का निमोण ९१ Ae 
` का प्रयोग होता गया और इस तरह एक ऐसी परम्परा कायम हो गई कि भारत 
सरकार के अधिकारों की कोई सीमा नहीं रह गई । रियासतों की तरफ से बहुत 
| कोशिश हुई कि भारत सरकार के अधिकारों की कोई सीमा निर्षारित हो जाय, 
| लेकिन ऐसा नहीं हो सका । भारत सरकार स्वयं अपने अधिकारों पर जो सीमा 


चाहे वह रख सकती थी, लेकिन वाहर्‌ से उम्र पर कोई सीमा नहीं "रखी जा 
| सकती । १९३५ के भारतीय. शासन सम्बन्धी ऐक्ट के अनुसार रियासतों के 
| सम्बन्ध में एक परिवर्तन किया गया । इस ऐक में केन्द्रीय ,आासन में कुछ इद्‌ 
| तक उत्तरदायी शासन की स्थापना की व्यवस्था थी ब्रिटिश सरकार का यह 
मत हुआ कि जब भारत सरकार पंर जनता के. प्रतिनिधियों का अधिकार ह 
| जायगा, तब रियासतों के सम्बन्ध में भारत सरकार के हाथ में सभी अधिकार 
रहने-देना उचित नहीं होगा । इसंलिए, इस ऐक्ट के मुताबिक सम्राट के प्रति- 
| निधि का एंक पद कायम किया गया और रियासतों के सम्बन्ध के समी अधिकारों 
| को भारत सरकार से लेकर इसी प्रतिनिधि कों दे दिया गया। गवर्नर जेनरलं 
| भारत सरकार का प्रधान रहा । लेकिन व्यवहार में कोई महत्त्वपूण परिवतन 
| नहीं हुआ। दोनों पदों पर एक ही आदमी .रहता था। फक यही या कि जब 
| ~ बह भारत सरकार की तरफ से कोई काम करता तो गवनर जेनरल की हैसियत 
| | `. त्त और जब रियासतों के सम्बन्ध में, तभ सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से। | | 
| १९३५ के ऐक्ट के मुतांबिक भारत में -संघीय शासन्‌ स्थापित करनेकी | 
|. युवस्था की गई थी । इसमें रियासतों के शामिल होने की भी बातं थी । लेंकिन 
जहाँ ब्रिटिश भारत के प्रान्त अपने आप भारतीय संघ में आ जाते, वहाँ रियासत 5 
| इसमें आने या नहीं आने के लिए स्वतंत्र थीं। इसी तरह क्रिप्स योजना में भी 
। रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के सस्तरम्ध में स्वतंत्र समंझा गया। 
ल कैबिनेट मिशन की योजना में यह कहा गया कि जब भारत स्वतंत्र हो जायगा 
| तब ब्रिटिश सरकार रियासतों के सम्मन्ध के अपने अधिकारों को न अपने पास 
| रख सकती है और न उनको भारत सरकार को ही साप सकती है। यह आशा _ 
77 कम प्रकट की गई. कि ये रिथासते संविधान-सभा के साथ मरेँ सहयोग करेगी और ~. 
भारतीय संघ में शामिल होंगी। लेकिन यह उनकी अपनी इच्छा पर निर्मर था; | है 
इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता था। माउंटवैटन योजना और. 


«७० / - ' भारतीय संविधानं 


इंडियम इंडिपेन्डेन्स ऐक में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई और म्ह स्पष्ट 
किया गया कि ब्विंटिश सरकार रियाप्ततों के सम्बन्ध के अपने अधिकारों को छोड़ 
दे रही है, किसी को सौंप नहीं रही है । “साथ-ही-साथ ब्रिटिश सरकार ने 
| भी स्पष्ट कर दिया कि वह सीधे किसी रियासत के साथ किसी तरह का सम्बन्ध 
नहीं रखेगी। इसका अर्थ यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में इन रियासतों का 
कोई अस्तित्व नहीं था । ब्रिटिश सरकार ने यह आशा प्रकट की कि ये रियासतें | 
भारत या पीकिस्तान्‌ में शामिल हो जायँगी । 
ऐसी परिस्थिति. में कुछ रियासत. की तरफ से यइ कहा जाने लगा कि 
भारत से ब्रिटिश सरकार के इंट जाने के बाद वे पूरी तरह स्वतंत्र हो जायगी 
और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए उनको बाध्य नहीं किया. जा सकता । 
अगर इसे मान लिया जाता तो भारत के न जाने कई:और उरे दो जाते । ऐेतिं 
हातिक दृष्टि से यह विचार सही भी नहीं था | ब्रिटिश सरकार को रियासतों के. 
सम्बन्ध में जो भी अधिकार प्रास थे, उनका मूल कारण यही था कि भारत पर 
उसका अधिकार या | जत्र भारत सरकार पर भारतीयों .का श्रधिकार हो गया, 
तब ब्रिटिश सरकार. के समी अधिकार इसे अपने आप प्राप्त हो गये। फिर भी 
कुछ रियासतें इसे नहीं मानती थीं और संघर्ष की सम्भावना मालूम पड़ती थी । 
लेकिन बिना-संघर्घ के ही रियासतों को इस समस्या का समाघान हो गया:। 
इसके लिए ५ जुलाई, १९४७ को भारत सरकार में एक रियासती. विभाग. स्थापित 
` ` क्विया गया, और इसका काम सरदार वल्छम.माई पटेल को सौंपा गया। उघ 
दिन सरदार परेल ने एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने रियासतों.को आश्वासन 
दिया कि उनपर किसो तरह का दबाव डालने की कोशिश नहीं की जायगी और 
उन्हें भारत सरकार को सिफ परराष्ट्र नीति, रक्षा और यातायात. के सम्बन्ध के 
` ` अधिकार सॉपने होंगे। और बातों में रियासतें स्वतंत्र रहेंगी। २५ खुलाई, 
१९४७ को रियासतों के शासकों की एक विशेष समा हुई और उसमें. लाड. - 
माउंरबैरन, ( जो उस समय मारत में सम्राट के प्रतिनिधि थे ) ने भी रियासतों 
` को भारतीय संघ में शामिल हो जाने की सलाइ.दी। रियासंतो. की जनता भी 
भारतीय संघ के भीतर रहने के पच में ही थी । शासकों ने भी बदली हुई परि | 
स्विति को देखा श्रौर भारत सरकार से संघर्ष करने में अपना हित नहीं सप्रमा । E 
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नये संविधान का निर्माण + ७९ 
भारत सरकार और रियासतों के बीच बातचीत शुरू हुई और थोडे ही दिनों में 


हैदराबाद, कार्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर . और सभी रियासत भारतीय संध 
कें शामिछ हो गई ।. इन तीनों ने भी आगे चल कर ऐशा ही किया। सभी के 
शासकों ने प्रवेश-पत्रे ( इन्स्दमेंट आफ एक्सेशन-) पर दस्तलत किया, जिसके | 


अनुसार भारत सरकार को वैदेशिक नीति, रक्षा, और यातायात के सम्मन्ध के 
सभी अधिकार दे दिये गये । र 


रियासतों की समस्या के समाधान में यह एक बहुत बबा कदम थां । लेकिन 
इसी से यह समस्या खतम नहीं हुई । इनमें से अधिकांश रियासतें बहुत छोटी 
थीं । शासन की सुविधा के लिएं उनका उसी रूप में कायम रहना उचित नहीं 
था । जो रियासतें बही थीं, उनका शासन भी पुराने ढंग का था। वहाँ प्रान्तों 
की तरह उत्तरदायी शासन की स्थातना की. व्यवस्या होना बहुत जरूरी था। 
इसके अलावे संघीय सरकार के साथ सम्बन्ध के क्षेत्र में मी इनको ओर प्रान्तं 
को एक सतह पर करना आवश्यक या । .रियासती विभाग और देशी नरेशों के 
बीच बातचीत के फलस्वरूप रियासतों के चार भाग हुए । जो रियासर्ते एकदम 


छोरी थीं, उन्हें उनके सटे हुए प्रान्तों में मिला दिया गया । इसके बाद कुछ _ 
-रियासतों को या उनके संध को चीफ कमिश्नर के प्रान्तों की तरइ केन्द्रीय | 
सरकार के अधीन रखा गया । कच्छ, कुचबिहार, त्रिपुरा, बिलासपुर, भोपाल, _ 


मनीपुर और दिमाचज्ञ प्रदेश इस तरह की रियाप्षत हैं । जो रियासतें आसपास 
थीं और जिनको मिलाकर स्वाबलम्ो संव बनाये जा सकते थे, उनके संघ बना 
दिये गये । तिरुवांकुर-कोचोन, पटियाला तथा पूर्वी पञ्जाब राज्य-संघ, मध्य 
भारत, राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, और सौराष्ट्र इसी तरह के संघ हैं। प्रत्येक संघ 
के भीतर शामिल होने बाजी रियासत्रों में से एक के शासक की उस संघ का 
राजप्रमुख बनाया गया । इनके अलावे जो रियासत काफी बड़ी थीं, उन्हें उसी 
तरह रहने दिया गया। हैदराबाद, जम्मू तथा कारमीर और मैसूर इस तरह 


की रियासत हैं.। यहाँ के शातकों को राजप्रपुख के रूप में स्वीकार कर ज्या. Eः 
गया । समी नरेशों के व्यक्तिगत और पारिवारिक खच के,लि एक अच्छी रकम _ 

| निश्चित कर दी गई, जो उन्हे. उस रियासत की श्रामदनी से इर साल मिलेगी । 
इसके अज्ञावे उनकी व्यक्तितत ससत्ति मी उन्हीं के हाथ में रदेगी। पइळेके 


ग मेद अस्थायी हैं और अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ देरफेर और 

अंपंवाद के साथ अत दोनों में एक ही “तरह का संविधान लागू होगा । .संघ 

सरकार के भी इनके सम्बन्ध में स्यूनाधिक वही अधिकार रहेंगे, जिस .तरह के 
दूसरे राज्यं या प्रान्तों के सम्बन्ध,में। ` ' 


च्याय ©. 
: नये संविधान का संक्षिप्त परिचय - 
संविधांन की रूपरेखा 
'नये संविधान के अनुसार भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सग्पन्न छोकतंत्रात्मक 
गणराज्य घोषित किया गया है। इस संविधान की प्रत्तावना में कहा गया है 
कि सभी शक्ति भारत की 'जनता से उत्पन्न"होती है । न्याय, स्वतत्रंता, समता _ 
` शौर बन्धुता इस संविधान के उद्देश्य कहे गये दैं। भारत राज्यों का एक संघ 
होगा। इसमें २८ राज्य तथा, अंडमन और निकोबार द्वीप शामिल हैं। ये 
२८ राज्य तीन भागों में बाँटे गये हैँ । इनमें क्रमशः पहले: के गवर्नरों के 
: प्रान्त, देशी रियासत और चीफ कमिसनरों के प्रान्त है. । 
| संविधान में भारतीयों को कुछ मूल अधिकार दिये गये हैं। इनके अनु- 
| सार भारत के समी नागरिक समान घोषित किये गये हैं और उनमें किसी प्रकार 
का मेद-भाव नहीं होगा । सभी को अपना विचार व्यक्त करने, सभा करने, 
. संघ बनाने भारत में एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने इत्यादि की आजादी 
दी गई है | व्यक्तिगत स्वाघीनता की रक्षा की गई है और मनमानी गिरफ्तारी | 
तथा अनिइचत काल के “लिए नज़रबन्दी से बचाव की व्यवस्था की गई हे। 5 
छुआहूत, खतम कर दिया गया है. और सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी . . | 
गई है। सम्पत्ति का अधिकार भी मूळ अधिकार करार दिया गया है और : 
किसी को बिना उसे मुआवजा दिये, उसकी समति से वद्धित नहीं क्रियाजा | 


सकता दै। 
संविधान में कुछ सिद्धात्त. आदेश या परामश के रूप में रखे गये हैं। इने 


चलने के लिए. सरकार बाध्य नहीं होगी। फिर भी द्दे मूलभूत या बुनि 
यादी कहा गया दै और यह आशा प्रकट की गई दै कि देश के लिए कानून 


बनाते समय इन्हें प्रयोग में छाया जायगा. इनके अंनुसार - इसका भ्यान रला 
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जायगा कि सबको भरण-पोषण की सुविधा रहे, घन और उत्पादन के साधन 


` एक ही जगह नहीं एकत्रित हो जाँय जिससे समाज को हानि पहुँचे, पुरुष और 
_ स्त्रो को समान काम के लिए समान वेतन'मिले, ग्राम पश्चायतों का संगठन हो, 


सबको काम और शिक्षा पाने का इक मिले, निःशुक्क और अनिवार्य प्राथमिक 


चिदा, मदकद्रव्य निषेध आदि की व्यवस्था हो, कार्यकारिणी और न्याय-विभाग 
एक दूसरे से एयक कर दिये जाय, और अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कांवम 
करने का प्रयास हो। 


संघ का प्रधान राष्ट्रपति होगा और संघ के शासन-सम्बन्धी सभी काम उसी 
के नाम में होंगे) संघ की संसद और राज्यों के विधान मंडलों. के सभी सदस्यों 
द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा राष्ट्रपति का कार्य-काल पाँच बरस होगा, 
लेकिन उसके फिर चुने जाने पर कोई रुकावट नहीं है. |. संविधान का उलंघन 


करने पर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हराया भी जा सकता ' 


है । . एक उपराष्ट्रपति भी होगा |. उसका . चुनाव संघ की संसद करेगी ।. वह 
इस संसद के उच्च सदन, -राज्य परिषद का समापतित्व करेगा । आकस्मिक रूप 


- से राष्ट्रपति की जगह खाली होने पर वह राष्ट्रपति का काम सँभालेगा. और राष्ट्र 


पति के मर जाने, इस्तीफा. देने या हटाग्रे जाने पर वह नये राष्ट्रपति के चुने 
जाने तक राष्ट्रपति फे पद पर रहेगा | उसका काय-काल भी पाँच साल 
ही होगा । 


राष्ट्रपति के नाम से शासन के सभी कामं होंगे, लेकिन असल में शासन का 
काम.वह नहीं करेगा। संघ का शासन चलाने के लिए एक मंत्रि-परिषद 
रहेंगी जिसका मुखिया प्रधान मंत्री होगा । मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह 
से ही राष्ट्रपति समी काम करेगा। मंनि-परिषद लोक-सभा (संसद का निम्न 


: संदन ) के प्रति उत्तरदायी रहेगी | 


संघ के लिए विधि या कानून बनाने और मंत्रिपरिषद के कामों की देख- 


भढ करते रहने के लिए एक संसद्‌ रहेगी। इसमें दो सदन होंगे, जिनके नाम 
` क्रमशः राज्य-परिषद सौर छोक-सभा होंगे। राज्य-परिषद में २५० से अधिक 
|... सदस्य नहीं होंगे । इनमें से १२ सदस्यों को राष्ट्रपति नामजद करेगा और बाकी - 
: राज्यों के प्रतिनिधि होंगे । इन प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों की दिघान-सभाओं 
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रहेंगे । इन सदस्यों के निर्वाचन में संघ के वे सभी स्त्री-पुरुष मत दे सकगे, 
जिनकी उम्र २१ वर्ष से ऊपर हो । प्रत्येक साढ़े सात छाख की आबादी पर 


` कम-से-कस एक संदस्य अवश्य चुना जायगा । छोकसभा कीं अवधि पाँच बरस 


होगी । लेकिन विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाया या घटांया जा सकता है। राज्य- 
परिषद स्थायी संस्था है, लेकिन इसके एक. तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के 


खतम होने पर अवकाश ग्रहण करेंगे । कानून बनाने में दोनों-सभाओं के अघि- , 
. कार समान होंगे, लेकिन बजट अर्थात्‌ सरकारी आयव्यय का लेखा मज्ञूर करने 
. का पूरा अधिकार लोक-सभा को ही होगा । मंत्रि-परिषद भी सिफ लोक-सभा के 


प्रति ढ्री-उत्तरदायी रहेगी । 

उन राज्यों की, जो पहले गवनर के प्रांत और देशी रियासतें कहलाते थे 
शासन व्यवस्था करीब-करीब संघ की ही तरह होगी। राज्य के प्रधान क्रमशः 
राज्यपाल और राजप्रमुख होंगे और उन्हीं के नाम में शासन-सम्बन्धी सभी 
काम किये जायँगे । राज्यपाल और राजप्रमुंख की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा | 


` लेकिन असल में, संघ की तरह यहाँ भी शासन मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगा, 
जिसका प्रधान मुख्य मंत्री कहा जायगा और जो राज्य की विधान सभा के _ 


प्रति उत्तरदायी रहेगी । 

कानून बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक विघान-मंडल रहेगा | कहीं 
इसमें दो सदन रेगे, कहीं पक जो - विधान-परिषद और विधान-सभा कहे 
जायँगे । जहाँ एक ही सदन रहेगा वहाँ उसे.विघान-सभा के नाम से पुकारा 
जायगा.। किसी भी राज्य की विधान-सभा - में. ५०० से अधिक या ६० से 
कम सदस्य नहीं रहेँगे । ये सदस्य वाळिग मताधिकार-के आधार पर चुने जायँगे, - 
अर्थात्‌ इनके चुनाव में इस राज्य के वे सभी स्त्री-पुरुष वोट दे सकेंगे, जिनकी 


. उम्र २१ बरस या.इससे ऊपर हो । प्रत्येक ७५,००० की जन-संख्या पर एक से 


अधिक सदस्य नहीं चुना जायगा । किसी राज्य की विधान-परिषद के सदस्यों 


की संख्या.उस' राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की इंख्या के एक चौयाई | 
से अधिक, और किसी भी हालत में ४० से क नहीं होगी ।, इसके सदस्य . | 
तोर पर जनता द्वारा नहीं घुने जायेगे, बल्कि कुछ राज्यपाल या राजः  , 
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के च सदस्यों द्वारा होगा । लोकसभा में ५०० से अधिक सदस्य नहीं ` 


` _ का एक सबसे उच्च न्यायालय होगा जिसे सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम. न्यायालय 
` कहा जायगा। राज्य-के सबसे ऊँचे न्यायाळ्य को उच्च न्यायालय या. हाईकोटे | 
._ कहा जायगा | इन न्यायालयों के न्यायधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 
' ऐसा करते समय राष्ट्रपति, अवसर के भुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधिपति यो 


र 


वी 
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प्रमुंख द्वारा नामजद और कुछ विश्वविद्यालयों और स्थानीय संस्थोओं द्वारा 
निर्वाचित होंगे) इन दोनों सदनों की अवधि संघ की संसद - के दोनों सदनों 


` की तरह ही होगी और इनके अधिकार भी करीभ-करीब वैसे ही होंगे | 


तीसरी श्रेणी के राज्यों की शासन व्यवस्था करीव-करीब वैश्ती ही रहेगी 
जैती पहले चीफ कमिश्नरों के श्रान्तों की थी। उनके शासन की जिम्मेदारी 
संघ की सरकार पर होगी। आगे चल कर अगर संघःकी संसद्‌ चाहे, तो 
उन राज्यों में भी विघान-मंडळ कायम किये: जा सकते हैं और वहाँ की जनता 
के प्रतिनिधियों को शांसन का काम सोपा जा सकता है । 
संघ और राज्यों के शातन क्षेत्र निश्चित कर दिये गये हैँ । वे बातें जिनसे 
समूचे देश का सरोकार है, जैसे देश की रक्ता, परराष्ट्र सम्बन्ध, रेल, त क़ 
संघ सरकार के मातइत रखी गई हैं। जो बातें सिफ. अलग-अलग राज्यों के 
भीतर के शासन से सम्बन्ध रखती हैं, जैसे पुलिस, जेछ, शिक्षा, स्थानीय शासन 
इत्यादि उन पर पूरा अधिकार राज्यों की सरकारों को दिया गया है। कुछ 
ऐसी बातें हैं जिनका राज्यों की भीतरी हालत से सम्बन्ध है, फिर भी उनका 


समी राज्यों में एक तरह का होना बांछनीय है, जैसे कचहरियो में छागू होने | 


वाले नियम, सामाजिक या आर्थिक योजना, समाचार-पत्र इत्यादि । इनके 
सम्बन्ब में संघ और राज्य दोनों की सरकारों को अधिकार दिया गया। इसका 


यह अथं है कि किसी राज्य का विधान-मंडल इन बातों के सम्बन्ध में नियम ` 


बना सकेगा, लेकिन अगर संघ और राज्य के नियमों में भेद होगा, तो संघ का 
नियम्र ही जायज समझा जायगा और लागू होगा । इन तीनों तरह के विषयों 
की अलग-अछग सूची संविधान में दी हुई है; जिनके नाम क्रमशः संघ सूची, 


राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में से किसी 


में नहीं रखे गये हैं संघ सरकार के मातहत होंगे । 
संविधान में न्याय-विमाग या न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। संघ 
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| उ के च्च न्यायालय फे मुख्य न्यायाधिएलि रोद इस याज्य छ राध्यशल था 
` राजप्रमुख से भी परामश लेंगा | इन न्यायाधीछा बं की 
” तरह सरकार की मर्जी पर बर्खास्त नहीं. किया जा सदेगा 
` या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा पास किये गये पत्ताद 
पर ही बर्खास्त कियोजा सकेगा। प्यक राज्य में उच्च न्यायाळय के अलरवे 
जिलों, सब-डिविजनों* इत्यादि में और भी छोटे-छोटे न्यायालय रहे 
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आपत्ति या संकट-काळ में शासन चढाने के लिए विशेष व्यवस्था को 
गई है | जब देश के बाहर से आक्रमण या देश के भीतर अशान्ति या उथल- 
पुथल का खतरा उपस्थित हो तब राष्ट्रपति इस आशय की घोषणा कर 
सङगे इस घोषणा.फे बाद संकट का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को 
कई तर के विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। वह अगर जरूरत समकेगा तो किसी _ 
--... राज्य के साधारण संविधान को .स्थगित-कर,--उस- राज्य के शासन का सभी 
भार अपने ऊपर ले सकेगा । 


संविधान के संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। अगर किसी साधारण 

नियम में संशोधन करना हो, तो संघ की संसदू के दोनों सदनों में उपस्थित और 
मत देने वाले. सदस्यों की दो तिहाई के बहुमत के पक्ष में रहने से यह किया 

` जा सकता है | लेकिन जो अधिक महत्त्वपूर्ण नियम हैं, उनमें कोई संशोधन 
तभी हो सकेगा जब पहले दो श्रेणी के राज्यों में से कम से कम आधे के विधान- 
मंडले को भी यह संशोधन मंजूर हो | न 


संविधान में पिछड़ी जातियों को कुछ विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। कुछ . . 
जातियों के लिए संसदूं और राज्यों के विघान-मंडळों में कुछ जगह सुरक्षित 
रखी जांयँगी । पिछड़े हुए या पहावी इलाकों के शासन के लिए कुछ विशेष 
नियम बनाये गये हैं | संघ और राज्यों के भिन्न-मिन्न पदों पर नियुक्ति करने में 
सरकार को राय देने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक-सेवा-आयोग _ 
न्ञाम की संस्था रहेगी | इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे कोई पच्पात | 
.. नहीं हो सके । संसद और राज्यों के विधान-मडंलों के निर्वाचन की देखभाल | 
` के लिए राष्ट्रपति एक निर्वाचन-आयोग या एलेक्शन कमीशन का निर्माण _ 
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करेगा, जिसका प्रधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त वा चीफ एलेक्शन $ऑफिसर.. 
होगा । भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद 
शुरू में पन्‍्द्रह ब स तक अंग्रेजी में ही सभी सरकारी काम .होंगे। हाँ अगर 
"राष्ट्रपति चाहे तो पद्रह बरस की अवधि के खतम होने के पहले भी अंग्रेजी के 
` साथ-साथ हिन्दी के प्रयोम का मी आदेश दे सकता है | 4ही नये संविधान 
की संक्षिप्त रूपरेखा है । SS Sn Se 
र ॐ . संविधान की-विशेषताए | 


५ ह दूसरे संविधानों की तंरइ भारत के नये संविधान की भी अपनी विशेषताएँ 
क्ट इ] दुसे पहली बात जो ध्यान देने लायक है वह यह कि संविधान स्वाधीन भारत 
के लिए बनाया गया हे । इसके पहले भी भारत में कई संविधान . य 

इ, जैसे १९१९ में या १९३५ में | लेकिन ये संविधान परतंत्र भारत के शि 
बनाये गेये थे। उनके अनुसार सर्वोर्च सत्ता या प्रभुता भारत में 
नहीं, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्थित थी। लेकिन इस संविधान के 
अनुसार सभी शक्ति भारत के हाथ में है और भारत पूरणं रूप से स्वतन्त्र दै । 
इसके भ्रलावे, यह संविधान पहळे के संविधानों की तरह ब्रिटिश पांडियामेंड 
द्वारा नहीं, बल्कि भारत की संविधान-सभा द्वारा बनाया गया है। इस तरह | | 
यह ऊपर से लादा गया संविधान नहीं, बल्कि देश की उपज है। _ । 
इस संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि इसके अनुसार करीब करीब - 

` समूचे देश के लिए एक ही तरह की व्यवस्था है। इसके पहले जी संविधान | 
. मारत में चाळ हुए भे, उनके अनुसार गबनरों के प्रान्तों और देशी रियासतों 


' __ कौ शासन व्यवस्था एक दूसरे से बिलकुछ मित्र थी हेकिन इस नये संविधान 
' के अनुसार यह मिज्ञता करीब करीब खतम हो गई है, और दोनों की शासन- ' 
व्यवस्था सं विधानमें कोई महत्त्वपूर्ण मेद नहीं रह गया हे. । हाँ, इतना मेद अवश्य 
है कि राज्य का प्रधान एक जगह राज्यपाल औरे दूसरी जगह राजप्रमुख कहा 
जायगा | लेकिन यह सिफ नाम का मेद है। असल में दोनों जगह शासन 
` कां काम मेिःपरिषद्‌ दी करेगी, जो विधान-समा के प्रति उत्तरदायी होगी। । | 
ह: इस संविधान के अनुसार मारत एक प्रज्ञातंत्र या गण-राज्य रहेगा। 
यह भी इसकी एक विशेषता ही है । कितने ऐसे स्वाधीन देश हैं, जहाँ. शासन - 
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Oe नये संविधान का संक्षिप्त परिचय न ७६ 
क. 


प्र राजा है, जैसे इंगलैडं । इन देशों को राजतंत्र कहा जातां है। 
लेकिन भारत का प्रधान कोई राजा नहीं होगा | यहाँ का प्रधान राष्ट्रपति होगा, 


जो यहाँ की जनता के प्रतिनिधियों द्वाड निर्वाचित होगा और एक बार चुने | 


जाने पर पाँच बरस के लिए ही अपने पद पर रह सकेगा | 


राजा के रन मा नहीं रहने से ही किसी देश का संविधान लोकतंत्रात्मक नंहीं . 
` हो ज्ञाता । ब्रिटेन में राजा है लेकिन वहाँ पूरा लोकतंत्र है, स्पेन .में राजा 

` नहीं है, लेकिन वहाँ अधिनायकशाही है, लोकतंत्र नहीं। *भारतीय संविधान, 
की यह विशेषता है कि इसके द्वारा लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की. 


गई है । इक्क्रीस बरस सेया उसके ऊपर के प्रत्येक भारतवासी को, चाहे वह स्त्री 
हो या-खुरुष, चाहे धनी हो या गरीब, वोट का अधिकार दिया गया है । बालिग 


` मताधिकार के आधार पर ही संघ की संसद्‌ और राज्यों के विधानमंडळों का 


निर्माण दोगा | संघ और राज्य के मत्रिमंडल, जिनके हाथ में हुकूमत की बाग 


डोर रहेगी, इन्हीं के बहुमत के आधार पर कायम होंगे, और तभी तक कायम _ 


रह सकेंगे, जब तक इस बहुमत का उनमें विश्वास हो। इस तरह भारत का 
यह संविधान एक लोकतंत्रात्मक संविधान है । 


इस संविधान के अनुसार भारत में घमं निरपेक्ष राज्य (5००४४ 5६2६९) 


सरोकार नहीं होगा । मारत में बसने वाले सभी लोग यहाँ के नागरिक समझे 


. की स्थापना की गई | संघ या राज्य किसी भी सरकार को किसी घमं. से कोई | 


जायेंगे और उनके अ्रधिकार समाने होंगे, चाहे वे,हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई | 


पारसी, बौद्ध, जैन, लिङ्गायत किसी भी घमं या सम्प्रदाय के हों | सभी को अपने | 


धर्म पर चलने की पूरी आजादी रदेगी, और सरकार किसी के धार्मिक विश्वासो 


| Bo में कोई हस्तक्षेप नंदी करेगी । घमं के नाम पर किसी तरह का पक्षपात भी नहीं 
` होगा । राजनीतिक संगठन में आधुनिक प्रि इसी ओर दै । लेकिन अमी भी 


कुछु ऐसे देश हैं, जो मध्य युग की परम्परा को ढोये चल रदे हैं और 


. विशेष धमे से अपने को सम्बन्धित रखे हुए हैं। उदाइरणु के लिए, पाकिस्तान 


एक इस्लामिक. राज्य घोषित किया गया है। स्पष्ट है कि वहाँ, इस्लाम को 


. मानने वाले और इसको नहीं मानने वाले, दोनों की स्थिति एक सी नहीं होगी । 


~ 
ह म. 
TS 
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८० ` „ - - भारतीय संविधान 


कॅन भारत में हिंदुओ के बहुमत के होते हुए भी, इसे हिन्दू-राज़्य नहीं 
घोषित किया गया है और सं(वधान में समी धर्मावलग्बियों को एक 'ही दृष्टि से 
देखा गया हे । यहाँ तक कि संविधान में-यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि 
` सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाय | ऐसा इसलिए' नहीं किया 
गया है कि घर्म के व्यापक सिद्धाग्तों से संविधान को कोई विरोध है। यह 
सिप इसलिए, किया गया है कि धार्मिक शिक्षा के कारण जो धार्मिक संकीर्णता | 
कैलती है वह नहीं फैलने पावे और भारत में सभी धर्म के मानने वाले बिना 
किसी बाधा के रह सकें । आज की परीस्थिति में यह भारतीय संविधान की एक 
. बड़ी विशेषता है। 

भारतीय संविधान संघीय (7५९४० ) है । सभी संविधान सं Ue नहीं 

होते। उदाहरण क. लिए, ब्रिटेन का संविधान संघीय नहीं है । वहाँ 
के अनुसार एक ही सरकार दै और समूचे देश पर उसी का शासन है। लेकिन 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका का संविधान -संघीय है । वहाँ संविधान के अनुसार केन्द्रीय 
अथवा संघ सरकार और राज्यों के शासन क्षेत्र अलग अलग बेटे हुए हैं। 
< भारत का संविधान भी इसी तरह का. है। यहाँ. के संघ और राज्यों की 
सरकारों के अधिकार निश्चित कर दिये गये हैं और अगर संघ और राज्य 
में किसी अधिकार के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो, तो उनका मुकदमा उच्चतम 
न्यायालय में सुना जायगा और इसका निर्णय सबको मान्य होगा | भारत ऐसे - 

| बढ़े देश के छिए संघीय संविधान बनाना ही उचित समका गया। ` 
$+ भारतीय संविधान की यह एक विशेषता है कि संघीय संविधान होते इए भी 
` _ _ यहाँ की केन्द्रीय सरकार काफी मजबूत रखी गई:है। संविधान में संघ को 
 _ राज्योकीअपेक्षा कहीं अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। संघ और राज्यों की 
सीमा निर्धारित करने के बाद जो शक्तियों बच गई हैं (Residuary Powers) 
चे मी संघ सरकार को ही सौंपी गई हैं। राज्यों के विधान-मंडडों द्वारा पास 
किये गये बहुत से विधेयक ( .5।[।5 ) तंब तक अधिनियम ( ८5 ) नहीं बन 
. सकते जब तक राष्ट्रपति उन पर अपनी अनुमति नहीं दे दे | राज्यपाल की . 
__ नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा । विशेष परिस्थिति में संघ की संसद राज्य सूची 
' में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में भी अधिनियम वना सकेगी । इसके अंढावे 
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` मारत मे एकता की भावना बराबर बनी रहे इसको ध्यान में रखते हुए संविधान 
में एक ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है] कई संघीय संब्रधानों- में दो 

५... दो नागरिकता रहतीं है और एक व्यक्ति अपने राज्य का और संघ का अछग- _ 
अलग नागरिक रहता है । यहाँ पर सभी भारत कें नागरिक होगे और कोई 

अलग अपने राज्य का नागरिक नहीं होगा । भारत के संघ और राज्यों “की न्याय- 

पछिका ( श्रर्थात्‌ न्याय-विभाग--च ७१९87) ) भी कई दूसरे संघीय देशों 

की न्यायपालिका की तरह बिळकुल अळग-अलग नहीं रखी गई हैं, बिल्कि एक 

दूसरे से सम्बन्धित हैं । कुछ बातों में राज्य के उच न्यायालय के फैसले के खिलाफ 

संघ के उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है | संकटकालीन परिस्थिति 

में तो राज्य के शासन फे सभी काम रघ सरार अपने जिग्मे कर ले सकती है। : 

* किसी संविधान की विशेषताओं पर विचार करते समय यह भी देखा जाता 

है कि वहाँ राष्ट्रपति का शामुन' है या संसद का ( P7९१६] 0 
Parliamentary Government ) अर्थात्‌ वहाँ की कायपालिका स्वतंत्र 

है या विधानमंडळ के प्रति उत्तरदायी है | उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में शासन ' 
का काम मंत्रिमंडल के जिम्मे है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है । इसे संसद- 

मूलक संविधान कहा जायगा । दूसरी तरफ अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र का शासक 

वहाँ का राष्ट्रपति है जो स्वतंत्र है और ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की तरह विधान- 
` मंडळ के प्रति उत्तरदायी नहीं है | लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहाँ भी 
- राष्ट्रपति हो, वहाँ उसी का शासन हो | उदाइरण के लिए, क्राँस में राष्ट्रपति दै, 

लेकिन वहाँ का शासक वह नहीं है । वह इंगलेंड के राजा के ही समान है. £ 
और शासन का काम मंत्रिमंडळ फे हाथ में दै जो. वहाँ के विधान-मंडळ के «४ २ | 
प्रति उत्तरदायी है| भारत का संविधान मी बहुत कुछ इस इसी तरह का है। , 
यहाँ मी राष्ट्रपति रहेगा और शासन के सभी काम उसी के नाम में होगे) लेकिन . 
असल में शासन का काम मंत्रिमंडळ के हाथ में रदेगा और यह मंत्रिमंडल संसद | 
के प्रति उत्तरदायी रहेगा । राज्यों के सम्बन्ध में भी इसी तरह की १ 
है | वहाँ भी राज्यपाल या राजप्रमुख' सिर्फ नाम-के हिए ही शासक होंगे 
असल में शासन का काम मन्त्रिपरिषद्‌ करेगी जो विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी 
होगी । इस लिए भारत का संविधान'संसद-मूलक है | 


4 
डं 
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पर भारतीय संविधान दे 
भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि विधान-मंडर्ला- के हाथ 


में मंत्रिमंडळ के काम की देखरेख का अधिकार देते हुए भी कार्यपालिका को 
मजबूत बनाने की कोशिश की गई है | शासन का काम. तो मंत्रि-परिषद के 


हाथ में रदेगा ही, कानून बनाने का अधिकार भी कुछ ह उसे दे दिया 
गया है | जब विघान-मंडळ की बैठक नहीं चल रही हो, उस समय जरूरत 
पढने पर संघ में राष्ट्रपति के और राज्य में राज्यपाल या राजप्रमुख के नाम से 


गोहे दिनों के लिए कानून निकाले जा संकते हैं, जिन्हें अध्यादेश 


( 047८९ ) कहां जायगा । हाँ, विघान-मंडल की बैठक होने पर उसकी 
स्वीकृति ले लेने पर ही, यह कानत स्थाई हो सकेगा, लेकिन. इससे इस अधिकार 
का महत्व कम नहीं होता है। |. तं वन 
भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गयां है 
( Supremacy of the Judiciary ) +इंगलेड में वहाँ की संसद को 
सर्वोच्च स्थान प्रात है और बह जैसा चादे वैसा कानून बना सकती है। वहाँ 
के न्यायालयों का काम सिफ देखना है कि संसद द्वारा बनाये गये कानून का 
डीक-ठीक पालन होता है या नहीं। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में ऐसी बात 


अगर वहाँ के विघान-मंडल द्वारा कोई कानून बनता है, तो न्यायाळ्य में 


इस बात की जाँच हो सकती है, कि वह कानून संविधान के अनुसार जायज" 
-हे कि नहीं। मारत में भी न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है। । 
संविधान लागू होने के एक साळ के भीतर ही यहाँ के उच्चतम न्यायालय और 


उच्च न्यायालय संघ की संसद और कई राज्यों के विधान-मंडलों दवारा बनाये 
गये कितने कानूनों को यइ कह कर अवैध. करार दे चुके, कि वे संविधान 
के अनुच्छेरों के श्रनुकूळ नहीं हैं। इस तरह यहाँ के न्यायालय संविधान के 
संरतुक हैं, और विघान-मंडल द्वारा बनाये गये कानूनों को अवैध घोषित 
कर सकते हैं। ः 


इस संविधान के अनुसार नागरिकों की व्यक्तिगत स्वाधीनता की रचा की | 
“गई हे) संविधान में नागरिकों को अपना विचार व्यक्त करने, संघ बनाने, _ 
सभा करने इत्यादि की आजादी दी गई है। यह टॉक दे कि इन =] डु 
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` नहीं है । वहाँ संविधान द्वारा सब के अधिकार निश्चित कर दिये गये हैं और | 
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रू नये संविधान का संक्षिप्त परिचय ७ ८३ 
के साथ तरह-तरह की शक्ते लगा दी गई हैं और विशेष परिस्थिति में सरकार 
को इन अधिकारों पर रुकावट डालने का भी अधिकार दे दिया गया है.। 


लेकिन इससे इनका महत्त्व नहीं खतम होता है। न्यायपालिका को. सर्वोच 
स्थान देकर संविधान ने नागरिकों को व्यक्तिगत स्वाधीनता पर अनुचित प्रति- 


` बन्धसे मुक्ति पाने का रास्ता दे दिया है। पिछले एक साळ में इस रास्ते 


का'उपयोग भी किया गया हे और इससे व्यक्तिगत स्वाधीनता को सुरक्षित 
करने में सहायता मिली है। फई अवसरों पर उच्चतम न्यायालय और उच्च 
न्यायालयों ने कई कानूनों या उनके कुछ अंशों को यह कह कर अवैध करार 
दिया है कि ,उनसे संविधान द्वारा सुरक्षित व्यक्तिगत स्वाधीनता पर रुकावट 
पढ़ती है |. 

किसी संविधान की विशेषताओं पर विचार करते समय यह प्रश्न भी उठता 
है कि वह संविधान आसानी से संशोधित किया जा सकता है या कठिनाई से 
( Flexible or Rigid.Constitutl0n ) | आसानी से संशोधित किये 
जाने वाले संविधान में संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया (7००६५०९) | 
की आवश्यकता नहीं पढ़ती; संविधान में संशोधन और साधारण विधेयक . 
के पास होने के एक ही तरीके रहते हैं। * इंगलेंड का संविधान ऐसा ही है । 
वहाँ संविधान में. संशोधन करने वाला विधेयक भी संसद में उसी तरह पास 
किया जाता है। जिस तरह और साधारण विधेयक; इसके लिए कोई दूसरा 
तरीका-नहीं है । लेकिन अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र फे संविधान को कठिनाई 
से संशोधित होनेवाले :संविधानों की भेणी में रखा जायगा; क्योंकि इसके 


. लिए वहाँ एक विशेष प्रकिया की व्यवस्था की गई हे | अब प्रश्न है कि 


भारतीय संविधान किस श्रेणी में रखे जाने लायक है । जो अनुच्छेद बहुत _ 
महत्वपूर्ण नहीं हैं, उनका संशोधन तो संसद विधान-मंडल साधारण रीति से कर 


सकती है। लेकिन अधिक महत्वपूर्णं अनुच्छेदों के संशोधन के लिए विशेष 


प्रक्रिया. की व्यवस्था की गई है (जिसे ऊपर संविधान की रूपरेखा देते 
समय बताया गया है )। इसलिए इस संविधान को कठिनाई से बदले जा | 


E C.F. Strong. Modern Political Constitutions, पृष्ठ ६५। 
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८४ . आरतीय संविधान 


कने बाले संविधानों की शेणी में रखना ही अधिक उचित होगा। लेकिन 
इसका यह अथे नहीं है कि भारतीय संदिधान में संशोधन करना ठीक उतना 
ही कठिन है जितना अमेरिकन संविधान में। 


संविधान के इछ दोष 


भारतीय संविधान में छुछ घ्या भी रह. गई हैं) संविधान के अनुसार 

भारत एक प्रजातंत्र देश है । लेकिन यह प्रजातंत्र अभी अधूरा है । दूसरी भ्रणी 

के राज्यों ( पहले की देशी रियासतों ) में जो व्यक्ति राजप्रमुख के पद पर रखे 

गये हैं वे पहले के देशी नरेश ही हैं। यह ठीक है कि इन राज्यों में शासन 

का काम मंत्रिपरिषद करेगी जो विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। 

| लेकिन इससे राजप्रमुख के पद का महत्त्व नहीं खतम हो जाता । और यह 


> 
अनिल चिता आन पी शर्शाधिणा TION 


od | ४ 


स्पष्ट है कि ये राजप्रमुख अपने पद पर इसीलिए हैं चूँकि राजवंश में उनका | 
जन्म हुआ है और वे राजा होने के अधिकारी समरे गये हैं। उनके राजप्रमुल | 
होने.का कोई दूसरा कारण नहीं है । - ऐसा राजतंत्र में होता है, गणतंत्र में | 
नहीं । भारत के एक हिरसे में जब तक राजतंत्र रहेगा, तब तक इसे पूण 
गणतंत्र नहीं कहा जा सकता | 
द भारतीय संविधान में लोकतंत्र ( ९700९72९४ ) भी अधूरा रखा गया 
` _ हे | लोकतंत्र के दो रूप होते हैं--राजनीतिक और आर्थिक | झुरप, अमेरिका 
, इत्यादि के अधिकांश देशों में राजनीतिक लोकतंत्र है, लेकिन श्रभ्री वहाँ 
ह आर्थिक छोकतंत्र नहीं है । इसी तरह रुस में आर्थिक लोकतंत्र तो बहुत कुछ 
है, लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है। जिस तरह राजनीतिक लोकतंत्र का 
- अथ होता दे शासन पर जनता का अधिकार, उसी तरह आर्थिक लोकतंत्र का 
अथ होता है घन का न्यायोचित बॅटवारा और उत्पादन के सांघनों परं सब का 
समान अधिकार | दोनों के साथ रहने के बिना लोकतंत्र पूरा नहीं हो सकता। 
पा यही क्यों, एक के बिना . दूसरा भी अधूरा रद्द जाता है। भारतीय संविधान 
 « राजनीतिक दृष्टि सेतो बहुत कुछ लोकतंत्रात्मक है, लेकिन आर्थिक इटि | 
र नहीं । वोट के जरिए शासन-तंत्र पर जनता को अधिकार मिल गया दै,. लेकिन 
' ` उत्पादन के साघनों पर समाज का अधिकार नहीं है। सम्पत्ति को एक मूल | 
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नये संविधान का संक्षिप्त परिचेय दो सा 
अधिकार - मान लिया गया हे और किसी को बिना: मुआवजा दिये उसकी 
सम्पत्ति से वञ्चित नहीं किया जा सकता। इस देश के उत्पादन के साधनों 
पर अभी सरकार या समाज का नहीं; कुछ व्यक्तियों का अधिकार है और 
वे भी उनकी सम्पत्ति के ही भाग हैं। इसलिए सम्पत्ति को बुनियादी अधिकार 
करार देने का यह अर्थे हुआ कि देश का धन झौर इसक्के उत्पादन के* साधन 
मुडी भर लोगों के हाथ'में रहेंगे । येह आर्थिक छोकतंत्र के विरुद्ध है । 
राजनीतिक दृष्टि से भी ळोकतंत्र पर कई रुकावटें डाल दी गई हैं। संघ 
सरकार-को आवश्यकता से अधिक अधिकार दे दिये गये हैं। संघ और राज्यों र 
के अधिकारों की सीमा निर्धारित करते समर संघ को ही अधिक अधिकार 
' मिले हैं| इसके बाद राज्य के अधिकार-चेत्र' में भी संघ सरकार को हस्तक्षेप 
| ` करने का काफी मौका दिया गया है । राज्य के विधान-मंडल द्वारा पास किये 
| गये | बहुत से विधेयक़ों के अधिनियम बनने के पहले राष्ट्रपति को अनुमति 
. की आवश्यकता होगी। इसका फल यह होगा कि राज्य के चेत्र . में भी राज्य 
` की जनता के प्रतिनिधियों को. अपना. निर्णय. . करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। 
यह लोकतंत्र के सिद्धान्त के प्रतिकूल है । संघ श्रौर कुछ राज्यों: के विधान 
मंडलों में दो सदनों का इना भी व्यर्थ और हानिकारक ही है। नोचे के 
सदन में जनता के प्रतिनिधि वेठ ऊपर. फे सदन का चुनाव सीधे 
-जनता द्वारा नहीं होगा। इसमें अधिकतर वैसे ही लोग आने की कोशिश 
करेंगे जो सीघे जनता के सामने जाने को हिम्मत नहीं रखते |. इस सदन को 
कोई विशेष कार्य भी नहीं सौंपा गया है । इसलिए नीचे के सदन में जनता ': 5. 
के प्रतिनिधि जो निर्णय करेंगे, उसी की नुक्ताचीनी में इसका अधिकांश समय - प | 
व्यतीत होगा। . 
भारत बराबर धर्म-निरपेज्ञ राज्य रह सके इसके लिए, भी समुचित व्यवस्था 
नहीं की गई हे । सरकारी और -सरकार से मदद 'पोनेवाले स्कूछों में तो धार्मिक 
शिक्षा नहीं दी जा सकैगी । लेकिन और स्कूछ घार्मिक.शिक्षा दे सकंगे | इससे 
` घर्मिक कट्टरता के फैलने की सम्भावना रह जाती है। ज्ञाहिएतो यह था | 
कि किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती । इसके अलावे संविधान में 
र यह व्यवस्था मी रइनी चाहिए :थी.कि भरम या सम्प्रदाय के आधार पर . कोई 
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न ` भारतीय संविधान .. 


` राजनीतिक दल नहीं बन सकता | लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई 
है। अगर धर्म और सम्प्रदाय के अधार पर राजनीतिक दलों का निर्माणं 


होता रहे, तो कौन कह सकता है कि भारत धार्मिक पक्षपात से बराबर के लिए 


बचा रह कता है | कम से कम खतरा तो रहता ही है। 

' न्यायपालिका के सम्बन्ध में, संविधान में जो नियम बर्नाये गये हैं, वे भी दोषों 
से बिलकुल बचे नहीं हैं। न्यायाघीशों की बहाली और धर्खास्तगी के सम्बन्ध में 
जो नियंभ बनाये गये हैं वे तो प्रशंसनीय . हैं और उनके परिणाम-स्वरूप चे 

` बहुत हृद. तक स्वतन्त्र और निष्पक्ष रह सकेंगे |. लेकिन. न्यायाधीश के पद से 
अवकाश-ग्रहण करने के वाद दूसरी नौकरी पाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई 


उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता में बाधा पडते की सम्भावना रह. जाती है | 
एक उच्च न्यायालय से दूसरे उचच न्यायालय में न्यायाधीशों के तबादले की जो 
व्यवस्था रखी गई है, उसका भी किसी स्वाधीन न्यायाधीश को "रास्ते पर छाने? 


के लिए प्रयोग किया जा सकता हे । कार्यपालिका और .न्यायपालिका को एक “ 


दूसरे से बिळकुळ अलग करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई दै और इसे राज्य 
नीति के निर्देशक तत्वों में देकर सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया गया है | यह 


सबसे बड़ा दोष है। जब तक यह नहीं किया जायगा, तम - तक न्यायालय पूरी. 


तरह से निष्पक्ष नहीं दो सकते | 
` „ , को गई है, पर गरीबों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हे । संविधान के ३१ 


वें अनुच्छेद के अनुसार किसी की सम्पत्ति बिना मुआवजे के नहीं ली जा सकेगी | 
इससे बढ़े-बढ़े भूमिपतियो और पूञ्जीपतियों के स्वार्थो की रक्षा होती रदेगी । 


ollection, Varanasi -.._ ; 5 


- है | -इससे कुछ न्यायाधीश अधकाश-प्रहण के बाद किसी दूसरी त्तोकरी की. 
लालच में उच्च अंधिकारियों को खुश रखने की बात सोच सकते हैं। इससे . 
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इस संविधान में घनी वर्ग के स्वाथों की रक्षा के लिए तो विशेष व्यवस्था 


२९१ वे श्रौर २६२ वें अनुच्छेरों के श्रनुसार देशी नरेशों के स्वार्थो की रक्षा की |. 
. गई है। ३१४ वें अनुच्छेद के अनुसार बढ़े-बढ़े अफसरों का स्वार्थ सुरक्षित . |. 
किया गया है। लेकिन संविधान में ऐसा एक मी अनुच्छेद नहीं है, जिससे |: 
` गरीबों के आर्थिक स्वार्थो की रक्षा हो । न्याय तो यह कहता है कि जिस तरह | 
>) अफसरों का वेतन सुरक्षित कर दिया ग्या है, उसी तरह साधारण | अ 


es 
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नये संविधान का संक्षिप्त परिचंय ks 
मजदूरों का कम से कम वेतन मी संविधान में सुरक्षित कर देना चाहिए था। 
नौकरी पाने, शिक्षा पाने इत्यादि अधिकारों की मी संविधान में चर्चा नहीं की 


गई है । हाँ, राज्यनीति के निर्देशक तसं में इन्हें अवश्य रखा गया है, लेकिन , 
. ये सिफ शुभ कामना की तरह हैं, इनको कानून का. बल नहीं प्रात है । धनी 


वर्ग के आर्थिक स्वोर्थो को संविधान में सुरक्षित्र कर देना सिफ अन्याय ही नहीं, 
आगे के सुधारकों और राष्ट्रनिर्माताओं के रास्ते में वढा रोषा अटकाना भी है। 
आज की परिस्थिति में सामाँजिक और आर्यिक निर्माण की कोई योजना तभी 
सफळ हो सकती है, जब कि घन का बँटवारा न्यायपूर्ण हो और सबको समान अवसर 


मिले । उत्पादन के साधनों का. राष्ट्रीरण अथवा सामाजीकरण भी आंबरयेक | 


है । लेकिन संविधान के इन अनुच्छेरों के रहते यह कैसे हो सकता है । 
- .संविधान-सभा के सदस्यों के चुनाव में भारत कीश्रधिकांश जनतां ने कोई 
माग नहीं लिया। १९३५ के अधिनियम के अनुसार करीब तेरह-चोदह प्रतिशत 


' भारतीयों को ही बोट देने का अधिकार था। इनके बोट पर जो प्रान्तीय 
विधान-मंडलों के सदस्य चुने गये, उन्होंने ही संविधान-समा के संदस्यों के 
निर्वाचनं में भाग लिया । जब प्रान्तीय विधान-मंडलों का चुनावं हो रश यां, 
उस समय यह स्पष्टतया मालूम भी नहीं था. कि यही उसं संविधान-संभा काँ 
चुनाव करेंगे, जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनावेगी। सिद्धान्त की 


दृष्टि से यह एक दोष है । व्याबदारिङ दंड से भी यह एक भूल है। ऐसे 


* बहुत से ळग हैं जो सांविधानिक रास्ते पर नहीं चलना चाहते | इस भूल का 
, इस्तेमाल कर ये छोग अपने अनुयावियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश यह कंह- 
कर कर सकते हैं कि यह संविधान भारत की सम्पूर्ण जज़ता के नहीं,.बल्कि . . 


इसके सिर्फ तेरइ-चौद प्रतिशत के प्रतिनिषियों द्वारा बनाया गया हैं। इसमे 


सन्देह नहीं कि ऐसे लोगों को संविधान के प्रति अभदा फैलाने में इस, भूल से ( 
मदद मिलेगी । इस सस्तरस्थ में कुछ सुधार हो जाता अगर संविधान में संशो- 


धन करना आसान बना दिया गया होता। कम-से-कम पहले दस या पाँच 
बरसों के लिए तो ऐसा अवश्य कर देना चाहिए. या। ऐसा कर देने से बाळिग- 


. मताधिकार के आघार पर जो नया चुनाव होता, उसमें चुने गये प्रतिनिधियों ˆ | 
. को संविधान में संशोधन करने का मौका रहता । तब संविधान के दुश्मनों को. 


। 
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प्प ` . सारतीय संविधान 


बह सहायता नहीँ मिळती, जिसकी अभी सम्भावना है। न्याय भी यही कहता 
. हे। देश के संविधान के निर्माण-जैपे महत्वपूर्ण काय में सम्पूण जनता के 
प्रतिनिधियों को हाथ वँटाने का अवतर मिलना आवश्यक सममा :जाना 


चाहिए था | अगर संविधान-सभा का बालिग मताधिकार के अनुसार जनता दवाय. 


प्रत्यक्ष निर्शचन होता, तो उससे संविधान के सिद्धान्तों का सत्र प्रचार होता, 
जनता की राजनीतिक चेतना बढ़ती और वह संविधान का'महच्व और उसके 
प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती | लेकिन ऐसा नहीं किया गया और संविधान 
में संशोधन करना भी मुश्किल बना दिया गया। '. /* ` 
सांविधानिक माग से दोष परिहार सम्भव 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि इस संविधान से वर्तमान 
ध्यवस्था ज्यों की त्यों कायम रदेगी। नये समाज का निर्माण तभी सम्भव हो 


सकेगा जन इसमें आमूल परिवर्तन किया जाय | लैकिन इसका यह अर्थ नहीं 


है कि इसमें सिफ दोष-ही-दोष है | संविधान में सबको बोट का अधिकार देकर 
' भारत की जनता के सामंने एक स्वणंद्रार खोळ दिया गया है। भारत के. राज- 
तिंहासन पर अब भोरत की संमूणे जनता हे । शासन अब उन्ही के हाथ में 
होगा जिन्हें जनता चाहेंगी। संविधान में दोष जरूर हैं| लेकिन अगर जनता 
चाहे तो सांविधानिक रास्ते पर चलते हुए ही उन दोषों में सुधार भी हो सकता 
है। संविधान में संशोधन करना उतना आसान अवश्य नहीं है | लेकिन यह 
एकदम असम्मव या अत्यधिक कठिन भी नहीं हे । देश के विधान महंत 
अगर चाहें, तो संविधान में दिये हुए तरीके के अंनुप्तार संशोधन किया जा 


सकता है | और विंधान-मंडलों में जनता : के प्रतिनिधि ही बैडगे | इस्तलिए ` 


सांविधानिक माग पर चलकर भी नये या वगंहीन समाज की स्थापना की जा 
सकती है । 


>. 


अध्याय ८ 
: प्रस्तावना 


भारतीय संविधान में सबसे पहले इसकी प्रस्तावना दी गई है | इसमें यह 


बतलाया गया है कि भारत में सर्वोपरि प्रभुता जनतौ में. निहित रहेगी और 
सभी अधिकारों की उत्पत्ति जनता से होगी । प्रस्तावना के शब्द हैं:-- 
“म्‌ भारत के छोग, भारत को एक सम्पूण प्रभुत्व-सम्पन्न 
` लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़-संकल्प होकर | 
एतदूद्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और 
'आस्मार्पित करते हैं ।? 


इन शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि “भारत के लोग? ही राजनीतिक द 


सत्ता के अन्तिम अधिकारी हैं और संविधान उन्हीं के नाम में बनाया गया है! 
यह भी स्पष्ट है क्रि संविधान के श्रनुसतार भारत एक (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, 
लोकतंत्रात्मक, गण राज्य” रहेगा । | 
` प्रस्तांवना में संविधान के उद्देदय-भी दिये गये हैं | प्रस्तावना के शब्दों में 

ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं।--. 

“अपने सब नागरिकों के लिए इन बातों के सुरक्षित रखनाः 

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; . 

बिचार अभिव्यक्ति, विश्वास, घम और उपासना की स्वतंत्रता; 

प्रतिष्ठा और अबसर की समानता; 


और उन सब में 
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र को एकता सुनिश्चत करनेवाला बन्धु बढ़ाना ।?? 


ये उद्देश्य सचमुच बहुत ऊँचे दैं। लेकिन किसी भी संविधान में प्रस्तावना 
का कोई कानूनी रूप नहीं होता हे और इससे शासन को या जनता को कोई 
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अधिकार नहीं मिल सकते । फिर भी, यह कहना ठीक. नहीं होगा कि प्रस्तावना _ 


_ रतीय संविधान न ग न 
का कोई महत्व ही नहीं हे । इसमें जनता की प्रभुता की घोषणा की गई है। 
` इस तरह यह प्रस्तावना भारतीय संविधान के छोकतंत्रात्मक स्वरूप की आधार- | 
_ शिला का काम करती है । इसके अलावे-जो उद्देश्य इस प्रस्तावना में रखे गये | ति 
ह उनसे भारतीय संविधान पर आदशंवादिता की मुहर सी पढ़ जाती है । फिर 
इनको हटि में रखे रहने से संब्गिधान के अनुच्छेदों के अध्ययन में सहायता ' | 
मिलेगी और यह देखना लामदायक होगा. कि वे कहाँ तफ प्रस्तावना में दिये |. 
_ ये उद्देशो को पूरा करते हैं। | | 


° 


अध्याय. - 
संघ और उसका राज्यक्षेत्र 


` संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा । इन राज्यों की संख्या | 
सब मिलाकर अद्टाइस है । इनके अळावे. अन्दमान और निकोबार-द्वीप भी 
भारतीय संघ के ही अंग समझे जायेगे | इन. राज्यां के नाम संविधान की प्रथम 
अनुसूची के भाग (क), (ख), (ग) और .( घ) में दिये हुए हैं। 

, पहले तीन भाग के राज्य क्राशः पहले के गबनरों के प्रांत, भारतीय रियासते 
या उनके संघ और चीफ कमिभरों के प्रांत..हैं। राज्यों के नाम नीचे 


दिये जाते हैं।-- . 
साग ( क॑ ) 
(१ ) असाम (५) मद्रास 
(२ ) बिंहार - (६)उड़ीसां , 
(३)बम्बई . ( ७) पंजाब 
( ४ ) मध्य-प्रदेश (८ ) उत्तरप्रदेश . 
( ९) पश्चिमी बंगाल | 
 भाग(ख) 
मद (१) हैदराबाद - (२) पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-सं 
(२) जम्मू और काश्‍मीर (६ ) राजस्थान 
(३) मध्य भारत. (७ ) सौराष्ट्र 
ह (४) मेसोर ` . (८) तावणकोरः्कोचीन । 
क र . (९) विन्देश 
ह 


रे ह _._ CC-0. Digitized by eGangotr. Kainalakar Mishra Collection 
RN वश ¢ ४ 


«. ६२ | भारंतीय संविधानं ` 


भाग (ग) 
(१) अजमेर ` ४ (६ ) दिली 
| (२) भोपाल - . (७) हिमाचल-प्रदेश 
(३ ) बिलासपुर (८) कच्छ 
: (४) कूच-बिहर "(९ ) मनीपुर 
2 (५) कुम __, (१०) बिपुरा 
हि »  भाग(घ) न 
अन्दमान और विक्रोबर-दीप 


` ` इनके अलावे भारत के राज्य-केत्र में ऐसे न्य राज्य-क्षेत्र भी -समाविष्ट 
__* होंगे जो कमी अर्जित किये जावें । दा 

“संसद नये राज्यों को संघ में प्रविष्ट या स्थापित कर सकती है। इसके 
अलावे किसी राज्य का चेत्र बढ़ाने, घटाने या किसी की सीमा या नाम बदलने - 
का अधिकार भी संसद को दिया गया हे | लेकिन इस सम्बन्ध में कोई विधि 
( कानून ) संसद सें तमी पेश की जा सकती है जब राष्ट्रपति इसके लिए 
| __ सिफारिश करे; और राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी है कि ऐसा करने के पहले 
. वह अल्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने वाले राज्यों के विधान-मंडलों के 
`= विचार इसके सम्बन्ध में क्या हैं इसकी जानकारी हासिल कर ले | इस 
तरद के किसो परिवर्तन को संविधान का संशोधन नहीं समझा जायगा-। 


भारतीय संघ का स्वरूप 

इस तरह भारत का संविधान ब्रिटेन या फ्रांस के एकात्मक संविधानों 
को तरह नहीं, बल्कि अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र, कनाडा और अस्ट्रेलिया के ` 
संघीय संविधानों से - मिलता-जुछता हे । भारत ऐसे बड़े देश के लिए संघीय 
` संविधान हो उपयुक्त भो दै। कुछ लोगों नें भारतीय संविधान को संघीय मानने 
सन्देह प्रकट किया था | लेकिन उनका यह सन्देह बिल्कुछ निराधार हे । 
वीय संविधान के सभी मुख्य ळण भारतीय संविधान में पाये जाते हैं। 
संध का एक लिखित संविधान है । संविधान में संघ और राज्य दोनों 

` बेट्वारा भी कर दिया गया है। दोनों के अधिकार-चेत् 
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संघ और उसका राज्यक्षेत्र ३३०. 
अळग-अहग हैं और इन क्षेत्रों में उन पर कोई रोकटोक नहीं है। अगर संघ Es 
और राज्य में संविधान-सम्बन्धी किसी बात को लेकर कोई. मतभेद पेदा हो 

' “जाय, तो उसे दूर करने के लिए और संविधान के सही अर्थं का निय करने 
के लिए एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है । ; 
लेकिन संघीय संविधान के मुख्य लक्षुणों से युक्त होते हुए भी भारतीय 
. संविधान की अफ विशेषताएँ. भी हैं और बहुत बातों में यह और संघीय 
` संबिधानों से भिन्न है । इसेमे ऐसे-पेसे नियमों की व्यवस्था की गई है जिसमें 
देश की एकता तथा शक्ति में किसी तरह भी कभी नहीं आने पावे । रूस कौ 
तरह यहाँ के राज्यों को - संघ से अलग हो जाने का अधिकार नहीं दिया गया 
है। ˆ अमेरिका की तरह यहाँ राज्यों को अलग-अलग अपना संविधान बनाने का 
"अधिकार नहीं हैं। यहाँ सभी का एक दी संविधान है। भारतीय संविधान का 
_ नागरिकता सम्बन्धी नियम “भी अमेरिका की तरह नहीं है। ' वहाँ पर दुहरी 
नागरिकता की व्यवस्था हैं। भारत में ऐसी बात नहीं हे । यहाँ राज्यों की 
अहग नागरिकता नहीं है। कोई किसी भी राज्य में निवास करे, सभी की एक _ 
ही, भारतीय नागरिकता है । इसके साथ ही साथ राज्यों के उच्च. न्यायालय 
और संघ के सर्वोच न्यायालय को साथ कर एक सुगठित न्यायपालिका का | ( 
निर्माण किया गया है । अखिल भारतीय नौकरियों की व्यवस्था कर संघके । 
सभी राज्यों के शासन में एकता कायम करने की कोशिश की गई है। सभी | 
राज्यों अं एक ही तरह के दिवानी और फौजदारी कानून ( व्यवहार-विधि 
और दंड-विधि ) भी रहेंगे । । ी me 
_ इसके अलावे संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन करते समय, . 
संघ-सरकार .को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रय किया गय्राहै।संघ . 
सूची में संतानवे विषय रखे गये हैं। इम पर संघ सरकार का एकमात्र अधिकार 
रहेगा। समवर्ती सूची में सैंतालीस विषय हैं । इन पर राज्य की सरकारों के साथ- 
साथ संघ सरकार का भी अधिकार होगा; इनमें ५ से किसी विषय पर अगर 
संघ और राज्य की विधियों में मेद होगा, तो संघ की विधि दी जायज समको. 
जायगी | इसके अतिरिक्त, राज्य-सूची में छियालठ, विषय रखे गये हैं। लेकिन 
` इन तीनों सूचियों के अलावे जो विषय बच जाते हैं, उन पर भी संघ सरकार 
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जं ` भारतीय संविधान :. 
का ही अधिकार रदेगा | यह व्यवस्था कनाडा के संविधान के समान है, क्योंकि 
बहाँ मी बचे हुए, विषयों पर संघ का अधिकार है। इसके विपरित अमेरिका, 
अस्ट्रेलिया और स्वीट्जरलेंड में बचे हुए विषय राज्यों के अधीन हैं । 

___ भारतीय संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे एकात्मक रूप भी. 
दिया जा सकता है। साधारण समय में भी अगर राज्यपरिषद दो तिहाई . 
र ` बहुमत से यह इस तरह का प्रस्ताव पास कर दे, तो जबतक यह प्रस्ताव - 
कायम रहेगा, तबतक के लिए राज्य-सूची में दिये हुए खास-खास विषयों पर 

भो विधि बनाने का अधिकार संसद को हो जायगा। और अगर आपात या 
संकटकाल हो, तब तो संघ सरकार को राज्य-सूची के सभी विषयों पर पूरा 
_ अधिकार हो'जायगा और संसदू इनमें से किसी भी विषय पर विधि या.कानूल 
' सना सकेगी | 
` संभ के रांजयचेत्र या उसके राज्यों के सम्बन्ध. में इतना कह देना पर्यात 

| र होगा कि इन राज्यों की सँख्या और सीमा में परिवर्तन की आशा है ब्रिटिश 
/ मारत के प्रान्त जिस रूप में थे, वे अभी उसी रूप में रख दिये गये है । भाषा, 
स्ति इत्यादि के आधार पर उनका पुनर्विभाजन नहीं हुआ है | कभी न कभी 
यह करना होगा । पहले की भारतीय रियासतों से जो राज्य बनें हैं, उन पर 
अवात और भी लागू है। शायद इसीलिए संसद को इस सम्बन्ध में पूरा 

अधिकार दिया गया हे | र्‍ 
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अध्याय १० 
. नागरिकता 


तीन तरह के लोग भारत के नागरिक समके जायँगेः- , 
(क) जो भारत में बसे हुए हैं । द 

( ख ) जो पाकिस्तान से भारत में आये हे और 

(ग ) जो भारतीय विदेशों में रहते हैं । 


जो भारत में बसे हुए हैं, उन्हें भारत का नागरिक होने के लिए तीन में 
से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा। भारत में जिनका -जन्म हुआ हो 
या जिनके »मांता-पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो; या जो 
पाँच साल से लगातार भारत में रह रहे हों, वे मारत में बसनेवाले सभी | 
छोग संविधान लागू होने के समय यहाँ के नागरिक होंगे | 


दूसरी श्रेंणी में वे लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत में आये हैं। ये लोग 

. भारतीय संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक माने जायेगे यदि | 
इनका या इनके माता-पिता या दादा-दादी या नाना-नानी में से किसी का १ 
जन्म विभाजन के पहले के भारत में हुआ हो । लेकिन इसके साथ यह शर्ते मकु 
है कि अगर ये भारत में १९ जुलाई, १९४८ के पहले आये हों, तो आने के _. | 
दिन से वे साधारणतः इसी देश में रहते हों। अगर ये इस तारीख के.बाद | 
आये हों, तो ये भारत के नागरिक तभी माने जायेगे जब वे संविधान लागू | 
होने कें पहले भारत के पदाधिकारियों को प्राथना-पत् देकर अपने को भार | 
का नागरिक रजिस्टर या पंजीबद्ध करा चुके हों। इसके साथ यह शर्ते जोई | 
दी गई है कि इस तरह कोई मारत का नागरिक नहीं घंजीबद किया जायगा | 
अगर वह प्रा्थना-पत्र देने की तिथि के छः महीने - पहले से मारत में रह 
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जो मार्च, १९४७ 'की पहली तिथि के बाद भारत से पाकिस्तान चले (या _ 
„ प्रत्रजन कर) गये हों, वे संविधान के अनुसार भारत: के नागरिक नहीं माने 
' _ जायँगे। लेकिन यह शते उन पर नहीं लागू होगा जो पाकिस्तान जाने .के 
बाद फिर स्थायी निवास के लिए परमिट या अवुशा लेकर भारत लौट आये 
हों और ये मी मारत के नागरिक उसी तह होंगे जिस तरह वे दूसरे लोग जो 
१६ जुलाई, १९४८ के बाद प्राकित्तान से भारत में आये है । 
अन्त में विदेशों में रहने वाले भारतीय आते ऐँ। अगर उनका या उनके 
५ माता-पिता, या दादा-दादी या नाना-नानी में से किसी का जन्म विभाजन के 
- पहले के भारत में हुआ हो और अगर वे विदेशों में स्थित मारतीय दूतावासों में 
श्र अपने को भारत का नागरिक पंजीबद्ध या रजिस्टर. करा लें तो वे भारत के 
नागरिक माने जायेगे । ` 
जिन लोगों ने अपने मन से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार 
कर छी हो, उन्हे भारत का नागरिक नहीं समझा जायया। | टर 
इन नियमों के रहते हुए भी संसद को नागरिकता के सम्बन्ध में समौ. 
तरह का नियम बनाने का पूरा अधिकार रहेगा । 

- नागरिकता के सम्बन्ध में संविधान की यही व्यवस्था है । इसकी सबसे बडी . | 
विशेषता यह है कि और संघीय संविधानों की तरह यहाँ दोहरी नागरिकता 
नहीं रदेगी। कोई किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा; सभी राज्यों के लोग - 
` सामान्यरूप से भारतीय त्तागरिक होंगे । इससे भारत्‌ में एकता की भावना 
कायम रखने में मदद मिलेगी । देश के विभाजन और पाकिस्तान के 
` निमाण के फलस्वरूप पाकिस्तान से बहुत लेग भारत आये श्र भारत 
सें पाकिस्तान गए । नागरिकता के हिए नियम बनाते समय पाकिस्तान 
से मारव में आने बाले. लोगों की सुविधा का ख्याल किया गया है और 
उन्हें कुछ शर्तों के साथ नागरिकता का अधिकार दिया गया है । बहुत से 
८ लोग विभाजन के समय साम्प्रदायिक तनातनी और बलवों फे चलते भारत 
से पाकिस्तान चले गये, लेकिन फिर भारत वापस आ गये | इनके लिए भी . 
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रहने की सुविधा दी गई है । विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में लोगों 
का आना-जाना शुरू हुआ, उसका झभी एकदम अन्त नहीं हुआ है। . इसके 
अलावे आगे चलकर नागरिकता के सम्बन्ध में और भी नई नई समस्याएँ पैदा 
हो सकती हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार 
नियम बनाने का पूरा अधिकार संसद को दे दिया गया है। .यह भी 
उचित ही है | 


अध्याय ?? | 
ह मोलिक अधिकार 


भारतीय संविधान मै भारत के सभी नागरिकों को “कुछ मौलिक अधिकार 
दिये गये हैं। उन्हें मौलिक कदे जाने के दो कारण हैं। सबसे पहले वे ऐसे अधि 
: कार है, जिनका होना प्रस्येक व्यक्ति के प्राइतिक विकास के लिए अनिवाय है। 
| इसके अलावे स्वयं संविधान में जगह पा जाने. के कारण इन अधिकारों के साथ 
सरकार कभी आसानी के साथ छेड़-छाड़ नहीं कर सकती है। इन अधिकारों का 
उल्लेख संविधान के भाग ३ में किया गया है| वहाँ पर यह. स्पष्ट कर दिया गया _ 
है कि संविधान के लागू होने के पहले या बाद. की कोई मौ विधि अगर इन 
अधिकारों पर कोई रुकावट डालती हो, तो उसे गेर-कानूनी या शूत्य सममा | 
जायगा | ये श्रधिकार निम्नलिखित श्रेणियों में रखे गये हैं।-- 
१, समता का ग्रधिकार, 
` २, स्वतंत्रता का अधिकार, . 
३. शोषण के विरुद्ध अधिकार 
४. धामिक स्वतंत्रता का श्रधिकार, 
. ५. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, 
द्‌ 
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« सम्पत्ति का अधिकार, और 
संवैधानिक उपचारा का अधिकार, '. . 
` विधि या कानून की दृष्टि सें सभी बराबर समझे जायेंगे रोर सभी को समान | 2 
' रूप से विधि की रचता प्राप्त रहेगी । राज्य की तरफ से किसी के खिलाफ उसके धम 
. मूलवंश या नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के कारण कोई भेदभाव नहीं 
किया जायगा । राज्याधीन नौकरियों में बहाल होने के लिए सभी नागरिकों को 
` समान अवसर रहेगा। हा, कुछ नौकरियों के सम्बन्ध में निवास-सम्बन्धी योग्यता. 
निधोरित करने का अधिकार संसद को रहेगा | इसके साथ-ही-साथ जहाँ पर किसी | 
अनुन्नत वर्ग या पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व नोकरियो में पूरा नहीं है, वहाँ पर . 


मौलिक अधिकार _ ६६ 


उनके लिए कुछ स्थान रक्षित यां रिजव रखने का अधिकार भी सरकार को होगा। 
किसी धार्मिक संस्था से सम्बन्धित पद पर, उसी धर्म के माननेवाले रहें, इस तरह 
कीः विधि भी लागू रह सकेगी। अस्पृश्यता या छुआछूत का शन्त कर दिया गया 
है और किसी भी रूप मैं इस पर आचरण नहीं किया जा सकता । अगर अस्पृश्यता 


.. के कारण कोई किसी को श्रयोग्य ठहरावेगा, तो उसे दंड दिया जायगा । धर्म, नस्ल, 


जाति, लिंग, जन्मस्थाने या इनमें से किसी एक के कारण किसी नागरिक को 


दूकानों, सार्वजनिक मोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में _ 
` प्रवेश अथवा सार्वजनिक कुआँ, तालाबों, स्नान-घांटी, सड़कों तथा समागम 


स्थानों के उपयोग पर किसी तरह की रुकावट नहीं रहेगी। हा, रित्या और बच्चों के 
लिए राज्य की तरफ से विशेष प्रवन्ध किया जा सैकता है | सेना और विद्या-सम्बन्धी 


` उपांधियो को छोड़कर ओर सभी तरह की उपाधियाँ उठा दी गई हैं। 


` सभी नागरिकों को बोलने और अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का, 
. शान्तिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने का, संस्था या संघ बनाने का, भारत 


में समी जगह बिना किसी रोकरोक के आने-जाने का, भारत के किसी भाग में 
निवास करने और बसने का, सम्पत्ति हासिल करने, रखने और हटाने का और 


` कोई दत्त, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार रहेगा । संविधान 
मैं इन अधिकारों पर कई प्रतिबन्ध भी लगा दिये गये हैं। राज्य को अपमानः | 
-बचन, अपमान-लेख; मोन-हानि औरं न्यायालय-अवमान के ` सम्बन्ध में कानून 
बनाने का पूरा अधिकार रहेगा । इसी तरदं सांवजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाः 
चार, राज्य की सुरक्षा और साधारण जनता या किसी अनुसूचित आदिम जाति के 


हित के लिए भी इन में से कई अ्रधिकारों पर रोक लगाये जा सकते हैं | इसी आधार 


` पर संविधान के लागू होने के समय ऊपरं बताये गये व्यक्तिगत स्वतंत्रता-सम्बन्धी 
अधिकारी पर प्रतिबन्ध लगाने वाले समी प्रचलित कानूनों को भी पूर्ववत जायज | 


करार दिया गया-है। 

किसी व्यक्ति को तंत्र तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक यह साबित 
नहीं किया जायं कि जिस काम के करने के लिए उसे अपरूधी करार दिया जा 
रहा है उस समय के किसी प्रचलित कानून को उसने तोड़ा हैं। अपराध करने के 
जा चालू कानून के अनुसार जिस दंड की व्यवस्था हो, 


CC-0. Digitized by eGangotri: Kamalakar Mishra Collection, Varanasi. 
शि 202 Fr eee eet 


. 
Co 


उससे श्रधिक देंड किती. | 


FOSS pT 
20५७७६४०३८५. ६४११ ५५ 


कट, 


5; 


Te : 4 ५ है रः 9 
~ 


प नत भारतीय संविधान के 
| व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता । किसी को एंक ही अपराध के लिए एक बार 
हे श्रधिक सजा नहीं दी जायगी । फिसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ 
__ गवाह या साक्षी बनने के लिए नहीं विवश किया जा सकता। किसी को उसके 
प्राण अथवा व्यक्तिगत स्वाधीनता से, विधि दोरा स्थापित प्रक्रिया ( तरीके ) के 
झलावे और किसी तरह से, नहीं नंचित किया जा सकता ! 
किसी गिरफ्तार व्यक्ति को, बिना शीप्नातिशीप्र उसे “उसकी गिरफ्तारी का 
कारण बताए. जेल में नहीं रखा जा सकता। उंसे अपनी रुचि के वकील से 
' ` ` राश लेने या सफाई दिलाने के अधिकार से भी वंचित नहीं किया जा सकता । 
पते प्रत्येक व्यक्ति को, जिते गिरपतार.कर जेल में रखा गया है, गिरफ्तारी की 
जगह से मैजिस्ट्रेट की कचहरी तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 
चौदीस घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायगा और बिना उसकी 
( मैजिस्ट्रेंट की ) आज्ञा के उसे इस अवधि के बाद जेल में नहीं रखा जायगा। | 
ये सुविधाएँ सिफ उन्हें नहीं प्राप्त होगी जो उस. समय भारतं के शबुु-देश के नाग- 
रिक हों और जो ऐसे कानून के अनुसार जेल में रखे गये हैं जिसमें बिना मुकदमा 
चलाये नजरबन्द रखने की व्यवस्था है । सी 2 
बिना मुकदमे की नजरबन्दी वाले किसी कानून के अनुसार साधारणतः किसी _ 
व्यक्ति को तीन माह से अधिक अवधि के लिए नजरबन्द नहीं किया जा सकता। 
इस अवधि को तीन माह से अधिक, परामशदात्री-समिति की सिफारिश पर ही - 
बढ़ाया जा सकता-है। इस समिति मैं घे लोग रहेंगे जो अभी उच्च न्यायालय के '| 
न्यायाधीश हो या जो पहले इस पद पर रह चुके हों या जो इस पद पर बद्दल | 
होने के योग्य हों । लेकिन संसद को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह चाहे. . 
तो उन परिस्थितियों का निर्देश कर सकती है जिनमें किसी को बिना परामर्शदात्री- 
समिति की सिफारिश के भी तीन माह से अधिक नजरन्द रखा जा सके। किसी _ 
भी हालत में किसी व्यक्ति को संसद द्वारा बनाई हुई विधि मेँ दी हुई अधिक 
से अधिक अवधि के खतम होने के बाद नजरबन्द नहीं रखा जा सकता। अगर 
किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये ननरनन्द किया गया हो, तो यह जरूरी है | 
क्रि जल्द से जल्द उसे उसकी नज़रबन्दी के कारणों की सूचना और नजरवन्दी की | 
_ आज के विरुद्ध भ्ावेदन करने का. अवसर. दिया जाय | लेकिन इसका यह रय 
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नहीं है कि सरकार जिन बातों को जांहिर या प्रकाशित करना सार्वजनिक हित के 
विरुद्ध समझे उसे प्रकाशित करने के लिए वह बाध्य की जा सकती-है। 


« मनुष्यों का व्यापार, वेगार और इसी तरह के दूसरे वलात्‌भम प्रतिषिद्ध 5 


( बन्द ) कर दिये गये हैं और इस नियम को नहीं मानने वालों को कानून के 
मुताविक सजा दी जायगी । हाँ, राज्य को सार्वजनिक कामों के लिए. अनियार्य सेवा 
का आदेश जारी करनेन्का अधिकार रहेगा। .लेकिन ऐसा करते समय राज्य की 
तरफ से धर्म, नस्ल, जाति या वेग, या. इनमें से किसी एक के आधार ' पर कोई 
भेद-भाव नहीं किया जायगा । चोदह बरस सेक म उम्र"का कोई बच्चा किसी कार 
खाने; खान या और किसी खतरनाक काम में नहीं भर्ती किया जायया । 


सावज़निक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक ल्यवस्थात्ं को ा 
* ` मानते हुए समी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वाधीनता का ओर स्ततंत्र रूप से 


` धर्म को मानने, उसके अनु सार, आचरण करने तथा उसके प्रचार करने का 
अधिकार दिया गया है। सिक्खों को कंपाणं धारण करने और उसे लेकर चलने 
का अधिकार रहेगा । प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय को घामिक ओर दातव्य उद्देश्यों के 
लिए संस्थाओं की स्थापना करने और चलाने का, धर्मसम्बन्धी अपनी बातों का. 
इन्तजाम करने का तथा सम्पत्ति हासिल करने, उसका स्वामित्व धारण करने और 

` उसका प्रबन्ध करने का भी अधिकार रहेगा । 
इसके साथ ही साथ राज्य को धार्मिक आचरण से सम्बन्ध रखनेवाले आर्थिक 
या राजनीतिक बातों और सामाजिक हित ओर सुधार की व्यवस्था करने या. हिन्दुओं 
की धार्मिक सार्वजनिक संस्थाओं फे दखाजों को, हिन्दू जाति के भीतर के सभी तरह 


के लोगों फे लिए खोलने का पूरा अधिकार दै। ( यहाँ दिल्दुओं में सिल, जैन, 


` और बौद्ध भी शामिल दे । ) 

किसी व्यक्ति को इस तरह के किसी कर देने के लिए नहीं वाध्य किया जा 
` सकता जिते किसी खास घर्म या घार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में खच 
किया. जाय । किधी ऐसी 'शिक्षा-संस्था में, जिसका पूरा खच राज्यनिधि से चलता 
हो, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायगी । लेकिन यह नियम उस शिक्षा-संत्या पर नहीं 


लागू होगा जिसका प्रबन्ध तो राज्य की तरफ से होता है, लेकिन जो किसी ऐते | 
 घंमंत्व या न्यास ( एरंडाउमैंग और ट्रस्ट ) के अनुसार स्थापित किया गयाहो 


< १०२ + भारतीय संविधान 
बिसे धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था हो । कोई व्यक्ति राज्य द्वारा स्वीकृत और 
. ाज्यनिि से सहायता पानेवाली शिक्ञा-संस्थाओं में घामिक शिक्षा या धार्मिक |. 
ह उपासना में शरीक होने के लिए अपनी या अगर वह नावांलिग है तो अपने संरक्षक | ' 
' ` ङो सहमति के बिना नहीं बाध्य किया जा सकता है । 

र अमर भारत में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक समूह की अपनी विशिष्ट 


भाषा, लिपि या संस्कृति हो, तो उसे. उनको बनाये रखने? आ पूरा अधिकार 
रहेगा । राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्यनिधि से सद्दायता पाने वाली कोई. भी 
शिचा-संस्था किसी नागरिक को, सिफ उसके धर्म, मूल, वंश,. जाति, भाषा या 
इनमें से किसी एक के आधार पर भर्ती करने से नहीं इनकार कर सकती है। | 
सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा, अपनी. पसन्द के . 
शिचा-संस्था् को स्थापित करने और उनका प्रबन्ध करने का अधिकार 

रहेगा । राज्य की तरफ से सहायता देते समय अल्पसंख्यकों की शिक्षा:संस्थाओ्ं के 

खिलाफ किसी तरह का मेद-भाव नहीं रखा जायगा | 

: सम्पत्ति पर धिकार के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति बिना 
कानून के अधिकार के अपनी सम्पत्ति से नहीं वञ्चित किया जा सकता। राज्य |. 


है जर इस कब्जे के लिए बननेबाले कानून में ली जाने वाली सम्पत्ति के बदले में 
देने के लिए प्रतिकर या मुश्रावजे की व्यवस्था हो | इस कानून में या तो मुझावजे - | 
छो रकम निश्चित कर दी जायगी या उन सिद्धान्तो और तरीकों का स्पष्टीकरण कर |. 
दिना जायगा जिनके मुताबिक मुआवजा दिया जायगा । इसके अलावे किसी राज्य | 5 
के विधान-मंडल द्वारा पास किया गया ऐता कानून जिसके अनुसार किसी (सम्पत्ति 


. पर कब्जा. किया जा रहा हो, तब तक लागू होने लायक 
डे नहीं होगा जब तक उस 
पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं प्रात कर ली जाय | 
. लेकिन मुआवजा-सब्बन्धी यह व्यवस्था ऐसे 


होने 'के अठारह महीने छे अधिक हा 
ह तरह इस व्यवस्था से, मुक्त रहेगे। इन दोनों के |. 
१ राष्ट्रपति की अनुमति प्रात कर लें। इसके बांद. | 
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साबजनिक प्रयोजन के लिए किसी भी तरह की सम्पत्ति पर तमी कब्जा कर सकता | 


मौलिक अंधिकारे . १०३ ६ 
किसी भी. न्यायालय में इस आधार पर उनकी आलोचना नहीं की जा. सकती कि 
उन्होने मु्जावज्ञा-सम्मन्धी व्यवस्था को मंग किया है। 
> - यह व्यवस्था कोई कर या दंड लगाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति; . 
` प्राण और सम्पत्ति पर से खतरे को हटाने, मारत औरं किसी वूसरे देश के 
बीच में हुए किसी समभौते- को लागू काने और निष्कास्यणार्थी, संम्पत्ति 
( ६४३८५९९ 07098709 ) के सम्बन्ध में बने हुए कानूनों पर भी नंहीं 
लागू होगी । तर 
` ऊपर दिये गये मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था संविधान में की गई 
है। अगर कमी इनमें से किसी अधिकार पर कोई रुकावट डालने.की कोशिश 
करे तो प्रत्येक नागरिक को उचतम न्यायालयं से उसकी रक्षा की मांग करने का 
हकं है.। उच्चतम न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उन अधिकारों की रचा 
करे | इसके लिए वह अपनी सभी साधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। _ 
लेकिन उनके साथ ही साथ उसे सरकार, पुलिस, न्यायालय , इत्यादि के नाम रिः ` 
विशेष-लिखित आशय ( लेख ) जारी करने का'भी अधिकार हे। येलेख | 
कई प्रकार के हैं; यया--हैतरियस कारपस, अथवा वन्दी-प्रत्यक्षीफरण अर्थात्‌ 
बन्दी किये गये व्यक्ति. कों सामने पेश करना; मेन्डेमस अथवा परमादेश, अर्यात्‌ \ 
श्रधीन न्यायालय के नाम ऊपर के न्यायालय का आदेश; प्रोदीदीशन अथवा | 
- प्रतिषेधः कोवारस्ये अथवा भ्रधिकारइच्छा अर्थात. इस आशय की शाशा कि 
` _ हमें बतलाओ कि अमुक कार्रवाई कित अधिकार पर की गई; सर्टिश्रोरारी श्रथवां न 
` उषण अर्थात्‌ अधीन न्यायालय से उच्च न्यायालय में कागजात भेजने की > 
आशा। उच्चतम न्यायालय की इन शक्तियां पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डोले, 
` संसद किसी दूसरे न्यायालय को, अपने अधिकार-केत्र की स्थानीय सीमाओं के 
_ भीतर, इनके प्रयोग का अधिकार प्रदान कर सकती है |- सांविधानिक उपचार के | 
इन अधिकारों को. संकः-कालं के अतिरिक्‍त और किंसी समय में: स्थगित नहीं किया _ 
 . ज्ञासकता | ; 
लेकिन जहाँ तक सशस्त्र सनाश्रो पर इंन मौलिक, अधिकारों के लागू, होने का 
० सवाल है, संसद को इसका पूरा अधिकार है कि:बह विधि द्वारा: यह तन करदे कि 
' उनके लिए इन अधिकारों को कहाँ तक. कम' अथवा खतम किया जाय। ऐसा टी 
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6१... १८६ भारतीय संविधीन 
ही चर जाती । इस तरह संविधान के समानता सम्बन्धी अधिकार पूरे नहीं 
कहे जा सकते । . FR Re 
'वतंत्रता-सम्मन्धी अधिकारो की समसे श्रधिक आलोचना की गई है । आलोचको 
` का कहना है कि भाषण देने, सभा करने, संघ बनाने इत्यादि अधिकारों पर इतने . 
प्रतित्रत्ध लगा दिये गये हैं कि उनका कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता । इसी तरह 
. व्यक्तिगत स्वाधीनता की रदा को भी वे अपूर्ण समते हैं | मनमानी गिरफ्तारी 
(को रोकने की व्यवस्था को भी वे सन्तोषजनक नहीं मानते | इस सम्बन्ध में उनको र 
संबसे अधिक आपत्ति संविधानं के उन अनुच्छेशे से है जिनमें कुछ शर्तों के साथ 
संसद्‌ को बिना मुकदमा चलाये किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने के लिए विधि 
बनाने का अधिकार दिया गया है। ऊपर से देखने पर यह आलोचना ठीक 
ऐ ` जान पड़ती है। लेकिन कुछ देर विचार करने के बाद इसमें अधिक तथ्य नहीं ˆ 
दिखाई पढ़ंता। जो कुछ भी हो, इन आलोचनां पर अलग-अलग विचार कर 
लेना ठीक होगा । | , 


६६ र”? WATS Sse 4 £9) SS her Wit Air 


oN iE 
Fr ad 


सबसे पहले भाषण देने, सभा करने, संघ बनाने इत्यादि अधिकारों पर लगाये 
ण  . रए प्रतिर्न्यो को लीजिए । संविधान के आलोचक इन प्रतिवंधो' से बहुत घब- 
 ङझतेहे। कुछ तो किसी भी तरह के प्रतिवन्ध को उचित नहीं समते | लेकिन 
राजनीति शास्त्र के अध्ययन का अभ तक जो विकास हो चुका है उसके आधार पर : 
कोई निष्पक्ष समीक्षक यह नहीं कह सकता कि कोई भी अधिकार सर्वथा निरवि- 
` छिन होता है। समी तरह के अधिकार बराबर “समाज और जनता के व्यापक 
___ > हितो को सुरक्षित तथा समुन्नत करने के लिए राज्य द्वारा लगाये हुए निब॑न्धों या 
५... पाब्दियों के अधीन होते हैं।” इसलिए सिप प्रतिबन्धों के रहने से ही किसी 
अधिकार का मूल्य नहीं घट जाता । हो, यह जरूर देखना चाहिए. कि प्रतिबन्ध 
. उचित है अथवा अनुचित | भारतीय संविधान के अनुसार राज्य को इन अधि- 
कारों पर, अपमान-वचन, ्रपमान-लेख, मानहानि और न्यायालय-अ्रवमान को- 
` रोकने, ओर सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, राज्य की सुरक्षा और 
-शाषारण जनता या किसी अनुदूचित आदिम जाति के हित की रक्षा के लिए 
` हिय लगाने का अधिकार हे । कोन कह सकता है इन परिरं रिन 
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. लगाने का अधिकार राज्य को देकर संविधान ने गलती की है। चाहे शब्द जो 
भी हों लेकिन करीत्र-करीब प्रत्येक देश की सरकार इन परिस्थितियों में जनता के 
अधिकारों पर रोक लगा सकती है, इसे कोन इनकार कर सकता है! यह ठीक ह 
है कि सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा इत्यादि शब्द बहुत व्यापक और कई _ 
अर्था में प्रयोग करने लायक हैं । . इसलिए, इसुकी सम्भावना जरूर रहती है कि . 
कभी कोई सरकार इग शब्दों की आड़ में इस अधिकार का अनुचित प्रयोग करे । 
लेकिन किसी चीज के अनुचित प्रयोग की सम्मावना से उसकी आवश्यकता नहीं 
खतम हो जाती । यह बराबर याद रखना चाहिए कि: किसी अधिकार कें प्रयोग ` 
की शक्ति का होना और उस अधिकार का अनुचित प्रयोग करना, ये . दोनों दो 
चोज हैं.। आजकल भारत'मैं संघीय तथा भिन्न भिन्न राज्य की सरकारों की तरफ 
से इस अधिकार का जो प्रयोग हो रदा है उसे. कुछ - लोगों की राय में अनुचित 
कहा जा सकता है । लेकिन ऐसे अवसर भी तो. आ. सकते है. जब इसका प्रयोग | 
'उच्चित और आवश्यक जान पढ़े। इसलिए. अनुचित प्रयोग के खतरे के रहते 
हुए. भी भारतीय सरकार को यह प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार देकर. संविधान ने. | ब 
होक ही किया है। नहीं तो यह स्थिति तो कल्पना से परे भान. पढ़ती है कि | 
सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा पर खतरा पदा हो, और सरकार कुछ. 
ध्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने के. डर से चुपचाप बेठी रहे का यह 
. तो कुछ व्यक्तियों के अधिकारों के लिए. ज्यादातर व्यक्तियों के 200 का 
होम करना होगा । और जहाँ तक इसके अनुचित प्रयोग कौ आशंका है, तो 
उसे बचाव के लिए हमें सरकार की इमान्दारी, संसद और राज्य के विधान- 
मंडलों में विरोधी दलों की शक्ति और : जनता: की - राजनीतिक चेतना के द : 
पर निर्भर करना पढ़ेगा। अगर इनका अभाव रहा) तो सरकार दारा डे 
` द्वार के दुरुपयोग का खतरा रहेगाही | लेकित इसका अर्थ. यह है न व 
अधिक होता कि संविधान में राज्य या सरकार व करी हो. तही दिशा | 
व ऐसा करना तो इससे भी बड़ खतरा खरीदना होता | व - 
5 आलोचकों की और दलीलों के सम्बन्ध में मी कम या वेश यही व 
जासकती हैं । उनकी दूसरी दलील यह है व्यक्तिगंत के छु कु 
मे पूरी-पूरी रक्षा नहीं की गई है। संविधान में ` पह हि 
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ग्या १ कि किसी को उसके र प्राण अथवा च्यक्तिगत स्वाधीनता सै विधिं हः ऱ्य 


द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर ( ९९४ according to proce. 
dure established ७94७ ) और किसी तरह से नहीं बंचित किया जा 
` सकता । कुछ लोगों का यह ख्याल है कि यह अधिक अच्छा होता श्रगर “विधि द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर” की जगृह पर विधि की समुचित कार्यवाही को छोड़कर? 
( Without due ०९९9४ ० ]३# ) दिया गया होता । ब्रिटेन और 
अमेरिका मैं यही नियम प्रचलित है । दोनों में वास्तविक भेद क्या है यह देखना 
` 'बाहिए। भारतीय संविधानः की व्यवस्था के अनुसार संसद को अधिक अधिकार 
है। उच्चतम न्यायालय सिफे इसी की जाँच कर सकता है कि विधि द्वारा स्थापिता 
' प्रक्रिया का अनुसरण किया गया “है अथवा नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका की . 


तक उपयुक्त है। भारतीय संविधान में इसे. लिख देने से यहाँ के न्यायालय को इस 
स्र: में संसद से अधिक अधिकार हो जाता और वह संसद के काम के 
श्रौचित्य पर फैसला देता । अमुक परिस्थिति में व्यक्तिगत स्वाधीनता को कहाँ 
तक सीमित किया जाय इसका अन्तिम फैसला न्यायालय के हाथ में रहे या संसद 
के, यह सचमुच में एक बहुत विवादारपद विषय है ओर इस पर दो राये' हो 
 सकतीहे। न्यायालय के हाथ में यह अधिकार दे देने से .व्यक्तिगत स्वाधीनता 
की रदा कुछ अधिक अवश्य होगी, क्योंकि तब इसको सोमित करने के लिए. , 
' संसद का एक मात्र विधि बना देना ही काफी नहीं होगा बल्कि न्यायालय की स्वीकृति 
५ की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन न्यायालयों का रुख बराबर अनिश्चित रहता है, चे 
देशको परिस्थिति को नहीं बल्कि कानून के सिद्धान्तो' को ध्यान में रख कर अपना 
` फैसला देते हैं, श्रौर दूसरी बातो के साथ-साथ न्यायाधीशों के व्यक्तिगत 
. विचारों का मी इस पर असर पड़ता है। संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि 


हता है। जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण-ये. आसानी से जनमत की 

। अवहेलना भी नहीं करः सकते । इसलिए यह अधिकार संसद को देना अधिक 
कप ह, गत जान पड़ता है, और - इस सम्जन्ध में भारतोय संविधान की व्यवस्था 
कोर बहुत दपर नहीं मालूम पढ़ती । | 
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व्यवस्था के अनुसार न्यायालय को यह भी देखने का हक है कि कोई विधि कहँ | 


= बैठते हैं। उन्हे देश की परिस्थिति को दृष्टि में र कर अपना फैसला करना ._ | | 
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बिना मुकदमा चलाये लोगों को नजरबन्द करने के सम्बन्ध में संविधान म 

जो व्यवस्था है, उसकी भी बहुत कड़ी आलोचना की गई है ॥ यह कहा जा 
` सकता है कि इस समय किसी ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जिसके मुताबिक लोगों 
को विना मुकदमा चलाये नजरबन्द रखा जा सके। लेकिन यह कोई ण 
.कि कभी ऐसी परिस्थिति ही नहीं पैदा हो सकती जप इस तरह के कानून को जरूरत 

प्रढ़े। आलोचको कीः तरफ से यह कहा जाता है कि जब आपात या संकटकाल | 
की घोषण।.हो, तभी इस तरह के कानून प्रचलित रहने चाहिए और साधारण 

समय में देश के साधारण कानूनों से ही काम चलाना- चाहिए । इसे इम आदश 

मान सकते हैं, लेकिन व्यवद्दार में बराबर इस सिद्धान्त का अनुसरण करते रहना. 

, सम्भव हो सकेगा इसकी गारन्टी कोई नहीं कर “सकता । आपात या संकटकाल की _ 
घोषणा करना वहुत बड़ी चीज है। इसे बराबर नहीं किया जा सकता | ऐसी भी 
परिस्थिति आ सकती है जो इतनी भयंकर तो नहीं है कि संकट-काल की घोषणा 
'कर दी जाय, लेकिन जिंसमें राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को कायम 2. 
रखने के लिए कुछ लोगों को नजखन्द करना जरूरी है। ऐसे अवसरों पर संविधान 

द्वारा दिये गये नजरबन्दी-सम्बन्धी अधिकारों का उपयोग कर परिस्थिति क्रो काबू 
में लाया जा सकता है । हाँ, अधिकार के अनुचित प्रयोग का खतरा भी छता है। ४ ५ 
लेकिन इसके सम्बन्ध में ऊपर ही कह दिया गया है। इसके लिए देश की राज- 
i नीतिक परिस्थिति या सरकार को दोषी बनाना चाहिए, संविधान कोनहीं। ' 

` लेकिन फिर भी स्ततंत्रता-सम्बन्धी अधिकारों की व्यवस्था में: कुछ दोष रह गये 

हैं जिनका निराकरण मारत में लोकतंत्र की प्रगति के र os है \ च E 
था संघ बनाने की आजादी समी को दी गई है। सिफ सावेजनिक व्यवर्या ' ही. था 
ह आ कहिले री इ आजादी पर रोक लगाई जा सकती है।समी को संस्था ४ 
या संघ बनाने का अधिकार दे देना सर्वथा उचित जान पड़ता है। लेकिन बहुत ऱ्य 
से ऐसे लोग भी हैं जिनको यह अधिकार नहीं देना ही अधिक इमानी ना हि 
होता। कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए दिपक > ह 
विश्वास करते हैं। अगर इनको अपना संघ बनाने के ५ लक व 
भारत में लोकतंत्र की हत्या के काम मैं ही ला 
ऐसे लोग भी हैं जो किसी विदेशी राट की शक्ति बढ़ाने के लिए ए 
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चाहते हैं। अगर ये बिना किसी बाधा के अपना संघ बना सकें, तो एक दिन देश 
की आजादी को ही वाघा पहुँच सकती है | देश में धर्म, सम्प्रदाय, प्रान्त, जाति 
आदि की मावेना भी कम जोरदार नहीं है ओर ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद है 
` जो इनके आधार पर राजनीतिक दलों का संगठन चलाना चाहते हैं या चला रहे 
हैं। अगर धार्मिक आधार पर राजनीतिकं संगठन चलते रहे, तो भारत के 
धर्मनिरपेक्ष रूप पर एक-न-एक - दिन. अवश्य बहुत बड़ा खतरा आ 
खड़ा होगा और इसके बदले में हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की .सम्भावना 
'सामने आ जायगी। इसी तरह प्रान्तीयता और जातीयता के आधार 
पर कायम हुए . राजनीतिक दलः भारत में लोकतंत्र के विकास में 
बाधा उपस्थित करेंगे और राज्य राज्य के वीच वैमनस्य पैदा करेंगे । पूंच्रीपतियों। 
 केसंघसेभी कम खतरा नहीं है। यह ठीक है कि जब तक देश के. सभी उद्योगे- 
घंघे समाज के हाथ में नहीं चले आते और उनकी प्रगति पूंजीपतियो' के. 
सहयोग पर निर्भेर करती है, तब तक कुछ खास-खास कामो' के लिए इन्हें संघ 
बनाना पड़ सकता है श्रौर इनके संघ से देश का कुछ लाभ भी हो सकता है । लेकिन 
इस अधिकार को बिलकुल अनियंत्रित छोड़ना ठीक नहीं होगा | कमी-कमी ये संघ 
 , देशकेसमूचे घन को अपने ही हायों में केन्द्रित करने की कोशिश करने और 
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करने. की मनाही की गई है। खियो' के सम्बन्ध में भी यही व्यवस्था रहनी 
'वादिएः । मनुष्यों के क्रय-विक्रय, बेगार ओर सभी तरह के बलात्‌ भ्रम को वर्जित. 
अवश्य कर दिया गया है | लेकिन सिफ इतने से ही सभी तरह के शोषण का 
अन्त नहीं हो सकता । जब तक समाज में एक व्यक्ति:के भ्रम का फायदा दूसरे _ 
व्यक्ति को मिलेगा, तब तक शोषण का अन्त नहीं माना जा सकता ।. इसलिए 
संविधान में यह साफ+कर देना चाहिए कि किसी को उसके भ्रम के फल से वञ्चित 
नहीं किया जा सकता । तब यह सम्भवः नहीं होगा कि खेतों में काम दूसरे लोग 
करे और फसल का अधिक हिस्सा खेतों से दूर बैठे हुए उसके मालिक को मिल” 
` ज्ञाय या मिलो मैं मजदूर -मिहनत करें और उसका सभी नफा मिल-मालिक को 
मिल जाय जो कमी मिल में कोई काम मी नःकरता हो । तमी शोषण का सही 
अर्थ में अन्त होगा । ह 5 
. धार्मिक स्वतंत्रता-सम्बन्धी अधिकारों में भी कुछ दोष रह गये हैं। सरकारी 
शिक्षा-संस्थाओं' में तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायगी। यह ठीक है | लेकिन 
` यह नियम उन शिक्षा-संस्थाओ पर नहीं लागू होता जो किसी धमंस्व.के श्रनुसार 
` स्थापित किये गये हो । इसी तरह गैर-सरकारी शिक्षासंस्थाएँ भी घार्मिक | 
शिचा दे सकेंगी । हाँ, इनमें से जो राज्य द्वारा स्वीकृत या राज्यनिधि से सहायता . ' 
पाती होंगी उनमें किसी को इस घामिक शिक्षा में शरीक होने कें लिए उसकी 
. इच्छा के खिलाफ वाध्य नहीं किया जा सकता | यह बहुत दोषपूर्ण व्यवस्था है। \ 
शिदा-सस्याओ में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने से जो हानि होगी उसे बताने की 0 
` जरूरत नहीं. जान पड़ती। इससे व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में मेद-माव बढ़ेगा। ह ` 
नैतिकता यां सदाचार की शिक्षा. अवश्य दी जानी चाहिए | स्वयं संविधान मँ जे 
सरकारी शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का बिलकुल निषेध कर इससे हेने | 
वाली हानि को स्वीकार कर लिया गया है। तब क्या गेरःसरकारी या धर्मस्व - के : 
अनुसार कायम की. गई शिक्षा-संस्थाश्रो में घामिक रिचा के. होने से हानि 
नहीं होगी ? स्पष्ट है कि सभी तरह की शिक्चा-संस्थाओं में, चाहे वे सरकारी हो या. > 
गैर-सरकारी, धार्मिक शिक्षा का दिया जाना एकदम निषिद कर देना चाहिए। 
` अपने-अपने घर्म कों मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने का समी 


| ग | को अधिकार देकर उचित किया गया है । लेकिन प्रचार के अधिकार का दुरुप 
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योग भी हो सकता है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके साथ 
यह भी जोड़ देना चाहिए कि अपने धर्म का प्रचार करते समय किसी को 
दूसरे धम की निन्दा या दूसरों को अपना धर्म मनवाने की चेष्टा नहीं की जा 
` सकती। इससे अल्प-संख्यको' के धर्म पर किसी तरह की बाधा पड़ने का डर 
नहीं रहेगा । , ग 
संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों पर भी यही बात लागू है । संविधान 
मैं समी झल्प-संख्यकों को, चाहे उनका आधार धमे हो या भाषा, अपनी पसन्द 
“के अनुसार शिचा-संस्थाओ .की “स्थापना ओर उनका प्रबन्ध करने का अधिकार 
. दिया गया है । यह अधिकार बहुत व्यापक है और इसे सीमित करने की आव- 
श्यकता है। धर्म पर आधारित ञ्रल्प-संज्यको' को तो यह अधिकार “कभी नहीं 
देना चाहिए । साम्प्रदायिक शिक्षा-संस्थाओ' से देश की क्या हानि हुई हठ. 
इसे समी जानते हैं। ये साम्प्रदायिक शिक्षा-संस्थाएँ संकीर्णता का अखाड़ा बन 
जाती हैं और राष्ट्रीय एकता को वाघा पहुँचाती हैं। इसलिए संविधान में यह 
स्पष्ट कर देना चाहिए कि कोई भी साम्प्रदायिक शिक्षा-संस्था नहीं स्थापित . 
की जा सकती । भाषा के आधार पर बे हुए अल्पसंख्यकों की बात दूसरी है। 
बच्चों की शिक्षा सब से अच्छी तरह उनकी मातृभाषा के /माध्यम से हीदीजा 
` सकती है। इसलिए इन अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा के मुताबिक शिक्षा- 
। संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए । . लेकिन. इस अधिकार को 
. सायमिक पाठशालाओं तक ही सीमित कर रखना चाहिए । यह ठीक है कि इसके 
«बाद मी, कम-से-कम माध्यमिक श्रेणी तक मातृमाषा के माध्यम से शिक्षा देना कहीं 
र अधिक अच्छा होगा । लेकिन माध्यमिक श्रेणी तक बहुसंख्यकों और अल्पः 
उ सं्यकें की शिचा-संस्थाओं के अलग-अलग रहने से उनके .बीच भेदभाव 
EE अप माध्यमिक श्रेणी के स्कूल सबके लिए एक ही तरह के रहें, यही 
र; - दन इन स्कूलों में अल्पसंख्यकों की माषा की पढ़ाई की पूरी सुविधा 
हः च्य गन का दोष व्यवस्था सम्पत्ति के 
+ न दून के साधनों के र 
a ' सफल. होने लायक योजना बनाना. 
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अगर असम्भव नहीं तो कम-से-कम बहुत कठिन अवश्य है। जो लोग इस सिद्धान्त 
में नहीं विश्वास करते वे भी इतना तो जरूर मानेंगे कि एक ससय ऐसा आ 
सकता है जब समाज के लोगया वे लोग जिनके ऊपर देश का शासन चलाने की 
जिम्मेदारी हो, राष्ट्रीयकरण में ही विश्वाप्त करें | अगर भविष्य की बात को छोड़ 
'भी दिया जाय तो जमीन्दारी-उन्मूलन-सम्वन्षी बिलों के पास हो जाने के लिए 
संविधान में विशेष सुदिधा का आयोजन कर स्वयं संविधान के निर्माताओं ने 
यह स्वीकार कर छिया है कि सर्मत्ति के राष्ट्रीयकरण की जरूरत पर सकतो है । | 
ऐसी दशा में संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था करना उचित नहीं था जिससे भविष्य ! 
में सामाजिक और आर्थिक उन्नति में बाधा उपस्थित. हो । लेकिन संविधान में 
यही किया गया है। सम्पत्ति फे अधिकार को एक मौलिक अधिकार मान लिया 
` गया हे । संविधान के अनुसार किसी सम्पत्ति पर सावजनिक प्रयोजन के लिए 
राज्य तभी कब्जा कर सकता है जब इसके छिए, बननेवाले कानून में ली जाने. 
वाली सम्पत्ति के बदले में देने के लिए. प्रतिकर या मुआवजे की: व्यवस्था हो। 
इस नियम के रहते हुए कमी भी राष्ट्रीयकरण की कोई योजना सफळ हो सकेगी 
इसकी तनिक भी आशा नहीं दिखाई पर्ती | पहले तो यही निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि किसी राष्ट्रीयकरण की योजना को देश के न्यायालय सावं- 
` जनिक प्रयोजन के हित में समभेंगे या नहीं। न्यायालयों का फैसला जो भी हो, | 
इस.'सार्वजनिकप्रयोजन! (?00]९ ७९0०४७१) वाले वाक्यांश के चलते राष्ट्रीय- 
करण की प्रत्येक त्रिधि के पास होने के बाद मुकदमेबाजी खूब होगी इसमें तो कोई 
सन्देह ही नहीं है । फिर राज्य के पास मुआवजा देने के लिए काफी रकम का 
होना तो बिल्कुल असम्भव है । यह तो इसीसे सिद्ध है कि इस समय भा , . 
के किसी भी राज्य के पास जमीन्दारो फो मुआवजा देने के लिए भी काफी 
रुपया नहीं है और यह उस हाळत में जब ज़मीन्दारों से सिफ रैयतो से माल: | 
- गुजारी वसूलने का अधिकार*लिया जा. रहा है। संविधान . मं <राष्ट्रीयरण के 
मार्ग में रखी हुई बाधाओं का यहीं तक अन्त नहीं है। अगर किसी राज्य का 
विधानमंडल किसी सम्पति पर कब्जा करने के लिए; कोई कानून -वनावे, तो 
वह कानून तंबतक नहीं लागू हो सकता जबतक्र उसपर राष्ट्रपति की अनुमति 
"नहीं मिल जाय। इसका नतीजा यह दोगा कि अगर किसी राज्य की सरकार 
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११४ : भारतीय संविधान 
पर राष्ट्रीयकरण में विश्‍वास रखनेवाले दळू का कब्जा हो भी जाय, तब सी | 
दिना संघीय सरकार की सहानुभूति के उस दळ का अपने प्रोग्राम को कार्यान्वित 
कर सकना निश्चित नहीं रदेगा। इससे राष्ट्रीयकरण में तो बाधा पड़ेगी ही; संघ ,| ' 
और राज्य की सरकारों में मी कडता पैदा होगी। यह राष्ट्रीय भावना के विकास 
में अवश्य ही बाधक होगा ।. `. 

कुछ लोगों का यह भी ख्याल हो .सकता है कि सम्पत्ति पर मनुष्य- का 
प्राकृतिक अधिकार है और उसे उससे बिना मुआवजे का बंचित करना अन्याय 
होगा । इस विचार कां कोई युक्तिसंगत आधार .नहीं दै] मानब-इतिहास में 
सम्पत्ति पर मनुष्य के अधिकार को कभी भी प्राकृतिक नहीं समझा गया और 
न यह अधिकार कमी बिना प्रतिबन्ध के रशा दै। इस अधिकार. का आधार | 
बराबर समाज द्वारा स्वीकृत कानून रहा है. और समाज के हित . में समय-समय “| 
पर इस पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं या इसे हस्तान्तरित किया गया है। आज 
भी कई देशों में व्यक्ति की सम्पत्ति आंशिक रूप में राज्य द्वारा मृत्यु-कर 
( Deaf १०६४ ) के जरिए ले ली जाती है । इसके बदले में मुआवजा 
देने का सिद्धान्त भी निराधार है |: समी सम्पत्ति समाज की है और समाज उसे. 
जिसे चाहे, दे सकता हे ओर जब चाहे, उसे वापस भी ले सकता है | इतिहासः 
से भी यही सिद्ध होता है | जब गुलामीप्रथा मिटाई गई थी और शुलामों पर |. 
से उनके माझिकों का श्रधिकार हटा दिया गया था तो इसके छिए उनको | 
कोई मुआवजा: नहीं दिया गया था। हॉ, कमी वेरोजगारी को रोकने के छिए. | 
कुछ मु्रावजा देना जरूरी हो सकता है । लेकिन यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा 
और इसका निर्णय संसद या विधांनमंडल पर छोड़ देना चाहिए । इस तरह 
इम. इस नतीजे पर पहुँचते : हैं कि. संविधान में राज्य को बिना किसी रुकावट 
के कांनून द्वारा किसी भी तरह की सम्पत्ति पर कब्जा करने और उसे इस्तान्तरित 
करने का पूरा अधिकार दे देना चाहिएंथा। > | 

यह सब तो संविधान में दिए गर अधिकारों के सम्बन्ध में कहा जा सकता 


` है। कुंद ऐसे मो अविकार हैं जिनकी संविधान में मौ ; 
| लिक अधिकारों के 
भीतर कोई चच! 


` विषाने समी को मजबूरी पाने; «बुढ़ापे में या किसी दूसरे कारण से. || 


नहीं की गई है। यह जरूर अच्छा होता अगर भारतीय 
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असहाय हो जाने पर भरण-पोषण की सुविधा पाने इत्यादि श्रविकार दे दिए 
गए होते । भारत-ऐसे देश के ढिए जहाँ ज्यादा लोग गरीबी, बेरोजगारी और 
भूखपरी से परीशान हैं, ये अधिकार और सभी अधिकारों से किसी अथै में 
कम आवश्यक नहीं .हैं। भारत के अधिकांश लोगों के छिए इन अधिकारों के 
अभाव में संविधान में दिए गए दूसरे मोलिक अधिकारों का मूल्य बहुत घट 
जाता है। जब किसी को काम पाने और भरपेट भोजन पाने का ही भ्रधिकार 


नहीं है, तो भाषण देने, सभा $रने, संघ बनाने, अपने धमे पर चढने इत्यादि 
अधिकारों को लेकर वह क्या करेगा ! कुछ लोग इसका जवाब यह कहकर. 


देते हैं कि आज की परिस्थिति में यहाँ पर व्य.वहारिक इष्टि से राज्य के लिए, 
रह जिम्मेदारी निमा सना सम्भव नहीं जान पढ़ा | इसीलिए इनको मौलिक 


अधिकारों में नहीं देकर राजनीति के निर्देशक तत्तों में शामिल कर छिया गया | 


` हेकिन यह कोई जवाब नहीं है । 'आज की. परिस्थिति? के कारण ही तो इन 
श्रचिक्ारों की जरूरत पड़ी है और अत्र तो राजनीति शास्त्र के आचांयों को 
ˆ यह भी सोचना पडेगा कि इस जिम्मेदारी को निमाने के अयोग्य राज्यों को सही 


अर्थ में “राज्य? कहलाना चाहिए या नहीं । . र कद 


व. 


न 


[स . 


`. ` ` अध्याय ? 
राज्यनीति के निर्देशक तत्त : ` . 
राजनीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक अपनी विशेषता है | 
आयंरलेंड के संविधान को छोड़कर संसार के और ,किसी देश के संविधान में 
| इनकी चर्चा नहीं की गई हे | इनमें उन बातों का जिक्र किया गया है जिनका 
कैला राज्य के छिए भेयस्कर समका गया है। भारतीय संविधान के दूसरे 
अध्यायों के अनुच्छेदों से ये भिन्न हैं | इनको मानना या नहीं मानना राज्य की . 
इच्छा पर है, इसके छिए देश के न्यायाळय उसे बाध्य नहीं कर सकते | फिर भी | 
देश के शासन में इन्हें बुनियादी. करार दिया गया हे और इस बात की श्राशा. 
मरकड की गई है कि देश के लिए विधि बनाते समय यहां पर दिए हुए सिद्धान्तों 


. कोलागूकरने की कोशिश की जायी। || 

, -  कुंछ छोगों का यह विचार हे कि जब कोई राज्य को नह यप में परि- 
. ` णत करने के छिए बाध्य दी नहीं कर सकता, तब इनका कोई महत्व नहीं है । 
. उन छोगों के अनुसार इन्हे अधिक-से अधिक शुभकामना का स्थान दिया जा 


जान पढ़ता | इनको लागू करने | 


£ 
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या विफलता पर अपना निणय देगी. -इसळिए यह देखना लाभदायक 
होगा कि ये सिद्धान्त कहाँ तक भारत में. एक आदश समाज की नींव बनने 
के योग्य हैं | 


संविधान के आदेश के अनुसार राज्य जनता की भलाई करने की कोशिरां 
करेगा । इसके लिए. वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और रक्षा 
` करेगा जिससे राष्ट्रीय जीवन की समी संस्था सामाजिक, आथिक, राजनीतिक, 
सभी तरह के न्याय से पूणं हों। विशेष कर राज्य अपनी नीति का ऐसा संचालन 
करेगा ताकि नर और नारी संभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्या 
साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; समःज की सम्पत्ति अथवा साधनों का स्वामित्व 
और नियंत्रण इस तरह से बँटा रहे और जिससे अधिक-से-अधिक सामूहिक हित 
हो; आर्थिक अवस्था इस तरह चले जिंससे सवसाधारण फे हितो के विरुद्ध घन 
और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण न हो; पुरुषों और स्त्रियों को समानं 
काम के लिए समानं वेतन मिले; श्रमिक पुरुषों और ज्लियों के स्वास्थ्य श्रौर 
शक्ति तथां बच्चों की सुंकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्य- 
कता से विवश होकर नागरिकों को ऐसा काम न करना पढ़े जो उनकी आयु या | 
शक्ति के अनुकूछ न हो; और बच्चों और कुमारां की शोषण तथा नेतिक और 
आर्थिक परित्याग ( 4७2॥५०॥०९॥६ ) से रक्षा हो । 


राज्य ग्राम-पत्वायतों का संगठन करने की कोशिश करेगा और: 
शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे स्वायत्त शातन के एकेकों के 


रूप में काय कर सके ।. . Do 


राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करने की कोमिंश करेगा जिससे समी को काम, 


शिक्षा और बेकारी, बुढापा, बीमारी, अंगंहानि तथा अनुचित अभाव की दूसरी 
अवस्थाओं से सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार मिल जाय। राज्य की 
तरफ से ऐसा बन्दोबस्त होगा ताकि काम करने की अवस्था न्यायपूर्ण और 
मानवोचित हो और स्त्रियों को प्रसूति-अवस्था में सहायता मिले। हर तरह से 
राज्य यह कोशिश करेगा किं खेती, उद्योंग-घंघे या और किसी भी चेत्र में काम 
करनेवाले सभी मजदूरों को काम और : निर्वाह्योग्य वेतन मिल सके। मजदूरों _ 
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क्ले काम करने की अवस्था ऐसी हो जिसमें वे अपना जीवनस्तर ऊँचा रख 
सके और अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा उपभोग 
कर सके | ण 9 
राज्य द्वारा, दिहातों में घरेलू उद्योग-धंधों की उन्नति करने, .समूचे देश के 
नागरिकों के लिए एक तरह की उयबहारसंहिता बनाने, और - संविधान लागू 
होने के दस साळ के भीतर चोदह बरस से.कम आयु के सभी बच्चों के लिए 

` अनिवाय और निःशुङ्क शिक्षा की व्यवस्था करने की "कोशिश की जायगी । 


` ` सूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा-सम्बधी और आर्थिक 
हितों की उन्नति करने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और सामाजिक श्रन्याय 
तथा सभी तरह के शोषण से उनकी रक्षा करेगा । +. 
. शस्य, लोगों के आहार को और पुष्टिकारक बनाने, उनके जीवनस्तर को 

' और ऊँचा उठाने और जन-स्वात्थ्य में सुधार लाने को अपने प्राथमिक कर्तव्यों . 
संस्थान देगा । विशेषतया राज्य की तरफ से दवादारू के काम को छोड़कर, 

. मोदक द्रव्य क प्रयोग के निषेध की चेश की जायगी | 

` ` कृषिऔर पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक "तरीके के अनुसार 
किट, संगठित करने की कोशिश की जायगी। विशेष तौर प्र राज्य इसके लिए 


ह . प्रयल करेगा कि गायों, बछुड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं, की: नस्ल 
कायम रहे और उसमें सुधार हो तथा उनके वध का. निषेध होजाय। :; 
` उन्हें संसद ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, उन. 
` कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के समी स्मारकों, जगहों ओर चीजों की, दूषित 


ह होने, नष्ट होने, बेचे जाने, बाहर मेजे जाने, स्थानात्तरित किए लाने. इत्यादि से 
हि साकेरनाराच्य का कम्प रोगा] , ७३. 5३ 


. धन नहत में विभा को हावी ३. र 
ह कोशिश की जायगी: ५... .. जा ने के ३ 
शक स्य अन्तरा शान्ति और सुरक्षा की उन्नति करने, राष्ट्रों के बीच न्याय. 


परं मो को बनाए रहने, अनाः विधि तथां सं बन्द 
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“ राज्य उन लोगों के जो समाज में पिछडे हुए हैं, और विशेषकर अनु... 


राजनीति के निर्देशक तत्त्व १2६ २ 


= 


` के प्रति आदर बढ़ाने और अन्तराष्ट्रीय विवादों या कगदो के मध्यस्थता द्वारा 
'निवरारे को प्रोत्साहित करने का प्रय करेगा। « 


निदेशक तसवों का स्वरूप 


यही सब राज्यनीति के निर्देशक तत्त हैं। ये सिद्धान्त बहुत. ऊँचे और 
. अनुसरण करने योग्य हैं, इसमें कोई सन्देइ नहीं किया जा सकता। इनको 
ध्यान में रखकर देश के'लिए विधि बनाने से सचमुच में देश का कल्याण 
होगा। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समी क्षेत्रों में मारत की उन्नति होगी 
और वह विश्वशान्ति कायम करने में भी सहायक होगा। लेकिन फिर भी ये 
सिद्धान्तं समी इष्टियों से. पूण नहीं कहे ज्ञा सकते। उदाहरण के लिए यह 
कहा गया है कि समाज के सम्पत्ति अथवा साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण 
इस तरह से बँटा रदे जिससे अधिक-से-अधिक सामूहिक हित हो और आर्थिक 
व्यवस्था इस तरह चले जिससे सर्व-साधारण के हितों के विरुद्ध धन और . 
उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण न हो। लेकिन यह कैसे सममव हो / 
` सकेगा इसपर कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसी दशा में यह उद्देश्य भी अस्पष्ठ ` | 
रह जाता है.। इससे यह कहीं अच्छा होता अगर यह कह दिया गया होता जो 
कि उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व और ' नियंत्रण रदेगा। तय | 
` ` इनके कैन्द्रीयकरण का सवाल ही नहीं उठता । इसके अभाव में और चाहे जो र 
- ` कुछ किया जाय, धन का केन्द्रीयकरण नहीं रक सकता | जहाँ-जहाँ पूँजीवादी | 
- ध्यवस्था है, उन सभी देशों में आज यही हालत है। इसलिए संविधान भ '| 
` राज्यनीति के निर्देशक तत्वों में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना को सेप्टस् _ 
से रख देना चाहिए था। तभी आर्थिक विषमता दूर होती और सामूहिक ५ द 
हित की अधिक-से-अधिक सिद्धि होती । 3 ; 
इसी तरह. अन्तराष्ट्रीय चेत्र में राज्य की नीति के सम्बन्ध में दिए हुए. | 
आदेश भी सन्तोषजनक नहीं कहे जा सकते। जो उद्द ष्य राज्य के सामने रखे . 
` गए हैं, वे ऊँचे जरूर हैं, लेकिन सिफ उन्हीं से विश्वशान्ति और सुरक्षा की 
. स्थापना नहीं की जा सकती । जबतक कुछ देशों पर दूसरे देशों का आधिपत्य 
रदेगा, जबतक देश-देश की आर्थिक स्थिति में विषमता रदेंगी, तबतक विश्व 
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नति कायम की जा सकती । यही क्यो, अब तो कुछ लोगों का यह भी विचार 
हो रहा है कि जबतक विश्व-सरकार की स्थापना नहीं हो जाती, तबतक युद्ध को 
सम्भावना बनी रदेगी । इसलिए, रोज्यनीति के निर्देशक तत्वों में यह भी लिख 
देना चाहिए था कि भारत दुनिया के सभी भागों से साम्राज्यबादी शासन हटाने, 
देश-देश के. बीच से आर्थिक विषमता दूर करने और एक विश्व-सरकार की 
स्थापना के लिएं सचेष्ठ होगा। GS , 


gor. Kamelakar Mishra polection, ४ 
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.. . ` अध्याय१३. `| > 
संघीय कार्यपालिका  . | | 


कई दृष्टियों से आधुनिक”शासन के अंगों में कार्यपालिका कां महत्व सबसे 
अधिक है। वैसे तो आज को तरह सांविधानिक शासन के युग में प्रत्येक देश में" ; 
विधानमंडळ को ही सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता है ।. लेकिन वास्तविकता 
` यही है कि लोकतंत्रात्मक झासन का ज्यो-अ्योश्विकास होता जा रहा है, विधान- 
अधिकारों और कामों में ज्यों-ज्यों वृद्धि होती जा रही है, त्यों-त्यों सभी 
जगह कार्यपालिका की शक्ति ओर काम का क्षेत्र कम होने के वजाय बढ़ता ही 
चला जा रहा है । शासन-यंत्र को चलाते रहना, सेना का प्रबन्ध करना, देश 
के लिए नीति निर्धारित करने और विधि बनाने में विधानमण्डल का नेतृत्व 
. करना, विशेष परिस्थिति में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दी हुई सजा से मुक्त 
करना और दूसरे देशों से सम्बन्ध कायम रखना-ये समी काम आजकल 
कार्यपालिका के जिम्मे ही रहते हैं। संकटकाल में तो समूचे देश का नेतृत्व 
कार्यपालिका ही करती हैं | 
कार्यपालिका शब्द का व्यवहार दो अर्था में किया जाता है । इसके व्यापक 
“---..्थ में इससे राष्ट्रपति, मंत्री, सरकारी नौकर, सैनिक इत्यादि सभी का बोध 
होता है। लेकिन संकीर्ण या सीमित अर्थ. में इसका प्रयोग सिफे कार्तरकोरिणी, , 
विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के लिए होता है । यहाँ पर इसी अर्थ मे इस 
शब्द का प्रयोग पिछली गया है.। CR 
आजकल जिने देशों में सांविधानिक शासन कायम है, वहाँ की कार्यपालिका 
मुख्यतः दो में से किसी एक तरह की होती है । संसद के अधीन या संसद से । 
स्वतन्त्र । अक्सर यह देखा जाता है कि जहाँ की कार्यपालिका संसद के अधीन | 
होती है, वहाँ मन्त्रिपरिषद्‌ रहती है, जैसे ब्रिटेन में; और जहाँ स्वतन्त्र, वर . 
राष्ट्रपति; जैसे अमेरिका में लेकिन सिर्फ नास देखकर ही उसका ठीक-ठीक _ 
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निर्णय नहीं किया जा सकता कि अमुक देश की कार्यपालिका किस तरह को है। 
क्योंकि कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि जहाँ राष्ट्रपति है, वहाँ की कार्य- 
पालिका भी स्वतंत्र न होकर संसद के अधीन है, जैसे फ्रांस में । इसी तरह 
अमेरिका में भी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद्‌ कहकर ही पुकारा जाता है 
लेकिन वहाँ की कार्यपालिका संसद से खतंत्र है। इसलिए कहीं की कार्यपालिका 
के खरूप को पहचानने के लिए नामों के नीचे तह में जाना होगा ओर यह 
` देखना होता कि नाम के लिए कोई भी संखा. क्यों न हो, असल में. कार्य- | 
(कारिणी विभाग कां सर्वोच्च अधिकारी कौन है। भारतीय संघ की कार्यपाछिका 
का स्वरूप क्या है, यह भो इसी प्रश्‍न के उत्तर पर निर्भर करता है! इसलिए 
इसका निर्णय करने के पहले संविधर म॑ कार्यपालिकाःके सम्बन्ध में जो' व्यवस्था 
दी गई है उसे देखना चाहिए । ० क 

; ` राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 
भारतका एक राष्ट्रपति होगा । अमेरिका में जनता. निर्वाचकों को चुनती 
| है और ये निर्वाचक राष्ट्रपति को चुनते हैं। फ्रांस में संसद के दोनों 
सदनों कै सदस्य संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति को चुनते हैं । भारत के राष्ट्रपति 
का निर्वाचन एक निर्वांचकगण के सदस्यों . द्वारा. होगा। यह निर्वाचकगण 
` संसद्‌ के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों 
से मिलकर बनेगा | निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार 
सकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा ( in accordance with the. 


the siigle transferable ४०८. ) ।. मतदान गुस रहेगा । इस 
 निवांचकगण के सभी सदस्यों के मत की संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं , 
हे होगी।. संविधान में राज्यों की विधानसभाओं - और संसद 3 सदस्यों के मतों | 
य! सख्या के सम्बन्ध मे अलग-अलग व्यवस्था की गई है। भिन्न-भिन्न राज्यों 
+ को विधानसभाओं के सदस्य जितनी जन-हंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी 
हू. ह के अनुसार प्रत्येक सदस्य को मत देने का हक होगा । संसद के एक सदस्य के 

त को संख्या इतनी रखी जायगी ताकि राज्यों को विधानसमाओं *के सभी 

मर्तो का योग संसद के दोनों सदर्नो के सदस्यों के मतों के योग के. 
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बरावर हो । भारतीय संघ के समी राज्यों की जन-संख्या एक दूसरे के बरांबर 
नहीं है; और संविधान में यह उद्देश्य सामने-रखा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन 
७» प्रे जहाँ तक सम्भव हो सके, भिन्नभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में 
- समानता हो। इसीलिए प्रत्येक सदस्य के मत के सम्बन्ध में ऊपर दिया हुआ 
निणय किया गया ।  » s रे हि 
निर्वाचकगण के प्रत्येक सदस्य के मत की. संख्या के निर्धारण की विधि. 
भी संविधान में दे दी गई हैं। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के सम्बन्ध 
में यह विधि है कि राज्य की जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के 
निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जायगा; जो भागफल. आयेगा उसमें 
फिर ११४० से भाग दिया"जायगाः। इस बोरे जो भागफल आयेगा, उस राज्य 
की >विध्शनसभा का प्रस्येक सदस्य उतने ही मत देने का हकदार होगा । अगर 
१००० से भाग देने पर अन्तिम शेषफल ५०० या इससे अधिक होगा तो सदश्य | 
के मत की संख्या -में एक ओर मत की वृद्धि दो जायगी ओर अगर ५०० से . 
. कम होगा तो उसे यों ही छोड़ दिया जायगा | इसी तरह संसद के सदस्यों के... 
मस के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्यों 
के समस्त मतों को जोड़कर उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की सांख्या.से 
विभाजित. करः दिया जायगा और जो भागफल आयेगा, उतने ही मत देने का 
_. अधिकार संसद के प्रत्येक सदस्यः को प्राप्त होगा । भाग देने पर अन्तिम शेषफल 
अगर आधे'से अधिक होगा तो मतों की सांख्या में एक ओर जोड़ दिया जायगा% 
झर अगर आधे से कम होगा, तो उसे यो ही छोड़ दिया जायगा । ठी 
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाने का पात्र नहीं होगा अगर वह'मारत क, ~ 
नागरिक न हो, उसक्री आयु पैतीसं साळ की न हो चुकी हो और वह ढोक; | 
`` सभा का सदस्य चुर जाने के योग्य नहीं हो । कोई सरकारी पदाधिकारीया | 
सेवक राष्ट्रपति चुने जाने का पात्र नहीं. समझा जायगा । नी 
अमेरिका में राष्ट्रपति की अवधि चार औरं फ्रान्स में सात बरस है । भारत 
` ` जै राष्ट्रपति के पद की अवधि पाँच बरस होगी । हाँ; इसके पहले अगर वह चाहे | 
` तोत््यागपन्र देकर अपने पद से अल्ग हो सकता है। इसी तरह संविधान का. 
अतिक्रमण करने के अपराध में उसे महाभियोग द्वारा पाँच साल से पहले मी _ 
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राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। एक बार राष्ट्रपति रह चुकने के बाद 
अमेरिका की तरह यहाँ भी कोई व्यक्ति फिर इस पद के लिए उम्मीदवार हो 


~ 


_ सकता दै । 
अपना कार्यारम्म करने के पहले राष्ट्रपति को मारत के सुख्य न्यायाधिपति 


के सामने भद्धापूर्वक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करने, अपनी पूरी योग्यता 
से संविधान और विधि का संरक्षण करने ओर'मारत की जनता . की सेवा ओर्‌ ` 
कल्याण में लगे रहने की शपथ लेनी होगी । राष्ट्रपोत ससद या राज्य के विधान- 
“डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और अगर ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति 
चुन लिया जायगा तो उसकी . यह सदस्यता खतम समझी जायगी । राष्ट्रपति 
दूसरे किसी लाम के पद पर मी नर्शरदैगा।-  ” `» , 
राष्ट्रति का एक सरकारी निवासस्थान रहेगा जिसका किराया)उसे,नहीं 
` देना पड़ेगा । उसके वेतन, भत्ते, ब्रिशेषाधिकार इत्यादि का निर्णय संसद विधि 
द्वारा करेगी । जबतक यह निर्णय नहीं हो जाता तबतक राष्ट्रपति को दस 
हजार रुपये मासिक वेतन के रूप में मिलेंगे और उसके भत्ते और विशेषाधिकार 
बही रहेंगे जो संविधान लागू होने के पहले गवर्नर जेनरळ को प्रास थे । किसी 
राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते को उसके पद की अवधि के भीतर नहीं टाया 
जासकता। ` | ब 
> राष्ट्रपति का पद विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा से युक्त रहेगा |: महाभियोग के 
न अतिरिक्त राष्ट्रपति अपने पद की शैक्तियों के प्रयोग और कतंव्यों के डी ह. में 
। अपने द्वारा किए गए किसी कार्ब के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्त 
_ री होण । जबतक वह अपने" पद पर रहेगा, तबतक उसके खिलाफ किसी 
न्यायालय में कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी और “न उसे बन्दी 
करने या कैद में रखने की ही आज्ञा निकाली जा सकेगी (अपने वैयक्तिक रुप 
किए गए किसी कार्य के बारे में राष्ट्रपति के खिलाफ किसी अनुतोष या 
रिलीफ का दावा करने के लिए तबतक कोई व्यावहारिक या दीवानी कार्यवाही 


क 


नहीं की जा सकती, जवतक उसको इसकी लिखित सूचंना 'दिए हुए दो मास 
नहीं बीत गए हों । 


वट ० संविधान में राष्ट्रपति पर संविधान के भंग करने के अपराध में महाभियोग 
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ळगाने का तरीका भी दे दिया गया है । इस आशय का प्रस्ताव संउद के दो 

सं से किसी एक सदन में रखा जा सकता है। लेकिन यह तभी हो सकेगा जब ... 
/ उस सदन के एक चौथाई सदस्य प्रस्ताव रखने के कम-से-कम चौदह दिन पहले ? 

इसकी सूचना देंगे । इसके बाद अगर उस सदन में उसके तीन चोथाई 


सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, तब संसद के दूसरे सदन 
~ द्वारा इस प्रस्ताव में ,छगाए, गए. अपराध की जाँच का प्रबन्ध किया जायगा | 


इस जॉच के अवसंर पर रुष्ट्रपति को उपस्थित रहने और अपना , प्रतिनिधि 
मेजेने का अधिकार होगा । इस जाँच के वाद अगर जाँच कंरानेवाले सदन में 
इसके तीन चौथाई सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो जाय कि राष्ट्रपति 
पर लगाया गया दोष सांदित हो गया जइ राष्ट्रपति तुरत अपने पद से पथक 
समझा ज़ायगा । 

* राष्ट्रपति की अवधि समाप्त होने के पहले ही दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव कर 
लिया जायगा । : राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने या पदच्युत किये जाने के 
कारण जो जगह खाली होगी, उसे मरने के लिए जल्द-से-जल्द और हर हालत 
में छः महीने बीतने के पहले. राष्ट्रपति-पद के लिए, दूसरा निर्वाचन कर ल्या 
जायगा । इस तरह जो राष्ट्रपति चुना जायगा वह पाँच बरस की पूरी अवधि 
र भर अपने पदः पर रहेगा.।. यह अमेरिका की व्यवस्था से भिन्न है। वहां पर 
| इस तरह एक राष्ट्रपति को अवधि समाप्त होने के पहले जब राष्ट्रपति की जगह 

खाली होती है, तब इसके लिए, कोई नया चुनाव नहीं होता है । उपराष्ट्रपति 
>ही राष्ट्रपति बन जाता है। वह पूरी अवधि भर इस पद पर नहीं रहता है; वरन 

उतने ही दिनों के लिए जो पिछले राष्ट्रपति की अवधि में बाकी रह गए औ>|«> ` 

संविधान के अनुसार भारत म अमेरिका की तरह एक उपराष्ट्रपति घु) 

रहेगा । अमेरिका, के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति. को तरह जनता 

द्वारा चुने हुए निर्वाचक ही करते हैं। मारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद 

के दोनों: सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक में करेंगे । निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व- 

पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय सत -द्वारा होगा: और मतदान गुपत रहेगा | 

वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुने जाने का पात्र होगा जो सरकारी नोकर नहीं हदो 

और जो मारत का नागरिक हो, पैंतीस वरस की आयु पूरा कर चुका हो और 


\ 
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| राज्यपरिषद्‌ का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। उपराष्ट्रपति संसद या 

राज्य के विधानमंडळ के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और अगर कोई 

ऐसा सदस्य इस पद के लिए चुना जायगा, तो उसके चुनाव के बाद उसकी 

सदस्यता खतम समझी जायगी । के 
प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना क्तार्यारम्म करने के पहले राष्ट्रपति के सम्मुख 


संविधान के प्रति वफादार रहने ओर अपने कर्तव्य. का श्रद्धापूर्वक पालन करने” 
की शपथ लेगा । उपराष्ट्रपति के पद की अवधि पाँच वरस होगी । लेकिन अगर _ 


कोई उपराष्ट्रपति चाहे तो त्यागपत्र देकर इस अवधि के खतम होने के पहले 
भी अपने पद से अलग हो.सकता है। इसी तरह अगर राज्यपरिपद्‌- सर्वसम्मति 


से इस आशय का प्रस्ताव पास करे “और लोकसभा उससे सहमत छे-/आय तो 


उपराष्ट्रपति अपने पद से पृथक भी किया जा सकता है। लेकिन इस तंरह-का 
कोई प्रस्ताव नहीं पेश किया' जा सकेगा, अगर कम-से-कम चोदह दिन पहले 
` इसकी सूचना न दे दी गई हो। - 


वह अपनी अवधि खतम हो जाने पर भी अपने पद पर बना रहेगा। किसी 
| ` उपराष्ट्रपति की अवधि समाप्त होने के पहले ही उस पद के लिए निर्वाचन पूरा 
` . कर लिया जायगा। किसी उपराष्ट्रपति की मृत्यु होने, उसके त्यागपत्र देने या 


` कर ली जायगी | जो व्यक्ति इस तरह किसी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वा- 
' चित होगा वह पाँच साळ की पूरी अवधि भर अपने पद पर रह सकेगा। 


` में अगर संविधान में कोई व्यवस्था नहीं हो तो संसद अपनी इच्छानुसार यह 
च्यवस्था कर सकती है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में उठने 


जवतक किसी उपराष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर छे,. तबतक 


ले ` पदच्युत होने या और किसी कारण से हुए रिक्त स्थान की पूर्ति जल्द-ते-जल्द॒ -- 
द .7>>किसी आकस्मिक परिरिथति में राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए--इस सम्बन्ध . 


` वाढे समी विवादों की जाँच उच्चतम न्यायाल्य द्वारा होगी और उसका निर्णय : | 


अ: 
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के सभी अधिकार राष्ट्रपतिं में निहित रहेंगे । इन अधिकारों का प्रयोग वह स्वयं 

या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा । इसमें वे समी वातें शामिल 
ऱ्य ` ङु, जिनके सम्बन्ध में संसद को विधि बनाने का अधिकार है। और वे अधि" 

कार भी हैं जो भारत-सरकार को किसी सन्धि या समझौते द्वारा प्राप्त हुए हैं | ; 

: देश की सभी सेनाओं का सर्वोच्च "समांदेश भरी राष्ट्रपति में ही निहित रहेगा, 

_ - अर्थात्‌ वह इनका प्रधान होगा । देश के समी बड़े-बड़े पदाधिकारियों, जैसे 
उच्चतम तथा 'उद्धन्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के महान्यायवादी, भारत के. 
महा-लेखा परीक्षक, संघीय लोकसेवा-आयोग के सभापति और सदस्यों, राज्यपाल 
इत्यादि की वदी राष्ट्रपति ही करेगा । | 

राष्ट्रपति को न्याय-सम्वन्धी अधिकार भी दिए गए हैं। उन सभी अव- 
ह्थाओं में जिनमें सेना-न्यायाळय द्वारा सजा . दी गई हो, जिनमें किसी ऐसे | 
. विषयसम्बन्धी विधि को तोड़ने के अपराध में सजा दी गई हो जोसंघीय. | 

य कार्यपालिका के अधिकारक्षेत्र के भीतर हैं. और जिनमें मृत्यु का दंडादेश दिया 

` `` ` गया हो) राष्ट्रपति. को किसी व्यक्ति को क्षमा कर देने, उसके दंड को स्थगित 

या कम करा देना इत्यादि का अधिकार दै । . के क यश 

_ इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की. वित्तीय और विधायिनी शक्तियाँ: Finan: : (६ 

‘cial and ‘Legislative Powers) भी महत्त्वपूर्ण है \ सभी तरह > 
छ सङ्कटकाळ ग Emergency ) मं देश का शासन चलाने के लिए उसे कि 


. बहुत-से विशेषाधिकार दिए गए हैं । पिछड़े या. अनुसूचित क्षेत्रा के शासन 
`¬ च्यवस्था के लिए विनियम या रेगुलेशनः बनाने की भी उसे शक्ति रदेगी। | 
राष्ट्रपति की इन सभी शक्तियों पर यथास्थान विस्तार में विचार कियएन्नायगा | 
यहाँ उनका संकेतमात्र किया गया है, जिसमें उनकी व्यापकता का बोध ` 
rT र Ee | 
` ` उपराष्ट्रपति; पदेन राज्यपरिघदू का सभापति होगा । वह किसी दूसरे लाभ 
' _केपद पर नहीं रहेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, पदच्युत होने अथवा किसी | 
दूसरे कारण से उसके पद के रिक्त होने की अवस्था में उपराष्ट्रपति .उस तारीख . > 
तकर राष्ट्रपति. के रूप में काथ करेगा जिस तारीख की संविधान की ब्यवस्था == 
के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपने पद पर आ. जाय । अनुपस्थिति, | 


१२८ र भारतीय खविधांन 


क 


बीमारी, अथवा अन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कामो को करने में 
असमर्थ हो तव उुपराष्ट्रपति , उसके क्रामों को समालेगा । उपराष्ट्रपति को उस 
समय के लिए, जबकि वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य करता है अथवर 
` ` उसका काम सँभालता है, राष्ट्रति की सब शक्तियाँ ओर उम्मुक्तियाँ 
| ( Powers and Immunities ) प्रास होंगी। इस समय उसे वही ` 
वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्रास होंगे, जो संसद विधि द्वारा तय करें और, 
जबतक संसद ऐसा नहीं करे तबतक ये सब वही रहेंगे, जो राष्ट्रपति को प्रास 
. थै। परन्तु इस समय वह राज्य-परिषद्‌ के सभापतिःपद के कर्तव्यों को नहीं 
करेगा और उसे इस पद के लिए दिया :जानेवाळा कोई वेतन अथवा भत्ता 
पाने का भी हक नहीं होगा। ८. 55.५. क 


मंत्रि-परिषद्‌ 


राष्ट्रपति को “उसके कामों में सहायता. ओर परामश देने के लिए एक 
मंत्रिपरिषद्‌ रहेगी, जिसका प्रधान प्रधान-मंत्री होगा । क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति 
को कोई परामश दिया और यदि दिया तो क्या दिया, इस प्रश्‍न की किसी 
न्यायालय में जांचं न की जायगी | प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। - 
अन्य मन्त्रियों को नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री के परामश से करेगा । . मन्त्री 
. जोग राष्ट्रपति के प्रसाद या उसकी इच्छापर्यन्त (07i78 (€ pleasure 
_ Lof the Presiden!) अपने पदों पर रहेंगे। मन्त्रिपरिषद्‌ सागहिक रूप 
से छोकपरिषद्‌ के प्रति उत्तरदायी रहेगी । * 3 
. _>~`किसाभन्त्री के अपने पदग्रहण. करने के पहले राष्ट्रपति उससे पद की तथा ह 
` गोपनीयता ( 025 ० ०0९७ ॥ ०£ ५९०7९८) ) की शपथें 
` करायेगा | इन शापो के प्रपन्न ( £07705 ) संविधान की तृतीय अनुसूची में 
दे दिए गए हैं । पद-शपथ में इसे शपथ लेना या प्रतिज्ञा करना पड़ेगा कि वह 
विधि द्वारा स्थापित भारत के संबिधान के प्रति भा और निष्ठा रखेगा, संघ. 
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` सें वह शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा कि संघमंत्री के रूप में उसे जो विषय 


माळूस होगा, उसे वह किसी व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं ` 
ग्रकट करेगा । हाँ, उस अवस्था में यह शपथ नहीं लागू होगी जबकि उसे मंत्री 
के रूप में अपने कंत॑व्य के पाडन के लिए ही. ऐसा करना अपेक्षित हो । 

ऐसे मंत्री को जो कभी लगातार छः महीने तक संसद के किसी. सदन का. - 
“सदस्य नञ रहे, इस अवधि की समाप्ति पर संत्रि-पद्‌ से हट जाना पइंगा। 
मंत्रियों को वही वेतन तथा भत्ते मिलेंगे जो संसद समय-समय पर विधि द्वारा 
निर्धारित करेगी । जबतक संसद यह निर्धारित नहीं करेगी, .तबतक उनके 
चेतन और भचे वही रहेंगे जो उ संविधान लागू हे ने, अर्थात्‌ २६ जनवरी 


चु 


१९५ “के पहले मिलते थे'। FF 
सरकारी कार्य का संचालन 


भारत-सरकार के कार्यपालिका-सम्बन्धी सभी काम राष्ट्रपति के नाम में किए 
गए कहे जायेगे । . भारत-सरकार का काम अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के 
लिए, तथा मंत्रियों में उस काम के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा । 
प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन तथा विधान ( Adminis: 
tration and Le€i5!2t00) सम्बन्धी मंत्रिपरिषद के समी फैसलों को 
राष्ट्रपति के पास पहु चाए, संघ के शासन तथा विधानविषयक प्रस्थापनाओं. 
(P7०54|5) सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति चाहे'उसको दे. ओर किसी 


वचार नहीं किया दो) राष्ट्रपति के चाहने पर परिषद्‌ के सामने विचार के... 
लिए रखें । ; 


संघीय कार्यपालिका का स्वरूप 


संविधान में संघीय कार्यपालिका के सम्बन्ध में ऊपर लिखी हुई व्यवस्था. | 
इसका वास्तविक 
की गई है। अब इस प्रश्‍न का उत्तर हूं ढा जा सकता है कि | डस 
स्वरूप क्या हैः. यह सांसद के-अधीन है, या संसद से स्वतन्त्र । इसको जा 
के लिए यह निश्चय करना पड़ेगा कि वास्तव में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति 


नो जिसपर किसी मंत्री ने निर्णय कर दिया हो, किन्तु मंत्रि-परिषद्‌ ने. ` 


१३० ` भारतीय संविधान 


में निहित है या मन्त्रि-परिषद्‌ में । संविधान के अनुच्छेदों को ऊपर से देखने 
पर तो जान पड़ेगा कि राष्ट्रपति को ही कार्यपालिका-सम्ब्रन्थी सभी शक्तियाँ हैं । 
` मन्त्रिपरिषद्‌ का काम राष्ट्रपति को सिर्फ सहायता और परामर्श देना कहा गया 
है । प्रधान मंत्री की नियुक्ति मी राष्ट्रपति ही करेगा | मन्त्री लोग अपने पद पर 
भी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त ही रद्द सकेंगे। लेकिन असल में शासन का काम 
राष्ट्रपति के हाथ में नहीं, बल्कि मन्त्रिपरिषद्‌ के हाथ में रहेगा । संविधान में" 
यह कहा गया है कि मन्त्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से छोक-सभा के प्रति उत्तरदायी 
` होगी। इसका अर्थ यहं है कि वही मन्त्री अपने पद पर रह सकेंगे जिनमें 
छोक-सभा के बहुमत का विश्वास हो | ऐसी दशा में राष्ट्रपति जिसको चाहे उसे 
प्रधान मन्त्री नहीं नियुक्त कर सकता । उसे तो उसीको प्रधान मन्त्री नियुक्त 
करना पड़ेगा जिसमें लोकसभा के बहुमत का विश्वास हो । दूसरे व्यक्ति के 
प्रधान मन्त्री नियुक्त क्रिए जाने पर उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन नहीं 
आत होगा और उसे अपने पद से अलग होना पड़ेगा । इसी तरह शासन का 
काम भी राष्ट्रपति के नहीं, वल्कि मन्तरि-परिषदू की इच्छा के अनुसार चलेगा । 
अगर मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा किए गए निर्णय को कभी राष्ट्रपति नहीं. खीकार करे, 
` तो प्रधान मन्त्री इस्तीफा देकर राष्ट्रपति के सामने एक संवैधानिक सङ्कट उपस्थित 
. कर दे सकता है | जबतक उसमें छोकसभा के बहुमत का विश्वास है, तबतक 
दूसरा व्यक्ति प्रधान मन्त्री के पद पर अधिक दिनों तक नहीं रह सकता । छोक- । 
` सभा को बैठक होते ही, वह उसमें अपना अविश्वास प्रकट कर देगी और. उसे 
` अपने पद से अछग होना पड़ेगा । और संविधान के अनुसार बिना मन्त्रि-परिषद्‌ | 
„ के शासन नहीं चल सकता | ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को मजबूर होकर उसी 
पुराने व्यक्ति को प्रधान मन्त्री का पद स्वीकार करने के लिए, निमन्त्रित करना 
रे पड़ेगा और उधकी बात माननी पड़ेगी | इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है 
५ ` कि नाम के लिए तो कार्यपालिका शकि राष्ट्रपति में निहित है, जो झंसद से 
: तन है, लेकिन असल में यह शक्ति मन्त्रिपरिषद्‌ को प्रास है, जो संसद के 
' मरति उतरदायी है। इसूलिए भारत की कार्यपालिका अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र 
` `की कार्यपालिका की तरह संसद से स्त्रतनत्र नहीं, बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि 


Sn 
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वैसे तो स्वतंत्र कार्यपालिका की भी अपनी विशेषताएँ. हैं, लेकिन इसमें 

| मन्देह नहीं कि भारत की वर्तमान अवस्था में संसदमूलक ` कार्यपालिका की 
“व्यवस्था करना ही उचित था । संसदमूलक कार्यपालिका की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इससे कार्यपालिका और,, विधानमंडळ में संघर्ष की सम्भावना बहुत ' 
घट जाती है। दोनों बराबर साथ मिलकर काम करते हैं। मंत्रिपरिषदू पर 
संसद्‌ का वरावर प्रतिबन्ध रहता है और संसद को भी विधि बनाने के काम में 
झुजियों के नेतृत्व से लाभ होता है। संविधानसभा में बोलते हुए, प्रारूपसमिति 

के सद्स्य श्री अछादी कृष्णखांमी अय्यर ने इसी बात पर जोर दिया था- आज- 

कळ की.परिस्थिति में हमारे देश के लिप्ल्यह आवश्यक है कि प्रारम्भ में विधानः 

मण्डल और कार्यपालिका में बहुत निकट सम्बन्ध रहे | इसी कारण से संघ 
संविधानसमिति और इस सभा ने संसदमूछक कार्यपालिका स्रोकार £किया 

हवै।”? राजनीतिशाञ्ज के विद्वानों ने मी नए राज्यों के लिए "संसदमूछक कार्य- 

पालिका को ही अधिक अच्छा बतळाया है। इससे शासन पर विधानमंडळ 

की देख-रेख रहती है और विधान-मण्डळ भी अपने कामों के जरिए अउमव 

प्रात करता जाता हैं । इससे लोकतन्त्र की स्थापना में भी आसानी होती है.। 
मन्त्र-परिषद संसद के प्रति. उत्तरदायी रहती, है और संसद को जनता चुनती 

है । इस तरह शासन के कामों पर जनता का अधिकार हो जाता है। मकौवर 
- के शब्दों में--/इसके ( संसदमूलक कार्यपालिका के ) बिना विधानमण्डल के 
सर्वोच्च स्थान का कोई आश्वासन नहीं है। यह संसद को शासन का केन बना ; 
७; 


bs 


_द्वेती है, जिससे जनता ( ए!।!2९ S०0४९7९¡६॥ ) संसद परु, प्रत्यक्ष 
` नियन्त्रण द्वारा बिना किसी विशद सांविधानिक यंत्र के, समूचे राज्य के शासन आण 
पर नियन्त्रण रख सकती है `` 2 ऱ्य च 
प: ` यही सोचकर कि शासन पर असळ अधिकार तो राष्ट्रपति का नहीं, बह्कि | 
` मन्त्रिपरिषद्‌ का रहेगा, संविधानसभा ने राष्ट्रपति के जनता द्वारा प्रलक्ष 
निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की| यह उचित मी था । प्रत्यक्ष रूप में जनता 
- ], Constituent Assembly. Debates; IOth December त कावत्यात 

2. G.F. Strong: Modern Political Constitution 253 
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व भारतीय संविधान 


द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति नाम की शक्तियों से सन्तुष्ट रह सके इसकी सम्भावना 
कम रहती. दै, ओर' ऐसी व्यवस्था करने पर राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद्‌. के बीच 
~ _ संघर्ष की आशंका बनी रहती । लेकिन राष्ट्रपति का पद बिलकुल अधिकार अन्य” 
हों है। इस सम्बन्ध में संविधानसभा में बोलते हुए श्रीजवाहरलछाल नेहरू 
ने जो संविधानसभा के संघसंविध्ानसमिति के प्रधान थे--कहा था हम 
लोग इसपर जोर देना चाहते हैं कि वास्तव में शक्ति का निवास मंत्रिपरिषद्‌ 
और विधानम'डल में हो, राष्ट्रपति में नहीं। साथ-ही-साथ हमलोग राष्ट्रपति ; 
को फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह सिर्फ दिखलाने के लिए ( . ०५६ 8 .९7९ 
७7९-९२4 ) नहीं बनाना चाहते,हैं। हमळोगो ने उसे कोई वास्तविक: 
शक्ति नहीं दी, लेकिन हमने उसके पद को अधिकार आर* शरिमा 
" (authority and di¢nit) ) से युक्त बनाया है ।!** इसीलिए राष्ट्रपति - 
का निर्वाचन फ्रांस की तरह संसद के दोनों सदना द्वारा नहीं रखकर एक: 
विशेष निर्वांचकगण द्वारा रखा गया जिसमें, राज्यों की .विधानसभाओं के 
सदस्य भी भाग लेंगे । मंत्रिपरिंधद्‌ के समी निर्णयो की सूचना भी राष्ट्रपति को 
मिलती रहेगी । इसके अलावे देश के शासन के सम्बन्ध में जो जानकारी राष्ट्रपति 
चाद्देगा उसे वह पहुँचाना प्रधान मंत्री का कर्तव्य होगा । अगर कोई वात 
एक खास मंत्री द्वारा तय की गई हो ओर पूरे मंत्रिपरिंषदू ने उसपर विचार 
नहीं किया हो, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसपर मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा पुनः 
विचार करवा सकता है । प्रधान मंत्री की नियुक्ति में तो उसको कीई विशेष 
अधिकार अवश्य नहीं रहेगा और उसे उसी को इस पद के लिए निमंत्रित करना 
> “पडेगा जिसमें लोकसभा के बहुमत का विश्वास हो । लेकिन विशेष परिस्थिति: 
में राष्ट्रपति के इस अधिकार का महत्त्व बढ़ जा सकता है। अगर लोकसभा में 
. कई छोटे-छोटे दळ हों और किसी एक दल का स्ट बहुमत नहीं हो, तब 
प्रधान मंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की इच्छा का बहुत प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि 
अकसर फ्रांस में होता है। ऐसी परिस्थिति में कई दलों में मध्यस्थता करने और 
उदे साथ मिलकर संयुक्त मंत्रिमंडळ ( 008॥007 M757) ) बनाने 


4. Constituent Assembly Debates, 2lst July, I947: 


संघीय कार्यपाज्िका १३३.” 


घर राजी करना राष्ट्रपति का कत्तव्य होगा और इससे उसका प्रभाव और भी 
बढ़ेगा । इसके अलावे राष्ट्रपति देश की. एकता का प्रतीक होगा । वह सभी 
राजनीतिक दलबन्दी से ऊपर रहने के कारण विशेष सम्मान का पात्र होगा । 
शासन पर राष्ट्रपति का प्रभाव उसके व्यक्तित्व के अनुसार होगा । श्री अछादी > 
. ऋष्णस्वामी अय्यर ने बहुत ठीक, लिखा दै--“मारतीय संविधान ने संसदः 
` „ मूलक कार्यपालिका-की व्यवस्था की है। वर्तमान काळ में इंगलैंड की कैबिनेट 
प्रणाली की कार्यपद्धति से> यह प्रकट होता है कि यद्यपि सिद्धान्त.में मंत्रिगण 
षा के परामर्शदाता हैं, वास्तविक व्यबहार में, अगर राजा को उपयोगी बघ- 
कर काम करना दै, तो इसे मंत्रिमंडळ को परामर्श देना और मंत्रिमंडळ के 
` ` सदस्थेश्पुर नैतिक ओर ,सामाजिक प्रमोद डालना पड़ता है। भारतीय संविधान 
में राष्ट्रपति का भी इसी तरह का स्थान रहेगा । राष्ट्रपति के व्यक्तित्व, सम्मान 
और भीतर और बाहर उसके नैतिक प्रभाव का उसके और मंत्रिपरिषद कै बीच 
के पारस्परिक सम्बन्ध पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा.” | 
भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई 
है, उसमें एक दोष रह गया है। संविधान के उपबन्ध के अनुसार मंत्री छोग 
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त ही अपने पदों पर रह सकते हैं। जब मंत्रियों को लोक" | 
समा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, तब इस तरह की व्यवस्था कौ कोई ( 
आवश्यकता नहीं थी । विशेष परिस्थिति में इस व्यवस्था से उत्तरदायी शासन & 
में बाधा'पड़ सकती है और यह सांविधानिक संकट का कारण बन सकतीहै। | 
-जबतक देश में और लोकसभा मै एक दळ का बहुत अधिक बहुमत हो, तवः - 
तक तो राष्ट्रपति की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर कतरो दलो | 
की शक्ति में बहुत अधिक अन्तर नहीं हो और राष्ट्रपति की सहानुभूति किसी ` 
ङ 'एक दल के साथ हो, तो वह उस दळ के लाभ के लिए इस व्यवस्था का प्रयोग 
कर संकता है । इस तरह अगर इस व्यवस्था का प्रयोग नहीं दो, जैसा कि | 
आशा की जाती है, तो यह अनावश्यक है और अगर इसका कभी प्रयोग हो, 
-जिसे सर्वथा असम्भव नहीं कहा जा सकता, तव यह हानिकारक है। | 


5. Article on the Indian Constitution, Amrit Bazar Ce i 
Republic Supplement, January 26, I950. 
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_ आरतीय संविधान _ ` 
भारत छा महान्यायवादी 
9 (The Attorney General for India) ः 


.. भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा | वह ऐसा व्यक्ति “आ. 
` होना चाहिए जो उच्चतम न्यायाल्य के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्या | | ग 

रखता हो | महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि भारत-सरकार को कानूतीबातो हू 
र > में सलाह दे । इनके सम्बन्ध में उन सभी कामों को करे जो राष्ट्रपति उसे समय- ' "§ 


ह अध्याय १४ ` 
संघीय. विधानमंडळ | 


पहले शासन करने और विधि बनाने के लिए अळग-अळग संस्थाएं नहीं 
रहती थीं। जिनके दाथ में शासन का काम रहता था, वही कानून मी बनावे 
थे। लेकिन आधुनिक युग में कानून बनाने के लिए, विधातमण्डछ रहते हैं। 
इन विधानमंडळों में जनता के प्रतिनिधि वैठते हैं और जनता की इच्छा के | 
मुताबिक उसीके लाभ के लिए कानून बनाते हैं। लोकतन्त्र के विकास के 
साथं-साथ विधानमंडळ का महत्त्व भी बढ़ता गया है। देश के लिए कानून 
बनाना, शासन के खर्च के लिए, धन मंजूर करना, मंत्रिपरिषद्‌ के कामकी . के 
| देखभाल करना, संविधान का अतिक्रमण करने के: लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग [ 
चळाना--ये सभी काम इसके जिम्मे अक्सर रहते हैं। विधानमंडळ जनता.की | 
शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है । इसलिए लोकतन्त्र के युग में इसका महत्त्वपूर्ण 
समझा जाना स्वाभाविक ही है। किसी देश के विधानमंडळ की विशेषंताओं पर : 
विचार करते समय यह देखा जाता है कि इसके निर्वाचन में सत देने का . 
अधिक्रार सभी को है या कुछ सीमिति लोगों को, इसमें एक सदन है या दो, | 
इसके काम करने का तरीका क्या दै, इसकी शक्तियों पर कोई रुकावट है. 
. . या नहीं। भारत के संघीय विधानमंडळ पर भी. इन्हीं दृश्यों से विचार | 


किया जायया । 


संसद ¦ रचना, अवधि, सदस्यों के अधिकार 


: संविधान के अनुसार संघीय विधानमंडळ. को संसद (पालिंयामेंट ) कदा 
जायगा | यह संसद राष्ट्रपति और दों सदनों से मिलकर बनेगी । :इन सदनों के. 
नाम क्रमशः राज्यपरिपद्‌ और छोकसमा होंगे राज्यपरिषद्‌ द्वारा नामज< 
किये जानेवाले बारह सदस्यों तथा राज्यों के अधिकःसे-अधिक दोसौ 


१३६ भारतीय संविधान 


प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी | राज्यपरिषद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे 
जानेवाले स्थानों का बँटवारा निम्नलिखित ढंग से किया गया है---आसाम ६, 
बिहार २१, बम्बई १७; मध्यप्रदेश १२, मद्रास २७, उड़ीसा ९, पंजाब ८, 
उत्तरप्रदेश ३१, पश्चिमी बंगाल १४ जम्मू ओर काश्मीर ४, तिरुवांकुर-कोचीन 
६, पटियाला और पूर्वा पंजाब राज्य ३, मध्यभारत ६, मेसूर ६, राजस्थान ९; 


विन्व्यप्रदेश ४, सौराष्ट्र ४, हैदराबाद १९, अजमेर और कुर्ग मिलाकर १, 


कच्छ १, कोच-विहार १, दिल्ली १, बिलासपुर ओद हिमाचलप्रदेश मिलाकर 
4, भोपाळ तथा मनीपुर और त्रिपुरा मिलाकर १ । राज्यपरिषद्‌ के लिए प्रय 
अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख) के राज्यों के प्रतिनिधि उन राज्यों की 
विधानसभाओं द्वारा अनुपांती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुस.र एकल सुंक़मणीय' 
मत द्वारा चुने जायेगे । भाग (ग) के राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने 
जायँगे जैसी कि संसद विधि द्वारा तय करे। राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाने- 
चाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा 


* छोकसभा के सदस्यों की संख्या पाँच सो से अधिक नहों होगी। ये 
सदस्य राज्यों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होंगे । इस काम 
के लिए सभी राज्यों को प्रा देशिक निर्वाचन-द्षेत्रों में विभाजित किया जायगा । 
प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्र से क्रितने सदस्य चुने जाय, यह इस प्रकार तय-होगा 
जिसमें प्रति ७,५०,००० जनसंख्या के लिए कम-से-कम एक सदस्य ,और प्रति 


| की तरह के विषयों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हो । _ 


५,००,००० जनसंख्या के लिए एक से अधिक सदस्य न. हों । प्रत्येक निर्वा: , 


चनक्षेत्रसे चुने जानेवाळे सदस्यों की संख्या का उस निर्वाचनक्षेत्र की जनः 
संख्या से अनुपात समूचे देश में जहाँ तक सम्मव,हो-एक ही होगा |. 

` भारत का प्रत्येक नागरिक संसद .का सदस्य हो सकेगा, लेकिन राज्यः 
परिषद्‌ का सदस्य होने के लिए उसका कम-से-कम तीस साळ का और लोकः 
__ सभा के लिए कम-से-कम पचीस साळ का होना जरूरी है। संसद को विधि 
द्वारा सदस्यों की दूसरी योग्यताएँ . निर्धारित करने का, अधिकार रहेगा ओर 
> अगर कभी संसद ऐसा करे, तब वही इंसके सदस्य हो सकेंगे जो इन योग्यताओं 
युक्त हों । कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के योग्य 
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संघीय विधानमडल - | १३७ 
नहीं होगा अगर वइ भारतःसरफ़ार के अयवा किसी राज्य की सरकार के 
a अधीन किसी लाम के पद पर है, पागल है, दिवालिया है, भारत का नागरिक | 
"७. नेही देवा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अनुसार अयोग्य कर दिया ” 
या है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति भारत-सरकार कै | 
अथवा विसी राज्य की सरकार के अधीने लाभ का पद धारण करनेवाला 
7 केळ इसीलिए नहीं समझा जायगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है | 
कोई व्यक्ति एक ही साथ संसद्‌ के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकेगा ।. 
अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया गया हो, तो वह संसद 
द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार एक या दूसरे सदन के ` स्थान को रिक्त कर 
देगा । कोई व्यक्ति एक ही साथ संसद ओर किसी राज्य के विधानमण्डल 
के किसी सदन, इन दोनों का सदस्य नहीं होगा । यदि कोई व्यक्ति इन दोनों 
का सदस्य चुन लिया जाय, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा निश्चित समय के भीतर 
राज्य के विधानमण्डळ से त्यागपत्र दे देना पडेगा । अगर वह ऐसा नहीं 
करेगा, तो संसद में उसका. स्थान रिक्त समझा जायगा | संसद का कोई सदस्यं 
अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर भी संसद से अलग हो सकता है। यदि. संसद 
` के किसी सदन का सद्स्य सदन की अनुमति के बिना लगातार साठ दिन तक | र 
उसके सभी अधिवेद्नों में अलुपस्थित रहे, तो उसका स्थान रिक्त समझा 


< 


= >, | डर 


`  जायगा 
राज्यपरिषद्‌ का कभी विघटन न होगा, लेकिन उसके सदस्या में से एक 


तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के खतम होने पर इससे इट जाया करंगे। एक 
...! बार चुने जाने पर लोकसभा पाँच साळ तक रहेगी । हा, वह इससे पहले भी ' 

` ` विघटित की. जा सकती दै। इसी तरह जब आपात की उद्घोषणा छागूं हो, .. 
तब संसद विधि द्वारा इस अवधि -को जितना चाहे, बढ़ा. सकती है। लेकिन . 


25 7 | . ` भारतीय संविधान | 
सद्स्य के विरुद्ध किसी न्यायाळ में कोई सुनवाई नहीं होगी ।. अन्य बातों में 
। संसद के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों को वे 
- शाक्तियाँ, विशेषाधिकार और. उन्मुक्तिया प्रात होगी जो समय-समय पर विधिः 
` द्वारा संसद स्थिर करे । जन्रतक संसद. ऐसा नहीं करे तबतक ये वही होंगी 
ट्ट जो इंगलैंड के हाउस आफ कामन्स' को तथा उसके सदस्यों ओर समितियों को 
प्राप्त हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतन और भते मिलेंगे जिन्हें. 
` अंसद समय-समय पर विधि द्वारा निर्धारित करे । जबतक संसद इस सभ्यः 
` में कोई विधि नहीं बनाती, तबंतक ये वेतन और .भत्ते वही रहेंगे; जो. भारत-... 
__ डोमीनियन की संविधानसभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक : 
. पहले मिलते थे। 
-. संसद के पदाधिकारी 
i भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्यपरिषदू का सभापति होगा। राज्यपरिषदू यथाः 
सम्भव शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना,उपसभापति चुनेगी । जत्र-जब उपसभापति 
. का पद रिक्त हो, तब-तब राज्यपरिषद्‌ किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति 
.. चुनेगी। राज्यपरिषद के उपसभापति के रूप में पद ध।रण करनेवाला सदस्य, यदि 
इसका सदस्य नहीं रहे, तब वह अपना पद्‌ छोड देगा |. वह कभी भी त्यागपत्र 
. देकर अपने पद से अळग होने के लिए स्वतंत्र रहेगा | वह परिषद्‌ के सभी सदस्यों - 
` के बहुमत से पास किए हुए प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता 
ब्र | लेकिन इस तरह का कोई प्रस्ताव तवतक . नहीं पेश किया जा सकेगा जेब 
तक कि कम-से-कम चौदह दिन पहले इसकी सूचना नहीं दे दी गई: हो | जब 


` £ राज्यपरिषंदू का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस काम के लिए. नियुक्त करे, उ. 

पद के कर्तव्यों का पाळन करेगा । चदि राज्यपरिषत्‌ की किसी बैठक, में उपराष्ट्र- - 
अनुपस्थित हो, -तो ऐसा व्यक्ति जो परिषद्‌ के नियमों द्वारा निर्धारित हो, _ 

पति के रूप में कार्य करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति भी अनुपस्थित हो तब | 


व न टल 


-सभोपति का पद खाली हो अथवा वह अनुपस्थित हो, तब उपसंमापति उस पदे .. | | 
के कर्तव्यों का पालन करेगा । यदि उपसभापति का पद भी खाली हो, तो ... 
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उसके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सभापति अथवा: जब `. : 
उपप्रभापति को उसके पद से हटाने कां .कोई प्रस्ताव विंचाराधीन हो तब 
"उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी सभापतित्व नहीं करेगा । जबकि उपराष्ट्रपति = 
को उसके पद से-हटाने का कोई प्रस्ताव राज्यपरिपदू में विचाराधीन हो,*तव | 
सभापति को परिषद्‌ में बोलने तथा . दूसरी तरह से उसकी कार्यवाहियों में भाग” 
लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे ऐसे प्रस्ताव पर या इस सम्बन्धु में किसी 
अन्य विपय पर मत देने का कोई अधिकार नहीं होगी | | 3 


लोकसभा यथासम्भव शीतर अपने दो सदस्यो को क्रमशः- अपना अध्यक्ष - 
और उपाध्यक्ष चुनेगी । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में अन्य बातें करीब 
करीब वैली हो होंगी जेसी राज्यपरिषद्‌ के सभापति और :उपसभापति 
के सम्बन्ध में हैं । यहाँ एक व्यवस्था यह भी है कि जब कभी लोकसभा का 
` विघटन हो, तो विघटन के पश्चात्‌ नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक 
पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं रेया | यहाँ दूसरी विशेषता यहद . 
गी कि जब अध्यक्ष को उसके पद से हराने के लिए कोई प्रस्ताव लोकसभा में | 
विचाराधीन हो, तव उसको लोकसभा में . बोलने तथा दूसरे प्रकार से उसकी | 
कार्यवाही में भाग छेने के साथ-साथ पहली बार अपना मत देने का भी अधिः | 
- कार रहेगा। हॉ, जब दोनों तरफ बराबरर-त्रराबर मत रहें, तब. उसे अपना . मत र 
' देने का अधिकार नहीं होगा । } 


राज्यपरिपद्‌ के सभापति और उपसभापति को तथा. लोकसमा। कैः अध्यक्ष, 08: 
` और-उपाध्यक्ष को बही वेतन और भत्ते दिण जायँँगे, जो संसद विधि दारा » 
तय करे । जबतक संसद ऐसा नहीं करे तबतकः ये वही होंगे. जो संविधान के 
`` प्रासभ होने के ठीक पहले क्रमशः संविधानसमा के. अध्यक्ष. और उपाध्यक्ष | ह. 


ठे (Seperate Secretarial Staff) रहेगा । लेकिन संसद के दोनों स्द्नो 

के लिए सम्मिलित पद भी कायम किए जा सकते हैं |«संसद विधि द्वारा इन 
` कर्मचारियों की भ्तों-सम्बन्धी बातों. को. और इनकी सेवा की शर्तों को तय कर | 
सकेगी । जबतक संसद ऐसा नहीं करती -तबंतक : राष्ट्रपति यथास्थिति, छोकः . 


"१४० ` . भारतीय संविधान 
सभा के अध्यक्ष से या राज्यपरिषद्‌ के सभापति से परामर्श कर इनके सम्बन्ध 
में नियम बना सकेगा । म र न ~ 
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अधिवेशन और कार्यसंचालन त 


संसद के सदनों का हेर साळ कम-से-कम दो बार अधिवेशन छुलाया 
जायगा । उनके एक अधित्रेशन की अन्तिम बेठक ओर आगामी अधिवेशन की 
पहली बेठंक की तारीख के बीच छः सास से कम का ही अन्तर रहेगा ! इस 
उपबन्ध ( ?70४।।0 > के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति समय-समय. पर 
आवद्यकतानुसार सँसद के दोना सदनों का अथवा किसी एक सदन का ऐसे 
समय तथा स्थान पर जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन बुला सकेगा । राष्ट्रपति 
सदना का सत्रावसान ( ?707०९॥९ ) अर्थात्‌ उनकों अनिश्चित काल के 
लिए स्थगित, ओर लोकसभा का विघटन कर सकेगा । 

राष्ट्रपति संसद के. किसी एक सदन में अथवा दोनों सदनों की संयुक्त. बेठक _ 
में भाषण दे सकेगा ओर इस प्रयोजन के लिए सदस्यों को. उपस्थित होनेका 
आदेश दे सकेगा | वह संसद के किसी भी सदन को, उस .समय संसद में 
... विचारांधीन किसी विधेयक या अन्य किसी .बात कै सम्बन्ध. में, सन्देश मेज 

सकेगा। जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो, वह सदन उस 

सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शीघ्रता से विचार - 

करेगा । राष्ट्रपति प्रत्येक अधिवेशन के आरम्भ में दोनों सदनों की संयुक्त - बैठक 

में भाषण देगा । इस भाषण में वह विविध-विषर्या के सम्बन्ध में सरकार की 
“ नोति पर प्रकाश डालेगा ओर संसद के अधिवेशन में आनेवाले कामों की चर्चा 
` करेगा । प्रत्येक सदन में ऐसा नियम बनाया जायगां जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति 
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केअभिमाषण में कही गई बातों पर विचार हो |). .. + _ ल. प 
` ` भारत के प्रत्येक मन्त्री ओर महान्यायवादी को. अधिकार होगा कि बह क 
संसद्‌ के किसी भी सदन से, सदर्नो की किसी संयुक्त वैठक में तथा संसद की | 


ती समिति में, जिसका वह सदस्य हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों . | ह... र 
केक अनुच्छेद 


. बैठक को तबतक के लिए रोक. दे जबतक कि गणपूर्ति न हो जाय | 


ः | other Financial Bills.) को छोड़कर. कोई ,विधेयक संसद के 
५ किसी सदन में आरम्भ हो सकेगां। कोई विधेयक संसद के स॒दनों .द्वारा 
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करने के पहले राष्ट्रपति के अथवा राष्ट्रपति द्वारा इस काम के लिए नियुक्त 


व्यक्ति के सासने शपथ लेना या प्रतिज्ञा करना पड़ेगा कि वह सारत के संविधान 
"के प्रति भद्धा और निष्ठा रखेगा तथां अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक - - 


पालन करुया । 


विधान सें जिन बातों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की गई है उनको 


"छोड़कर, किसी सदम की किसी वैठक में या दोनों सदना की. सयुक्त वैठक में 


सभी, प्रनों का उपस्थित तथा मत देनेवारे सदस्यों के बहुमत से, निर्णय किया 
जायगा । . राज्यपरिषद्‌ का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उनमें से किसी. 
के रूप में कार्थ करनेवाला व्यक्ति पहले अपना मत नहीं देगा, लेकिन जव किसी: 
बांद पर पभ और विपक्ष में मत . देनेवाला की. संख्या समान हो जाय, तब 
उसका निर्णायक सत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा । सदस्यता में कोई: 
रिक्तता रहने पर भी, संसद के किसी सदन को कार्य करने की शक्ति होंगी । 
यदि कभी बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का अधिकार | 
नहीं था; कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से > 
भाग छिया, तो भी संसद की बह कार्यवाही मान्य होगी । Re 
जबतंक संसद विधि द्वारा दूसरी व्यवस्था नहीं करे तबतक संसद. के 
प्रत्येक सदन के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति ( १५०४५८१ ). उस संदन के 


- सदस्यों को सम्पूर्ण संख्या का. दशांशा होगी । यदि.किसी सदन के*अधिवेशन 


में कमी गणपूर्ति नहीं रदे, तो सभापति या अध्यक्ष या उस रुप में कार्य करने- 
वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन्‌ को स्थगित कर्‌ द्‌ या 


चिधान-प्रक्रिया ( Legislative Procedure Yee ट 


घन-विधेयको तथा अन्य वित्तीय-विधेयकों ( 07९9 Bl and 


पास किया हुआ तबतक नहीं समझा जायगा जबतक कि दोनों सदनों 
द्वारा वह स्वीकारः न कर लिया. गया हो । अगर इस विधेयक में किसी 


~ 


> 
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१४२ ` भारतीय संविधान 
` सदन में कोई संशोधन पेश किया जाय, . तो वह भी तभी पास हुआ समझा 
जायगा जब वह “दोनों सदना की स्वीकृत हो । यदे किसी विधेयक 
_ के एक सदन से पासं होने तथा: दूसरे सदन. को पहुँचाए, जाने के बाद, .. 
दूसरे सदन द्वारां वह विधेयक अस्त्रीकार "कर दिया जाय, अथवा वि 
_ मे किए जानेवाले संशोधनों पर दोनों .सदन सहमंत नहीं हों, ` अथवा दूसरे 
. सदन के विधेयक पाने की तारीख से बिना इसके पास हुए ६ मास से अधिक * 
“जीत जाय, तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर विचार करने और मत देने के लिए ` 
` दोनो सदनों की संयुक्त बैठक बुळा सकेगा । यदि सदनों की इस संयुक्त बैठक 
: में बह विधेयक, दोनों संदनों के. उपस्थित तथा. मत -देनेवाले समस्त सदस्यों के 
` बहुमत से पास हो जाय, तो, वह दोनों सदनों से पास किया हुआ ससझा « 
-. जायेगा । र 
` थनविधेयको के सम्बन्ध में इससे कुछ भिन्न प्रक्रिया. है। घन-विधेयक 
` “राज्य-परिषद्‌ में नहीं पेश किया जायेगा । लोकसभा से पास हो जाने के बाद 
यह राज्यपरिषद्‌ में भेजा जायंगा। राज्यपरिषद्‌ विधेयक-की प्रासिं से-चोदह 
दिन के भीतर, इसे अपनी; सिपारिशों सहित छोकसभा-को लौटा देगी। इसके 
| | बाद ळोक समा राज्य-परिषद्‌ की सिफारिशों में से सबको या किसी को स्वीकार 
कु ` या अस्वीकार कर सर्केगी । यदि, राज्य-परिषद्‌ की सिपारिशों में से किसी को 
._ ळोकंसमा स्वीकार कर ले, तो धन-विधेयक इन संशोधना के साथ दोनों सदनों. . 
` से पास हुआ समझा जायेगा | यदि लोकसभा. राज्य:परिषद्‌ की सिपारिशों में. 
से किसी को भी स्वीकार नहीं करे, तो - धन-विधेयक इन संशोधनों में से किसी. _ 
बिना, उसी रूप में दोनों संदनों द्वारा पास हुआ. समझा . जायेगा, जिसमे कि 
वह छोकसमा द्वारा. पास किया गंया था। यदि लोकसभा द्वारा .पोस किया 
हुआ और राज्य-परिषद्‌ में उसकी सिपारिशों के लिए भेजा हुआ धन-विधेयक ` | 
न्वौंदह दिन की .अवधि के. भीतर, लोकसभा को लौटाया नहीं जाय, तोइस - | 5 
'अवधि ऋ समाति पर यह दोनों सदनों दरा उस रूप..में पास समझा जायगा _. 


£ 
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- पह जुर्मानों या दूसरे अर्थ-दंडों ( 7९८ए॥॥४79७ pena](।९5 ) के लगाने 
करा, अथवा लाइसेन्सों या की.हुई सेवाओं के लिए फीसों को ळगाने या देने का 
रं ! अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या संस्था ( Local- authority or, 
` ०5) द्वारा स्थानीय. प्रयोजनों के लिए. कर के लगाने, खतम करने, कम 


संघीय विधानमंडल ,. .. - ५१४३. ` 

(क) किसी कर का लगाना, हटाना, कम करना, बदलना या . विनियमन 
(Regulation); ° ° | 

व) भारत-सरफार द्वारा घन उधार लेने का अथवा कोई प्रत्याभूति | 
६ ७१११०९ ) देने का अथवा भारत-संरकार द्वारा लिए गए 


या लिए जानेवाळे किन्ही वित्तीयू आभारों से सम्बद्ध विधि के संशो 


। ` धन करने का विनियमन; ः 
(ग) भारत क्री संतित निथि (Consolidated fund af India) - 


र या आकस्मिकता-निचि (Contingency fund of India) 
री रक्षा, ऐसी. किसी निधि+में धन डालना अथवा उसमें से धन - 
निकालना ; १ 

(ब) भारत की संचित निधि से. धन का विनियोग ( Appror 
priation) ; 

(ङ) . किसी व्यय को. भारत की संचित.निधि पर भारित व्यय घोषित 

` करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि ( 8000 ) को. . र 

बढ़ाना । 2 2 

(व) मारत की संचित निधि के या मारत के लोकलेखे ( २४१९ . . य 

Account of India) के मध्ये ( On account of) 

धन प्रात करना, अथवा. ऐसे धन. की रंक्षा या निकासी करना . | 

-. अथवा संघ या राज्य के लेखाओं का लेखापरीक्षण; अथवा .. . ज्ञ 

(छ) ऊपर दिए हुए विषयों में से किसी का आनुषंगिक (Incidental) _.. 


` कोई विषय । के 
कोई विधेयक केवल इस कारण से घन-विधेयक नहीं समझो. जायगा कि 


करने, बदलने या विनियमन का उपबन्धः करता है ? यदि कभी यह प्रश्न उठे 
कि कोई विधेयक भनःविधेयक है या नहीँ, तो: उसपर लोकसम्‌। के अध्यक्ष 


` १४४ - भारतीय संविधान 


का निर्णय सबको मान्य होंगा और अन्तिम समझा जायगा। लोकसभा द्वारा 


> पास किये हुए, प्रत्येक घन-विधेयक पर इसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर-सहित यह 


` ` प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धनःविधेयक है। ` 
` समी तरह के विधेयकों परं उनके अधिनियम बनाने के लिए, . राष्ट्र ति की 


- अनुमति (-455९॥ ) आवश्यक है । जब संसद के सदना से को ई विधेयक 


fe 


राष्ट्रपति तब यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता 
अनुम ति रोक लेता है। परन्तु बह, अनुमति के लिए अपने. सामने विधेयक रखे 
. जाने के बाद यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि बह घन विधेयक न हो तो 

सदनों को अपने संदेश के सांथ लोटा सकेगा। इस संदेश में वह सदना से उत 
` विधेयक पर या उसमें दी गई खास-खास बातों पर पुनर्विचार करने 


प्रकार लौटा दिया गया हो, तंब सदन इसपर तदनुसार पुनर्विचार करगे | यदि 
) इस पुनर्विचार के बाद यह विधेयक सदनों द्वारा संशोधन-सहित .या बिना 
है संशोधनः के पुनः पास हो जाय, तथा राष्ट्रपति के सामने फिर अनुमति के लि 
रखा जाय, तो इस बार वह अपनी अनुमति नहीं रोकैगा । 


वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 


( Procedure in financial matlters) 


पास हो जाय, तब वह राष्ट्रपतिं के सामने उसकी अनुमति के लिए, रखा दर 


` विशेषतः किन्ही ऐसे संशोधना को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करने . 
को कहेगा, जिनकी उसने अपने संदेश में सिपारिश की हो । जब विधेयक इस 


RE 


राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में संसद के दोनों सदनों के सामने . 


~ 
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संघीय विधानेमंडल . २१४५ 


( Revenue Account) पर होनेवाले व्यय का अन्य व्यय से मेद | 
किया जायया । टी ० 4 
* मारत की संचित निधि, पर भारित व्यय ये सब होंगे--राष्ट्रपति की उपः 
ळव्वियो और भते तथा उसके पद से सम्बन्धित दूसरे खर्च; राज्यपरिधद्‌ के ` 
सभापति और उपसभापति तथा लोक-समा डे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन हट 
र -और भतो; ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है; उच्चतम 
बायाळ्य के न्यायाधीशों को दिये जानेवाले वेतन, भत्ते और पेन्शन; फेडरल 
न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जानेवाली पेंशन; 'उच्चतम न्यायालय के. 
न्यायाधीशों को दी जानेवाली पेन्शन; भारत के नियनन्त्रक मद्दालेखा-परीक्षक क 
( Comptroller and Auditor General of India ) को दिये 
जानेवाले वेतन, भत्ते और पेन्शन; किसी न्यायाळय के निर्णय के मुताबिक दिये 
जायेवाले रुपये; वे दूसरे व्यय जो भारतीय संविधान द्वारा या संसद द्वारा इस 
प्रकार भारित घोषित किए जायें | 
भारत की संचित निधि परे भारित व्यय से सम्बद्ध प्राकलनों ( Esti: त ; 
2६९5 ) पर संसद में मतदान नहीं होगा । लेकिन इसका यह अर्थनहीँहै 
कि इनपर चाद-विवाद भी नहीं. हो सकेगा । इन प्राकलनों में से जो दूसरे 
व्यय से सम्बद्ध है, वे लोकसभा के सामने अनुदाना बी माँग ( Demands 
{or Gran(5 ) के रूप में रखी जायेगी । इनमें से किसी माँग को. स्वीकार ' 
- था अस्वीकौर करना लोकसभा को मर्जी पर निर्भर रहेगा । लोकसभा को किसी. | द 
_ . आग में रखी गई राशि को कम करके स्वीकार करने की भी शक्ति होगी। - 
i  . जेकरिन लोकस कक स्वयं किसी माग को बढ़ाने या कोई नई माँग रखने की '_ | 
: शक्ति नहीं होगी । संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति की सिपारिश 
-  . के बिना किसी भी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी । - <. 
`. ` ` छहोकसमा द्वारा इस “प्रकार अनुदान किए जाने कै बाद यथाशीघ्र विनिः 


भ्रेयकः( Appropriation B! ) पेश किया जायगा । इसमें `, 


योग-वि र 
. लोकसंभा द्वारा किए गए अनुदाना तथा भारत की संचित निधि पर भारित | 
र्त की. संचित निधि में से 


व्यय की. पूर्ति के लिए अपेक्षित सत्र धना के भ > 
. . विनियोग के लिए. व्यवस्थां की जायगी | ऐसे विधेयक में इस तर का कोई 


(` 


~~ 
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~ 
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7] 
शोधन नहीं पेश किया जा सकेगा जिससे इस तरह किए गए अनुदान की ; 
अथवा भारत की'संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार हो, अथवो >. 


या नहीं--इसपर लोकसभा के अध्यक्ष का या उस रूप में काम करते हुए, किसी 
दूरे व्यक्ति का निर्णय अन्तिम होगा । इस तरह से पातं हुई विधि हारा किए. . . 
>  रएविनियोग के अनुसार ही भारत की संचित निधि में से कोई धन निकार्ला “| | 
जा सकेगा ।. ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रोलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी, इती | 
प्रक्रिया के अनुसार काम होता है। | - । 
` संविधान में अनुपूरक, अपर यां अधिकाई अनुदानों ( Supplemen- | 
tary, additional or excess €20७) के सम्बन्ध में भी 
व्यवस्था की राई है। लोकसभा को किसी अनुदान को पेशगी की ड | 


कसी अनुदान का लक्ष्य वदळ जाय । कोई संशोधन पेश किए जाने लायक है 7. अ 
कु 


४ (Votes on Account, लेखानुदान ) भी शक्ति होगी । लोकसभा 
` ग्रत्ययानुदान और अपवादानुदान ( ४०९5 of Credit and excep: ., 
tional gran($) भी मंजूर कर सकेगी । 


- साघारणतयाप्रक्रया 
i र (Procedure Generally) i 


+ 


संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी . 

_ प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के. लिए नियम बना सकेगा। जवतर्क येनियम 
० ` नहीं बनाए जाते, तबतक इस संविधान के प्रारम्म के ठीक पहले भार॑त-. . 
_.. डोभिनियन के विधानमण्डल के सम्बन्ध में जो प्रक्रियाहक्रे नियम लागू थे; 


fh 
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` संसद में कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किया जायगा। पर यथास्थित 
र राज्य-परिषद का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ,ऐसे रूप में कार्य 
,: करवालः व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में पूरी तरह से अपना ' 
भाव नहीं प्रकट कर सकता, अपनी मातृभाषा में बॉलने की अनुज्ञा दे सकेगा। 
जबतक संसद विधि द्वारा कुछ दूसरी ब्रात नहीं तय करे, तबतक इस . 
१ यान के प्रारम्भ से १५ वर्ष के बाद संसद के कार्य की भाषा हिन्द या 
|! की जगह सिर्फ हिन्दी रहेगी । ठे 
उञ्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायांचीश को, आगे 
दी हुई रीति से .हटाने की प्राथना करनेवाले समावेदन ( ^4५7९5$ )'को 
राष्ट्रपति कैसामने रखने कें प्रस्ताव पर वादविवाद के अतिरिक्त, कोई ओर वादः 
विवाद संसद मंऐसे किसी न्यायाधीश के अपन कर्तव्यपालन में किये गए आचरण 
के विषय में नहीं होगा । प्रक्रिया में किसी कथित ( ४९2९० ) अनियमितता र 
के आधार पर संसद की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई: आपत्ति | 
नहीं की. जा सकैगो । क 22020 


राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियों 


देश सें लागू होनेवाली सभी विधियाँ संसद दारा बनाई जागैगी। लेकिन | 
- विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति मी थोडे दिनो के लिए विधि | 
- बना सकेगा | इसको अध्ये ( 070i nanC€ ) कहा - जायगा । संविधान र वय 
` . .$अनुसार, उस समय को छोड़कर जबकि संसद के दोनों सदनों का अधिः . 
.. कशान चल रहा हो, यदि किसी समय राष्ट्रपति यह समझे. कि ऐसी, परिस्थितियां + यर 
. बर्वेमान हैं जिनके चलते उसे तुरत काये करना . जेलर! है; तो वहं ऐसे अध्या-- 
देशों को लागू करे सकेगा जो उसे परिस्थितियों को देखते हुए. आवश्यक प्रतीत 
हो । इस तरह से लागूं. किए. गए अध्यादेश का वही वल और. प्रभाव दोगा 
| जर - जो संसद . '. ६) का होती. है। किन्तु ऐसा प्रत्येक अध्यादेश 
` `` संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जागा तभा क! की पुनः बे 
४2. से छः सप्ताह की समा सि पर इसको लागू होना खतम हो जायगा। अंगर 
. जता के पहले ही संसद के दोनों “सदन इस अध्यादेश के विख प्रस्ताव 
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जल _ भारतीय संविधान 


 _ करदे, तब भी वही परिणाम होगा ।.इसके अलावे राष्ट्रपति छोरा यह किसी 
समय लौटा लिगा जा सकेंगा। यदि किसी ऐसे अध्यादेश में इस तरह का 
`उपत्रन्ध किया गया हो, जिसे अधिनियमित करना ( £240 ) संसद की 
शक्ति के बाहर हो, तो वह झूत्य ( ४०० ) होगा । 


” 


. ` . भारतीय संसद का स्वरूप 


भारतीय संविधान में संसद के सम्बन्ध में जो ब्यवस्था की गई है, वह 
ऊपर दी जा चुक्री है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संसद 
जनता का प्रतिनिधित्व करेगी । इतके अधिकारों पर भी कोई रुकावट नहीं 
' रहेगी । वैसे तो संविधान के उपबन्धां को ऊपर से देखने पर ऐसा छंगेगा कि 
संसद द्वारा पास किया हुआ बिल तब्रतक अधिनियम नहीं बन सकेगा, जब 
. तक कि उसपर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं दे दे । . लेकिन यह सिफ कहने के 
` लिए है, व्यवहार में इसका कोई महत्त्व नहीं है राष्ट्रपति मंत्रि-परिपदू की सलाह 


द्वारा पास किए हुए 'किसी बिल पर अनुमति नहीं देने के परामर्श दिये जाने 


__ .जबतक -कि उनमें लोकसभा के बहुमत का विश्‍वास हो । अगर उन्हें लोकसभा 
. द्वारा पास किए हुए -किसी बिल के विरोध. में परामर्श देना पड़े, तो इसका स्पष्ट 
` ` अर्थं यहो होगा कि उनमें लोकसभा के बहुमत का विश्वास नहीं है । देसी दशा. 


` - राष्ट्रपति को अध्यादेश निकाळने का जो अधिकार दिया गया है, वह उचित 
ही है ओर उससे संसद के अधिकारों पर किसी तरह की रुकावट नहीं पडतो 
'है॥ ये अध्यादेश तभी निकाले-जा सरते हैं, जब संसद का अधिवेदन नहीं चल 


.._ रहा हो | ऐसी स्थिति में कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जा सकती है, जिसका 
सामना करने के लिये नए कानूनों की. जरूरत हो | इस परिस्थिति का. सामना - 
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` के अनुसार ही सभी काम करेंगा । मंत्रि-परिष्रद्‌ की तरफ से राष्ट्रपति को संसद : 


_ की सम्मावनां कम मालूम पड़ती है। मंत्री तभी तक अपने पदों पर रह सकते हैं 


में वे मंत्रिपद पर रह ही नहीं सकते | टकर 
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डे संघीय विधानमंडल : १४१ 
अधिकार देकर संविधान के निर्माताओं ने ठीक ही किया है | जब संसद का 
अधिवेशन होगा तब ये अध्यादेश उसके सामने रखे जायेंगे “और अगर यह 
उन्हें नामंजूर कर दे तो वे तुरत खतम हो जायेंगे । इसलिए संसद के अधिकारों 
पर भी किसी तरद की रुकावट नहीं आयेगी । 

राष्ट्रपति को संसद के पास संदेश भेजने'का जो. अधिकार दिया गया है, 
कि. सह निरर्थक जान पड़ता है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार 
। है ।. वहाँ इसकी जरूरत भी है। वहाँ पर ससदमूलक व्यवस्था नहीं है ओर्‌ 
क्ार्यपालिका और विधानमंडळ दोनों एक दूसरे से अलग-अलग रखे गये है| 
अगर राष्ट्रपति किसी विशेष तरह की विधि की आवश्यक्रता महसूस कर, तो 
. उसके सामने सिवाय विधानमंडल में संदेश भेजने के कोई दूसरा रास्ता ही.नहीं 

है। यहाँ पर ऐसी अवस्था नहीं है। यहाँ की व्यवस्था ससदमूळक है । यहां पर ; 

कार्बपालिका-सम्बन्धी समी अधिक मंत्रि-परिषंद्‌ के हाथ में र गे। सभीमंत्री | | 
| संसद के सदस्य होंगे और लोकसभा के बहुमत का उनमें विश्वास होगा । इसलिए फट 
हे अगर घे किसी विधि क्री आवश्यकता का अनुभव करेंगे, तो बे तुरत उस | 
् ` सम्बन्ध में संसद के सामने इसके लिए बिल या विधेयक पेश कर सकेंगे । ण “ 

इसलिए यहाँ राष्ट्रपति के सन्देश की न कभी आवश्यकता पड़ने की सम्भावना ; ( 

| ` है, न इसके कभी प्रयोग किए जाने को । : 
। 
| 


. _ ` संसदःसम्बन्धी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी दोष यह है कि इसमें दो सदन 

रहेंगे । वैसे तो आज दुनिया के करीब-करीन सभी प्रसिद्ध देशों की संसद में 

` ` दो सदन ही हैं और राजनीतिशास्त्र में इस विषय पर बहुत विवाद के रहते हुए `. 

भी यह एक तरह से समी जगह मान छ्या जाता है कि दो सदनों का रहना ही जज 
उपयुक्त दै । दूसरे सदन ( Second Chamber ) की कई उपयोगिताएं ; 
बताई जाती हैं। पळा सदन जनता द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। इसके 

`~ ऊपर दूसरे सदन के रहने पर इसका संयत रास्ते पर चलना निश्चित हो जाता _ रः 
: है; यह अपने जोश में आकरे जल्दीबाजी में कोई काम नहीं कर सकता, क्योकि ` 
- इसके बांद इसके द्वारा पास किए हुए विळ पर दूसरे सदन में भी विचार होता * ` 

` है और वहाँ पास होने पर ही यह अधिनियम बन सकता है । जहाँ संघीय 

संविधान है, वहाँ पर इसकी एक .और उपयोगिता पर जोर दिया जातां है। .. ह | 
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१४० ' . सारतीयसंविधान ` ~ 


, कः 
ऐसे देशों में पहला सदन जनता का प्रतिनिधि होता दै, तो. दूसरा सदन संब में धू 
` शामिल हुए राज्यों का । इससे संघ के सभी राज्यों में समानता को भावना रहती च | 
` है और प्रत्येक राज्य के स्वार्था का पूरा प्रतिनिधित्व हो जाता है | ल | 
) लेकिन इस प्रश्‍न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर आज दूसरे सदन | । 
र ` की कोई विशेष उपयोगिता नहीं "मालूम पड़ती हे । जहाँ तक पहले सदन पर च 
एक रुकावट की आवश्यकता की बात है, आज यह रुकावट और दूसरे तरीकों. "| 
£“ मे कहीं अधिक अच्छी तरह प्रात्त हो ज्ञाती है। किसी भी नए विचारपर : | 
. सबकी स्वीकृति लेने में ऐसे ही काफी समय लग जाता है ओर यह स्वयं ही | 


'एक बहुत बड़ा प्रतिवन्ध है । फिर कोई भी संसद जनमत को ठुकराना उचित 
नहीँ समझेगी और समाचारपत्रों, सभाओं इत्यादि के द्वारा प्रत्येक नए प्रसाव | । 
ee पर जनमत किधर है; यह मालूम ही हो जायेगा । भारत के सम्बन्ध में सबसे न्य 
दर ) ' महुच्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ किसी बिछ के पास होने में देर हो, इसकी त्र 
. उतनी आवश्यकता नहीं है, जिंतनी इसको कि देश के नव निर्माण के लिए | 
-जल्दी-जस्दी नए-नए कानून बनाए जाये । इसलिए यहाँ की वर्तमान परिस्थिति 
में तो दूसरे सदन की और भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है.। रही :भ 
-_. वात संघ के राज्यों के स्वार्था की रक्षा करने की। इस सम्बन्ध में भी यह - कि 
` * विचारणीय है कि दुसरे सदन के सदस्य भी विभिन्न राजनीतिक दलों से-उसी 
तरह सम्बन्धित रहेंगे, जिस तरह पहले सदन के सदस्य | ऐसी ददा में वे अपने- - | 
` अपने राज्यों की नहीं, वल्कि अपने. दलों की.नींतियों के अनुसार चलेंगे, जैसा 
._ कि आज करीव-करीब सभी देशों में देखा जाता है । इसके अलावे भारत के 
___ राज्या की तरफ से इस तरह की कोई माँग भी नहीं रखी गई थो। इसकी. ` : 
जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर स्वतन्त्र राज्या का संघ बनाया जाय, जैसा कि ः 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के निर्माण में हुआ था। यहां पर तो ब्रिटिश-श्ासनकाल « ': 
एंक लमे असे से एक केन्द्रीय शासन कायम था। देशी यासे त्रिदश... .. . 
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द्वारा पास किए जानेवाले विलों का एक बार दूसरे छोगों द्वारा जाँच हो जाना « 


`. पड़ता है।' उनकी राय में इस काम के लिए. दूसरे रुदूने की आवश्यकता नहीं . 
` है और न तो वह विशेष उपयोगी ही होगा।. दूसरे सदन में पहले सदन की' | 


संघीय विधानमेंडल . १४१. 
नामजद किए जानेवाळे बारह सदस्यों के अछावे राज्यपरिषद्‌ के और सभी सदस्य | 
राज्यों की विधानस्भाओं द्वारा चुने जायँगे। इस तरह इसका निर्वाचन जनता द्वारा 
प्रत्यक्ष तोर पर नहीं होगा । इससे बहुत हानि होगी । प्रोफेसर लास्की ने बहुत . 
क ही छिखा हे कि “भ्रष्टाचार बढ़ानेवाले सभी तरीकों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन र 

का तरीका सबसे बुरा है|” - इसके अळावे दूसरे सदन के रहने से कभी ऐसी - | Fe 
परिस्थिति कै पैदा हो जामे की भी सम्भावना है जब शासन का चलना मुश्किल 

हो जाय और छोक-सभा के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाय । अगर 

कभी एक पार्टी का छोकंसभा में बहुमत हो और राज्यपरिषदू में इसकी विरोधी 

पार्टी का तब तो लोकसभा के द्वारा पास किए हुए बिल का बरावर राज्यः `| 
परिषद्‌ द्वारा ठुकराया जाना स्वाभाविक्त हो. जायगा । ऐसी अवस्था में मंत्रि- 

परिपद्‌, अधिक-से-अधिक राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का परामझं-दे. सकता a 

है, लेकिन इससे भी लोकसभा के बहुमत के लिए रास्ता साफ हो जायगा यह. 
कोई जरूरी नहीं है ।- अगर विरोधी दल के सदस्य लोकसभा में मंत्रिपरिषद- के य 
चाले दल के सदस्या से बहुत थोड़ी ही संख्या में कम हों और राज्यपरिषद्‌ में ' 
उनकी संख्या बहुत अधिक हो, तो संयुक्त वेठक में बराबर विरोधी दळ की ही 
जीत हो जायगी.। ऐसी अवस्था में मंत्रिपरिषदूवाला दळ लोकसभा में बहुमत | 
में रहते हुए भी कोई नया सुधार नहीं कर संकेगा और बार-बार राज्यपरिषद . 
ओर संयुक्त बैठक में हार खाते रहने पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्थिति भी अजीब हो. .. 
जायगी । इसलिए राज्यपरिषद्‌ का. नहीं रहना ही उचित है । य ७ ० 
ˆ लेकिन इतना कह लेने के बाद भी यह माना ज्ञा सकता है कि लोकसभा | ४ ; 


छा होगा । इस सम्बन्ध मे प्रोफेसर लास्की का .सुझाव बहुत उपयुक्त ज.न 


अपेक्षा विशेष योग्य सदस्य रहेंगे, इसकी कोई गारण्टी नहीं है । अधिकतर 
“बातों में यहाँ मी वही आलोचना होगी; जो पहले सदन में हो चुकी है। इसलिए ... 
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*. १४२ . भारतीय संविधान > ह 
प्रोफेसर छास्की की राय है कि संसद में पेश किए जानेवाले किसी बिल से जिन 
ड स्वार्थों का सम्बन्ध हो, उनके प्रतिनिधियों की एक परामशंदात्री समिति से राय 
. ले लेनी चाहिए । इस परामदांदात्री समिति के सदस्य उस बिल पर विशेषज्ञ की 
तरह राय दे सकेंगे ओर उनकी राय के. मुताबिक प्रत्येक विभाग अपने विलों में 
जहां तक सम्भव हो, परिवर्तन छा रुकता है | इस प्रद्धति से एक ही साथ दुबारा 2 
जांच ( 7१९७50] ) का काम भी हो जायगा और प्रत्येक विषय के विशे- 
पुरषो की राय भी मिळ जायगी । हास्क्री साहब की यह राय उचित जान पड़ती 
है और भारत में भी इसी के अनुसार अगर. राज्यपरिषद्‌ की जगद पर इस 
तरह की परामशादात्री समितियों की व्यवस्था रहे, तो वह अधिक अच्छा होगा | 


ः अध्याय 3५ 
> =~ भारत का नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक 


CGomptroller and Auditor General of India ) «५ 


भारत का एक नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक होगा । उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ` 
करेगा । .वह अपने पद से.केवळ उसी रीति झर उन्हीं कारणों से हराया जायेगा, 
जिस रीति और जिन कारणों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता . 
है। प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक नियुक्त किया - 
जाता है, अपने पदश्रहण से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस काम के लिए. 
नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ या प्रतिज्ञान ( ०ath or affirmation ) 
करेगा कि वह भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, सम्यक, प्रकार 
से ( त॥]% ) और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से 
अपने पद के कतंव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन 
करेगा और संविधान और विधियों की मर्यादा को बनाए रखेगा । 

नियंत्रकृ-महालेखा-परीक्षक के वेतन तथा सेवा की शें ( ७०7०ां४०ा 
०£.9९४।०९ ) ऐसी होंगी जैसी कि संसद विधि द्वारा तय करे । जवतक 
संसद इस प्रकार तय नहीं करे, तबतक ये ऐसी होंगी जैसी कि संविधान की 
द्वितीय अनुसूची में दी गई हैँ । इस अनुसूची के. अनुसार भारत के नियंचक-. 
महालेखा-परीक्षक को चार हजार रुपए प्रति माह की दर से वेतन दिया जायगा । | 

जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के महालेखा-परीक्षक के 

पद्‌ पर था और ऐसे प्रारम्भ के वाद भारत का नियंत्रके-महालेखा-परीक्षक बन | 
गया है, उसे इस वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का 
इक होगा जो कि इस वेतन और ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले भारत के महाळेखा- 
परीक्षक के रूप में उसे मिलनेवाले वेतन के अन्तर के बराबर है। छुट्टी, पेंशन 


तथा अन्य सेवा-शर्तों के बारे में उसके अधिकार वही होंगे जो इस संविधान के | 
अ-३ 


«fe 
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१५४ * भारतीय खंविधान 


प्रारम्म से ठीक पहले भारत (के महालेखा-परीक्षक को प्राप्त थे। परन्तु न तो 
उसके वेतन में और न उसकी छुट्टी, पेंशन, अवकाश ग्रहण करने की उम्र- 
( Age of retirement ) सम्बन्धी अधिकारों में उसकी नियुक्ति कै बाद 


कोई ऐसा. परिवर्तन किया जायगा जो उसके लिए अलाभकारी हो । अपने पद 
से अवकाश ग्रहण करने के बाद नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक भारत सरकार के, ८? 


अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन और «किसी पद पर नहीं नियुक्त 
किया जा सकेगा । 
इस संविधान के तथा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबम्धों के 
अधीन रहते हुए . भारतीय लेखापरीक्षा और _लेखाबिभाग ( [प्रतीक्षा 
Audit and Accounts Department) में काम करनेवाले व्यक्तियों 
की सेवा-ाते तथा नियंत्रक मद्दालेखा-परीक्षक की झासन-सम्बन्धी शक्तियाँ ऐसी 
होंगी जैसी कि उससे सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति नियमों द्वारा. तय करे। निय॑- 
त्रक-महालेखा-परीक्षक के. कार्यालय के खर्च; जिनके भीतर उस कार्यालय में 
- काम करनेवाले व्यक्तियों को दिए जानेवाछे वेतन, भरे और पेंशन भी शामिल हैं, 
भारत को संचित निधि पर मारित होंगे । 


नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी दूसरे अधिकारी 


या संस्था के लेखाओं ( 2०८०००६७ ) के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन 


और ऐसी शक्तियां का प्रयोग करेगा, जैसे कि संसद-निर्मित विधि द्वारा तय ` 


किए जायें । जबतक संसद द्वारा यह तय नहीं किया जाता, तत्रतक वह संघ 
के और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी 
शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि इस संविधान के प्रारम्भं से.ठीक पहले क्रमशः 
भारत डोमिनियन के ओर प्रान्तों के लेखाओं के सम्बन्ध में भारत का महालेखा- 
परीक्षक करता था । 
संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे रूप में रखा जायेगा जैसा कि भारत 
का नियंत्रक-महदाळेखा-परीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन से तय करे। संघ के 
' लेखाओं के सम्बन्ध में नियंत्रक-मद्दालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति. के सामने 
उपस्थित की जायें और वह उनको संसद के प्रत्मेक सदन के सामने 


रखवावेग्रा । इसी तरह उसके राज्य की लेखा-सम्बन्धी रिपोर्ट को राज्यपाल या . 


9 ग. 96-0. Digitized by eGangotr. kamalakar Mishra Collection, Varanasi es 


क . भारत का नियंत्रक-महालेखा-परीक्क १५५ 
राजप्रमुख के सामने उपस्थित किया जायेगा । और वह उनको उस राज्य के 
विधानमंडळ के सामने रखवावेगा। 7 

भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के सम्बन्ध में संविधान में यही 

: व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सन्तोषपूर्ण है। संघ के और, राज्यों के 

०9 हिसाव-किताब की जाँच इससे ठीक तरे. हो सकेगी । नियंत्रक-महालेखा- 
¬ > परीक्षक की नियुक्ति और पृदच्युत किए जाने के सम्बन्ध की व्यवस्था विशेष 

` “महत्यपूर्ण है। 'इससे वह अपने पद को जिम्मेदारी बिना किसी भय के 
निमा सकेगा | 


a आम थे क र 


अध्याय १६ 
प्रथम अनुसूची केरेसाग (क) में के राज्य 


. «किसी भी संघ के राज्यों का संविधान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्मोंकि- 
जनता को रोजमर के जीवन में राज्य की सरकार से ही अधिक सम्बन्ध रहता 
है । भारतीय संघ्र के भीतर के राज्य चार भाग में वाटे गए है । इन्हें . संविधान 
. की प्रथम अनुसूची के भाग (क ), (ख), (ग), और ( घ ) में रखा गया 
है| और इनकी शासनव्यवस्था अलग-अलग दी गई.हैं। भाग (क) में 
आसाम) बिहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश और 
परिचमी बंगःलळ--ये नौ राज्य हैं | ये पहले ब्रिटिश भारत के प्रान्त थे। यहाँ 


` पर इन्द राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडळ पर विचार किया जायगा। 


इस अध्याय में जहाँ-जहाँ राज्य शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ इसका सम्बन्ध प्रथम 
` अनुसूची के भाग ( क ) के राज्यों से ही होगा । इनकी शासनव्यवस्था संघ से 
` बहुत-कुछ मिलती-जुल्ती ही है। 


* (१) कार्यपालिका 
. राज्यपाल 


प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल रहेगा । राज्यपाल की .नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
वह अपने पदग्रहण की तारीख से पांच बरस की अवधि तक अपने 

पर रहेंगा । लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त ही अपने पद पर रहेगा। 
अर्थ यह है कि पाँच वर्स. की अवधि खतम होनें के पहले भी वह 
द्वारा अपने प्रद से हटाया जा सकेगा । इसके अलावे वह स्वयं 


ST “ 
> 
> 


` प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य १५७ 


तक कि वह भारत का नागरिक न हों और उसकी उम्र पेंतीस बरस की नहो 


चुकी हो | 
* राज्यपाल न तो संसद के और न किसी राज्य के विधानमंडळ के, किसी 
सदन का सदस्य होगा । यदि इस तरह का कोई सदस्य कभी राज्यपाल नियुक्त 
हो जाय, तो यह समझा जायगा कि राज्यपाळूके पदग्रहण को तारीख से उसने 


-५.० अपना स्थान रिक्त कर दिया है ओर उसकी" सदस्यता खतम हो गई है। वह 


दूसरे किसी लाभ. के पद पर नहीं रहेगा । उसे विना किराया दिये अपने 


पदाबासों (. Official Residences ) के उपयोग का हक .होगा । 
उसकी उपलब्धियों, भत्तो और विशेषाधिकारों का निर्णय संसद विधि 
द्वारा करेंगी। जबतक संसद इस प्रकार “निर्णय नहीं करे तबतक प्रत्येक 
राज्य के राज्यपाल को ५,५०० रुपया मासिक वेतन मिलेगा; उसको वही 


भत्ता मिलेगा जो भारत डोमिनियन कें तत्खानी ( C0rr९sP०nding )_ 


प्रान्त के गवर्नर को मिळता था; और उसके विशेषाधिकार भी पहले के प्रान्तीय 
गवर्नर की तरह ही होंगे । राज्यपाल की उपलब्धियाँ “और भत्ते उसकी पद की 
अवधि में घटाये नहीं जायेंगे । 

प्रत्येक राज्यपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल का काम सँभाळता हो 
अपना पद ग्रहण करने के पहले उस राज्य के उच्च .न्यायाल्य के मुख्य न्याया- 


'चिपति के सामने श्रद्धापूर्वक राज्यपाल के कर्तव्यों का पालन करने, अपनी पूरी 


योग्यता से संविधान और विधि का संरक्षण करने औरं जनता की सेवा ओर 
कल्याण में निरत रहने की शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगाः। किसी आकस्मिक 


परिस्थिति में, जिसके लिए “संविधान में व्यवस्था नहीं की गई हो, राज्य के 


राज्यपाल का काम सँमाळे जाने के लिए, राष्ट्रपति जेसी -उच्चित समझे, वैसी 
व्यवस्था वना सकेगा । । 

. राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह इस शक्ति 
का प्रयोग या तो खयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा । जिस 
विषय पर किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उस विषय-सम्बन्धी 
किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सजा पाए हुए किसी व्यक्ति के 


दंड को क्षमा करने, उसे कम.करने इत्यादि की, उस राज्य के राज्यपाल को 
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और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की, अथवा किसी अन्य विभाग,के काम की 
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शक्ति होगी । राज्य के भीतर बड़ी-बड़ी नियुक्तियाँ भी राज्यपाल द्वारा ही की 
जार्यैगी। इसके अतिरिक्त राज्य के विधानमण्डल के सम्बन्ध में भी उसकी 
शक्तियाँ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । उनपर यथास्थान विचार किया जायगा । 

प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक. होगा 
जिनके बारे में उस राज्य के विःशनमंडल को विधि बनाने की शक्ति है! 
परन्तु जिस विषय के बारे 'में राज्य के विधानमण्डल ऑर ससद दाना को -. ० 
विधि बनाने की शक्ति है, उसमें संविधान या संसद निर्मित विधि द्वारा सूघ या 
उसके प्राधिकारियों ( A६०९ ) को भी शक्ति दी जा सकेगी। ऐसी 
अवस्था में राज्य की कार्थपाछिका शक्ति इस तरह दी हुई शक्ति के अधीन्‌ रहेगी 
और इससे सीमित होगी। - 
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मंत्रिपरिषद 


जिन बातों में संविधान में यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कामों को 
विवेक ( ।॥ 5 ५57९६07 ) से करें, उन बातों को छोड़कर राज्य- 
पाळ को उसके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रि-परिपदू 
रहेगी । सन्त्रःपरिषद्‌ का प्रधान मुख्य मन्त्री होगा । अगर कभी इस तरह का 
कोई प्रस्न उठे कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके सम्बन्ध में संविधान के 
अनुसार यह अपेक्षित है कि वह स्वबिवेक से कार्य करे, तो इसपर राज्यपालः 
का स्वविवेक से किया हुआ निर्णय अन्तिम होगा.। क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को 
कोईउछाह दी और अगर दी तो क्या दी, इस प्रश्‍न की किसी न्यायाळ्य में 
जाँच न की जायेगी । मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा । अन्य मंत्रियों 
की नियुक्ति वह मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा | मंत्री अपने पद पर राज्यपाल 
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- के प्रसादपर्यन्त रहेंगे । उड़ीसा, बिहार और मध्यप्रदेश में आदिम जातियों के 


कल्याण के लिए एक मंत्री अवश्य रहेगा। वह साथ-साथ अनुसूचित जातियों - 


देखभाल भी कर सकेगा । 
मंत्रि-परिषद्‌ राज्य की विधानसभा (८८९६।५६।४० 4.5९b]}) के 


प्रति मूसाहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी | करिसी मंत्री के पदग्रहण करने के पहले 
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राज्यपाल उससे पद और गोपनीयता की शपथे करायेगा.। अगर कोई मंत्री 
लगातार छः महीने तक राज्य के विधानमंडळ का सदस्य नुदा रई, तो वह 
अपने पद पर नहीं रह सकेगा | मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय” 
समय पर उस राज्य का विधानमंडळ विधि द्वारा निर्धारित करे | जबतक यह 
इस प्रकार निर्धारित नहीं करे, तवंतक वे ऐसे होंगे जैसे कि तसस्थानी प्रान्त के _ 


Fes > मंत्रियों को नए. संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले दिए जाते थे । 


~ ° 


सरकारी कार्य का संचालन | 


किसी राज्य की कार्यपालिका-सम्बन्धी सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम 
से की हुई कही जायेगी । राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्घक हो 
इसके लिए तथा मन्त्रयां के बीच इस कार्य के चँटवारे के लिए राज्यपाल 
नियम बनाएगा । प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह 
राज्य के शासन और विधान-सम्तरन्धी मंत्रि-परिषदू के सभी निर्णयो को राज्यपाल | 3 

के पास पहुँचाए, इस सम्बन्ध में ` राज्यपाल जो जानकारी प्रास करना चा 
वह उसे दे और ऐसे किसी विषय-को, जिसपर .किसी मंत्री ने कोई निर्णय 
किया हो; परन्तु मंत्रि-परिषद्‌ ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल के चाहने पर -, 
त्रि-परिषदू के सामने विचार कै लिए रखे | ध 
-.. __  ” . ` राज्य का महाधिवक्ता 
प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता रहेगा। उसकी बहाली उसटरॉज्य का | ; 
राज्यपाल: करेगा। वही व्यक्ति महाधिवक्ता. नियुक्त किया जायेगा जो उच्च 
: न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो । महाधिवक्ता का 
कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को ऐसे विधि-सम्बन्धा विषयों पर | 
- परामर्श दे तथा ऐसे विधि-रहूप (0£ 2 legal character ) दूसरे. 
. कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसे समय-समय पर भेजे या से 
` महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्तु अपने पद पर, रहेगा तथा वही पारि 
` श्रमिक पायेगा जो राज्यपाल तय करे। |. | 
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न्क वा लिए एक विधान-मण्डछ रहेगा | यह राज्यपाल तथा 
पंजाब, पश्चिमी बंगाल, विहार, बम्बई और उत्तरप्रदेश के राज्यों में दो सदनों 


विधान-मंडल में दो सदन हों, वहाँ एक को विधानसभा ( 7.९६५2४९ 
Assembly ) ओर दूसरे को विधान-परिषद्‌ (!.९६।5।2।४९ C0५॥८।]) . 
कहा जायगा । जहाँ केवळ एक सदन हो, वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा | 
“संसद विधि द्वारा किसी राज्य के राज्य-परिषद्‌ को खतम या जहाँ पर राज्य-परिषद्‌ 
नहाँ दै, वहाँ इसे कायम, कर सकती है। लेकिन संसद ऐसा तभी कर सकेगी 
जत्र उस राज्य की विधानसभा में इस उद्द दय का प्रस्ताव सभा की समस्त 
` सदस्यसंख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मत देनेवाले सदस्यों की 
संख्याके कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से पास कर दिया गया हो । 
= प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से 
मिलकर बनेगी | किसी राज्य की विधानसभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन- . 
क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचनकषेत्र की जन-संख्या के आधार पर होगा। 
आसाम के स्वायत्त जिलों को और शिलाँग के नगरक्षेत्र तथा छावनी (nt 
०77९०४ ) से मिलकर बने हुए निर्वाचनक्षेत्र को, छोड़कर सभी जगह जन- _ 
संख्या के प्रत्येक पत्रहत्तर हजार के लिए एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। 


अवस्था में पाँच सो से अधिक अथवा साठ से कम नहीं होगी । प्रत्येक निर्वाचन- 
क्षेत्र से चुने जानेवाले सदस्यों की संख्या का वहाँ की जनसंख्या से अनुपात 
 ( R4६0) सारे राज्य में यथासाध्य एक ही होगा । 

जिस राज्य में विधान-परिषद्‌ हो, वहाँ इस परिषद्‌ के सदस्यों की समस्त 
उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की समस्त संख्या की एक चौथाई 


कं 


नहीं रहेगी । इस संख्या का एक तिहाई भाग ऐसे निर्वाचक-मण्डलों द्वारा चुना 


. से और अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। जिस राज्य के + - 
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जायगा जिसमें नगरपालिकाओं ( ओunciए2]।९5 ) जिला-मंडल्यों 
( District Boards) तथा संसद-निर्मित विधि दवाऱा तय किए हुए 
> , दूसरे स्थानीय प्राधिकारियों ( ००३] 2५07९5 ) के सदस्य रहेंगे | 
इसका ( विधानपरिषद्‌ के सदस्यों की समस्त संख्या का) द्वादशांश 
>. ऐसे निर्वाचकमण्डलों द्वारा चुना जायेगा, जो उस राज्य में रहनेवाले 
डन ध्यक्तियों से मिलकर वनेगा जो भारत (के किसी विश्वविद्यालय के कम-से- 
कम तीन साल से स्नातक हैं अथवा जो तीन साळ से ऐसी योग्यता रखते हों, 
जिसे संसद स्नातक की योग्यता के वरावर मानती हो | इसका दूसरा द्वादशांश 
ऐसे व्यक्तिय्रो से बने निर्वाचक-मण्डलों द्वारा चुना जायगा जो उस राज्य के भीतर 
माध्यमिक स्कूलों ( 5०0070279 9८॥४०]5 ) से अनिम्नखर की. डिक्षा- 
संस्थाओं में पढ़ाने के काम में कम-से-कम तीन साळ से टगे हुए हों। ऊपर 
दी गई तीनों व्यवस्था. के अधीन निर्वाचित होनेवाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक 
निर्वाचनक्षेत्रों में चुने जायेंगे जेसे कि संसद द्वारा निर्धारित किए जायें । परिषद्‌ 
के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई भाग उस राज्य की विधानसभा 
- द्वारा ऐसे व्यक्तियों मे से निर्वाचित होगा जो सभा के सदस्य नहीं हें । इन _ 
सदस्यों का निर्वाचन अनुपाती-प्रतिनिधिव्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय 
मत द्वारा होगा । शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा नामजद किए जायेंगे । ये नामजद 
, किए. जानेवाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी 
आन्दोलन और समाज-सेवा की तरह के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान का 


ळय व्यावहारिक अनुभव हो । 


सदस्यता के लिए योग्यता 


कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक हो, विधानमण्डल के किसी 
सदन की सदस्यता के लिए उम्मीदवार हो सकता.है, लेकिन उसका विधानः 
सभा की सदस्यता के लिए. कम-से-कम पचीस साळ का और विधानपरिषद 
के लिए कम-से-कम तीस साळ का होना जरूरी है । कोई व्यक्ति किसी राज्य 
की विधानसभा. तया विधानपरिप्रदू का सदस्य चुने जाने के लिए तथा सदस्य 
“होने के लिए योग्य नहीं समझा जायगा अगर :वह मारत'सरकार के अथवा _ 
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किसी राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, विकृतचित्त हो, अनुन्मुक्त 
दिवालिया हो, भारत का नागरिक नहीं हो या संस्द-निर्मित किसी विधि के 
द्वारा इस प्रकार अयोग्य कर दिया गया हो । इस तरह की योग्यता को जाँच 
करते हए कोई व्यक्ति ठिर्फ संघ का या राज्य का मंत्री होने के कारण ही भारत- 
सरकार के या उस राज्य की स्कार के अधीन किसी लाभ के पद पर रहने | 
वाळा नहीं समझा जाएगा । इसके' अतिरिक्त राज्य के विधानमंडल को भी वीट. ' | 
यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा दूसरे पदों के धारण करनेवाले लोगों को | 
भी इस तरह अयोग्य नहीं समझा जाना घोषित कर दे | अगर कभी यह प्रश्‍न 
उपस्थित हो कि विधानमंडल का कोई सदस्य ऊपर दी हुई अयोग्यताओं: 
का भागी हो गया है या.- नहीं, तो इसपर राज्यपाल का निर्णय अन्तिम 
_ माना जायेगा । 
कोई व्यक्ति एक ही साथ राज्य के विधानमंडळ के दोनों सदनों का सदस्य | 
नहीं होगा । अगर कोई व्यक्ति एक ही साथ दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित न | 
हो जाय तो उसे किसी एक सदन का स्थान रिक्त कर देना पड़ेगा | उस राज्य 
का विधानमंडळ विधि द्वारा इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेगा । कोई व्यक्ति एक 
ही साथ दो यां दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो. 
> र सकेगा । यदि कोई इस तरह अधिक राज्यों के विधानुमंडलों का सदस्य चुन . 
छ्या जाय, तो उसे एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के विधानमंडलों के 
अपने स्थान को त्याग देना पड़ेगा | यदि वह ऐसा नहीं करे, तो. ऐसे समत्र की 


पदाधिकारी _ | 


द य का प्रत्येक विधानसभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः पे 
और उपाध्यक्ष चुनेगी । इसी तरह विधानपरिषद्‌ भी अपने दो ळक 
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क 


सदस्यों को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुनेगी । विधानसभा के अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष और विधानपरिषद्‌, के सभापति या उपसमापत्ति तभी तक्र अपने 


पद पर रहेगें जबतक कि वे अपने-अपने सदन के सदस्य बने रहें । अपने-अपने 
सदन के समस्त सदस्यों के बहुमत , से पास किए गए. प्रस्ताव द्वारा अपने पद से 
> हटाए भी जा सकते हैं । लेकिन इस तरूकू. का कोई प्रस्ताव तबतंक नहीं पेश 


».. कैः किया जायेगा जवतक कम-से-कम चौंदंह दिन पहले 'इसकी सूचना नहीं दे 
दी गई हो। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाय, तो विघटन के 
बाद होनेवाले विधानसंभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष 
अपने पद से नहीं हटेगा। जब-जब विधानसभा कै अध्यक्ष या उपाध्यद् 
अथवा विधानपरिषद्‌ के सभापति . या उपसभापति का पद रिक्त हो-तब-तब 
यथास्थित विधानसभा या विधानपरिपद्‌ किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या | 
"उपाध्यक्ष अथवा सभापति या उपसभापति चुनेगी । र 

विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधानपरिषद्‌ के सभापति 

और उपसमाति को ऐसे वेतन और भत्ते मिलेंगे जैसे क्रमशः राज्य का विधानः 

Lo मण्डल विधि द्वारा नियत करे । जबतक विधानमण्डल इस तरह तय नहीं क्रे 
तबतक उनको ऐसे वेतन और भत्ते मिलेंगे जैसे कि क्रमशः तत्स्थानी प्रान्त की 

विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधानपरिषद्‌ के सभापति ओर 

उपसभापति को इस संविधान के प्रारभ्म से ठीक पहले मिलते थे। जहां ऐसे 

श प्रारम्म के ठीक पहले तस्स्थानी प्रान्त. में कोई विधान-परिषद्‌ नहीं थी, वहां 

उस राज्य की विधान-परिषद्‌ के समापति और उपसमापति को ऐसे वेतन और 

भत्ते दिए जायेंगे जैसे कि उस राज्य का राज्यपाल निर्धारित करे | व. 

र राज्य के विधानमण्डल कै प्रत्येक सदन का अपना परके साचविक बृन्द 
कि देगा । लेकिन जिस राज्य में विधानपरिषद्‌ भी हो वहाँ दोनों सदनों के लिए 
| | सम्मिलित पद कायम किए जाने पर किसी तरह की बाधा नहीं रहेगी । राज्य 
| , का विधानमण्डल विधि द्वारा इन कर्मचारियों की भर्ती-सम्बन्धी बातों को तथा 


इनकी सेवा की शर्तों को तय कर सकेगा । -जबतक विधानमण्डल ऐसा : 
अध्यक्ष से” या राज्य-परिषद्‌ 


र करे तबतक -राज्यपाल यथास्थित लोक-सभा के 
य सभापति से परामर्श कर इनके सम्बन्ध में नियम बना सकेगा | 
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« १६४ _ भारतीय संविधान 
| - अवधि, अधिवेशन और कार्य-संचालन 


प्रत्येक राज्य क्री विधानसभा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त” ° 
ड़ तारीख से पाँच बरस तक चालू रहेगी । हाँ, वह इससे पहले भी विघटित की जा 
३ सकती है। इसी तरह जब आयात की उद्घोषणा लागू हो, तब संसद विधि | 
द्वारा इस अवधि को जितना चाहे, «ढा सकती है। लेकिन इस तरह विधान- ०.४ ` 
सभा की अवधि एक बार एक साल से अधिक नहीं वाई जा सकती । किसी 
भी अवस्था में आपात की उद्घोषणा खतम हो जाने पर यह अवधि छः महीने 
से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती । राज्य-परिषद्‌ स्थायी संस्था रहेगी और इसका 
कभी विघटन नहीं होगा। लेकिन “इसके सदस्यों में“ से एक तिहाई सदस्य 
। प्रत्येक दूसरे वर्ष के खतम होने पर अपना स्थान रिक्त कर देंगे । 

राज्य के विधानंमण्डळ के सदन या सदनों का हर साळ कम-से-कृम दो 
` नार अधिवेशन बुलाया जायगा | उनके एक अधिवेशन की अन्तिम वैठक 
और आगामी अधिवेशन की पहली बैठक की तारीख के वीच छः मास से कम 
का ही अन्तर रह सकेगा | इस उपत्रन्ध के अधीन रहते हुए राज्यपाल समयः 


समय पर आवश्यकतानुसार विधानमण्डळ के दोनों सदनों का अथवा किसी एक ह 
सदन का ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन बुला 

सकेगा | राज्यपाल किसी सदन या सदनों का सत्तावसान और , विधानसभा का 

विघटन भी कर सकेगा । 3 


राज्यपाल विधानमण्डल. के किसी एक सदन में अथवा दोनों सदनों की 
संयुक्त वैके में भाषण दे सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों को उपस्थित 
` ~ रहने का आदेश दे सकेगा । वह विधानमण्डल के किसी भी सदन को, उस 
समय विधानमण्डळ में विचाराधीन किसी बिल या अन्य किसी वात के सम्बन्ध 
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डालेगा और विधानमण्डळ के सामने आनेवाले कामो की चर्चा करेगा | प्रत्येक 
सदन में ऐसा नियम बनाया जायगा जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपात के अभिभाषण 
में कही गई बातों पर विचार हो । 
राज्य के प्रत्येक मन्त्री और मह्ाधिवक्ता को उस राज्य की विधानसभा में, 
> = ओर जहाँ विधानपरिपदू भी हो, वहाँ विध्छुनमण्डल के दोनों सदना में, तथा 
>~ इ विधानमण्डल की किसी भी समिति में जिसके वे सदस्य हो, बोलने तथा दूसरी 
तरह, से. इनकी कार्यवाहियों में भाग छेने का अधिकार होगा । लेकिन इस 
अनुच्छेद के आधार पर उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा । राज्य की 
विधानसभा ओर विधानपरिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने 
के पहले राज्यपाल के अथवा राज्यपाल द्वारा इस काम के लिए नियुक्त व्यक्ति के 
सामने शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना पड़ेगा कि वह भारत के संविधान के 
प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक 
पालन करेगा । 
इस संविधान में जिन वाता के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की गई है 
उनको छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों का निणय राज्य के विधानमंडल के किसी 
सदन की किसी वैठक में उपस्थित तथा मत देनेवाले सदस्यों के बहुमत से किया 
जायगा । विधानसभा का अध्यक्ष या- विधानपरिषद्‌ का सभापति या उनमें से 
किसी के रूप में कार्य करनेवाला व्यक्ति पहले अपना मत नहीं देगा, लेकिन जत्र 
किसी बात पर पक्ष और विपक्ष में मत देनेवालों की संख्या समान हो जाय तब 
= उसका निर्णायक मत होगा और वह इसका) प्रयोग करेगा । सदस्यता में. कोई 
:रिक्तता रहने पर भी विधानमंडळ के किसी सदन को कार्य करने की शक्ति ~ 
,होगी । यदि कमी वाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति. जिसे ऐसा करने का 
-अधिकार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य 
प्रकार से भाग लिया,-तब भी विधानमंडळ की कार्यवाही मान्य होगी | जबतक 
| राज्य का विधानमंडळ विधि द्वारा कोई अन्य व्यवस्था नहीं करे, तवतक विधान 
|». मंडल के प्रत्येक सदन के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति दुस या उस सदन के 
सदस्यों की समस्त संख्या का दशोंश-इनमें से जो अधिक हो-होगी । यदि किसी 
हू ..._ सदन के अधिवेशन में कभी गणपूर्ति नहीं रहे तो अध्यक्ष या सभापति या उस | 


2... १६६ लभारतीय संविधांन 
ठे रूप में कार्य करनेवाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा-कि वह या तो सदन को 
_. ___ स्थगित कर दे या बैठक को तबंर्तक के लिए रोक दे जवतक की गणपूर्ति 
न हो जाय । | । शी? र 
_, ` शक्तियाँ ओर विशेषाधिकार 
* राज्य के विधानमंडळ में भाष॑ | की स्वतंत्रता रहेगी | विधानमंडळ या. ८“? र 
उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिए गए किसी मत के 
सम्बन्ध में विधानमंडळ के किसी. सदस्य के विरुद्ध किसी ग्यायाळय में कोई 
नवाई नहीं होगी । .अन्य बातों से विधानमंडळ के प्रत्येक सदन को तथा . 
प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों को बे शक्तियों, विशेषाधिकार ओर 
उम्मुक्तियाँ प्रास होंगी जो विधानमंडळ समय-समय पर विधि द्वारा स्थिर करे | 
जवतक विधानमंडल इस प्रकार स्थिर नहीं करे तवतक ये वही होंगी जो ब्रिटेन 
के हाउस आफ कामन्स को तथा उसके सदस्यों और समितियों” को प्रास हैं। 
विधानमंडल के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतन ओर भत्त मिलेंगे, जिन्हें 
विधानमंडळ समय-समय पर विधि द्वारा निर्धारित करे। जबतक डी 
द्वारा इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की जाती तबतक ये वेतन और : भत्त 
` बही होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले उस' राज्य की. प्रान्तीय 
विधानसभा के सदस्य पाते थे । : ट 
विधानमंडळ के कई तरह के काम होंगे । राज्य को मंत्रिपरिरदूविधानसभा . 
` के प्रति उत्तरदायी रहेगी । इसका अर्थ यद है कि विधानसभा मंत्रियों के काप्स. 
. की देख््रल करती रहेगी और मंत्री तमी तक अपने पद पर रह सकेंगे, जबतक 
` विधानसभा के बहुमत का उनमें विश्वास रहे | इसके अळाये राज्य के अधीन | 
` सभी विप्रयों पर कानून बनाना भी. विधानमंडळ का काम होगा । बजट या . हैः 


_ सरकार का वार्षिक वित्त-विवरण भी विधानमंडळ ही पास करेगा | ये सब -काम 
क्रिस तरह किए जाएँगे, यह नीचे दिया जाता है । 


विधान-प्राक्रया 
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सकेगा । कोई विधेयक इस तरह के विधानमण्डल के सदनों द्वारा पास किया 
हुआ तवतक नहीं समझा जाएगो, जबतक कि वह दोनों सदेनों द्वारा स्वीकार 


न कर लिया गया हो । अगर इस विधेयक में किसी सदन में कोई संशोधन 


पेश किया जाय, तो वह भी तभी» पास हुआ समझा जाएगा जब वह दोनों | 


= 


`~ सदनों को स्वीकृत हो । लेकिन इस सम्बंध में विधानपरिषद्‌ की झक्तियाँ | 


"> > < बहुत सीमित कर दी गई हूँ । यदि विधानसभा द्वारा किसी विधेयुक के पास 


=~ 


| 


किए जाने और विधानपरिषद्‌ को पहु चाए- जाने के बाद परिषद्‌ द्वारा वह, 
विधेयक अस्वीकार कर दिया जाय, अथवा परिषद्‌ के विधेयक पाने की तारीख 
से बिना इसके पास हुए तीन महीने से अधिक बीत जाय, अथवा परिषद्‌ द्वारा « 
विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पास हो, जिनसे सभा सहमत नहीं हो, तो विंधान- 


` “उमा उस विधेयक को फिर पास कर सकेगी । अगर विधान-परिषद ने उस 


विधेयक में कोई संशोधन पेश किया हो, तो सभा उसपर भी विचार करेगी 

और उसके साथ या उसके बिना वह विधेयक पास कर सकेगी.। इसके बाद | 
बह विधेयक फिर विधान-परिषद्‌ के सामने रखा जाएगा। यदि विधानसभा 
द्वारा विधेयक के इस प्रकार दोबारा पास किए जाने तथा विधान-परिषद्‌ के 
सामने रखे जाने के वाद परिषद्‌ फिर इसे अस्वीकार वर देश अथवा विना १ र 
पास किये हुए एक महीने से अधिक समय तक रखे रहे, अथवा ऐसे संशोधनों `. 


` के साथ पास करे जो सभा को स्वीकृत नहीं हो, तो यह विधेयक,राज्य के विघान- 


मंडले द्वारा उस रूप में पास समझा जाएगा जिसमें कि वह विधान सभा 
द्वारा पास किया गया था । इसके साथ-साथ वे संशोधन भी पास-डए समझे 
जाएँगे जो विघान-परिषद्‌ दारा रखे ओर समा द्वारा स्वीकार कर लिये गए हों। - 

घन-विधेयकों के सम्बन्ध की प्रक्रिया इससे कुछ भिन्न है। धन-विधेयक _ 
विधानःपरिषदू में नहीं पेश किया जाएगा । विधान-परिषद्बाळे राज्य की विधानः 


सभा से पास हो जाने के वाद यह परिषद्‌ में उसकी सिपारिशों के लिए भेजा | 


जायेगा । विधान-परिषद्‌ विधेयक पाने के चौदह दिन के भीतर इसे अपनी | 
सिपारिशों सहित विधानसभा को लोटा देगी.। इसके ब्पद्‌ विधानसभा परिषद्‌ 
की सिपारिशों में से सबको या किसी को खीकार या अस्वीकार कर सकेगी | 
यदि विघानपरिप्रद्‌ की सिपारिशों में से किसी को सभा स्वीकार कर ले, तो घन- 
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सेवाओं के लिए फीसों क्रो लगाने या देने का अथवा किसी स्थानीय ' | 
था संस्था द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर के लगाने, खतम करने, कम करने, 


शं ” ~ 


१६८ __ = आइतीय संविधान र 
विधेयक इन संशोधना के साथ दोनों सदनों से पास हुआ समझा ज[एगा । यदि 
विधानसभा परिषद्‌ को सिपारिशों में से किसी को भी स्वीकार नहीं करे, तो 
घन-विधेयक इन संद्योधनों में से किसी के बिना, उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा 
पास हुआ सभझा जाएगा, जिसमें कि वह त्रिधानसमा द्वारा पास किया गया 
था । यदि विधान सभा द्वारा पास* किया हुआ और विधान-परिषद्‌ में उसकी « | 
सिपारिशों के लिए भेजा हुआ धनःविधेयक चौदहू दिन की अवधि के भीतर 
जमा को छौटाया नहीं जाय, तो इस अबधि की समाति पर यह दोनों सदनों 
द्वारा उस रूप में पास समझा जाएगा जिसमें विधानसभा ने उसे पास किया था । 
कोई विधेयक धन-विधेयक समझा जायगा जब उसमें निम्नलिखित विषयों 
में से सत्र अथवा किसी से सम्बन्ध रखनेवाले उपबन्ध हों + 
(क) किसी कर का छगाना; हटान, कम करना, बदलना या विनियमन 
(ख) राज्य की सरकार द्वारा धन उधार लेने का अथवा कोई प्रत्याभूति _ 
देने का अथवा राज्य को सरकार द्वारा लिए गए या लिए जानेवाले 
किन्ही वित्तीय आभारों से सम्बन्धित विधि.के संशोधन करने का 


विनियमन; . 
(ग) राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि को रक्षा, ऐसी किसी 


निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना; 
(घ) राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग; 
(ङ) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित घोषित करना 
-~ अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना; 
(च) राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक लेखे के मध्ये घन प्रास 
करना, अथवा ऐसे धन की रक्षा या निकासी करना; अथवा 
. (छ) उपर दिए हुए विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय । 
कोई विधेयक केवळ इस कारण से इन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि ' 
वह जुर्मानों या दूसरे अर्थ-दंडों के लगाने का अथवा लाइसेन्सो या की हुई 


बदलने या विनियमन का उपवन्थ करता है । यदि कभी यह प्रश्‍न उठे कि कोई 
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प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य १६९ 


विधेयक घन-विधेयक है या नहीं, तो उस पर उस राज्य की विधानसभा के 
अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा । विधानसभा द्वारा पास किए हुए प्रत्येक धन- 


विधेयक पर इसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर-सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह 


घन-विधेयक है । तभ 
सभी तरह के बरिधेयको पर, उनके अधिनियम वनने के लिए, राज्यपाल 


`~ की अनुमति आवश्यक है। जब राज्य की विधान-सभा द्वारा अथवा विधान- 
परिषद्वाले राज्य में विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पास्‌ . 


कर दिया गया हो, तव वह राज्यपाल के सामने- उसकी अनुमति के लिए. रखा 
जाएगा । राज्यपाल तब, उस विधेयक पर या तो अनुमति देगा या अनुमति 


रोक लेगा अथवा उसको राष्ट्रपति के विचारार्थं रक्षित ( २९5९7४९) कर 


लेगा । परन्तु राज्यपाल, अनुमति के लिए अपने सामने उपस्थित किए गए 
विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक न हो तो, यथाशीत्र सदन या सदनों को 


अपने संदेश कै साथ, लोटा दे सकेगा] इस संदेश में वह सदन से या दोनों 


_ सदर्नो से उस विधेयक पर या उसमें दी हुई खास-खास बातों पर पुनर्विचार 


करने तथा विशेषतः किन्ही ऐसे संशोधनों की बांछनीयता पर विचार करने को 
कहेगा, जिनकी उसने अपने संदेश में सिपारिश की हो। जब. विधेयक इस 
प्रकार लौटा दिया जाय, तब सदन या दोनों सदन इसपर तदनुसार पुनर्विचार 


. करेंगे इस पुनर्विचार के बाद यदि यह विधेयक सदम या सदनों द्वारा संशोषन- 


सहित या बिना संशोधन के पुनः पास हो जाय तथा राज्यपाल के सामने फिर 


' अनुमति के लिए रखा जाय, तो इस बार वहं अपनी अनुमति नहीं रोकेगा । 
लेकिन अगर कभी राज्यपाल के सामने उसकी अनुमति के लिए उपस्थित . . 


किया हुआ कोई विधेयक उसकी राय में ऐसा हो जिसके विधि बन जाने से उस 


ˆ - दाज्य के उच्चन्यायाळ्य की शक्तियों इतनी कम हो जायगी, कि उसके उस _ | 
स्थान/के कायम रखने में बांधा खड़ी हो जाएगी जिसके लिए संविधान ने उसे | 


“बनाया है, तो उसपर वह अपनी अनुमति नहीं देगा; किन्तु उसे राष्ट्रपति के 
` विचारार्थ रक्षित रखेगा। राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचा- 


राथ रक्षित कर "लिया जाय, तब वह इसपर, या तो सम्मति देगा या सम्मति 


` शोक लेगा। परन्तु जहाँ ऐसा विश्रेयक) धन विधेयक नी है, वहाँ वह राज्यपाल _ 


अशे 
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को यह आदेश दे सकेगा. कि वह उसको यथास्थिति राज्य के विधानमंडळ के 

= सदन को या सदनों को उसके संदेश-सहित लोटा दे । इस संदेश में उसी तरह 
` की बातें रहेंगी, जिस तरह की, ऐसी अवस्था में राज्यपाल के संदेश के सम्बन्ध 
में ऊपर दी गई हैं | जव कोई विधेयक इस्‌ प्रकार लोटा दिया जाय, तब ऐसे 

र. पु संदेश के मिलने की तारीख से ६ महीने के अन्दर सदन या दोनों सदन उसपर 
| तदनुसार. फिर से विचार करेंगे। इस पुनर्विचार के बाद यदि वह विधेयक. 


संशोधन के सहित या इसके बिना. फिर से पास हो जाय, तव बह राष्ट्रपति के 
ड सामने उसके विचार के लिए. पुनः उपस्थित किया जाएगा । 


वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 


राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में राज्य के विधानमंडळ के सदन 
अथवा सदनों- के सामने, उस वर्ष के लिए उस राज्य की प्राक्कलित प्रासियों 


और व्ययो का विवरण रंखवावेगा |,इसे वार्षिक वित्त-विवरण कहा जाएगा ।. 


संचित निधिपर मारित होंगे और दूसरे वे जो राज्य की संचित निधि से किए 
जाएँगे। साथ-ही-साथ राजस्व-लेखे पर होनेवाले व्यय का अन्य व्यय से मेद 
¬ कियाजायगा। 
` राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय ये सब्र  होंगे-- राज्यपाल की उप- 
लब्धिया और भत्ते तथा उसके पद से सम्बन्धित दूसरे खर्च; विधानसभा के 


पर है; उच्च न्यायाळय के न्यायाधीशों के वेतन ओर भरो; किसी न्यायालय के. | 
Ef 

< निर्णय.के मुताबिक दिए जानेवाले रुपए; , औरं वे दूसरे-क्यय जो इस संविधान . 

. द्वारा या राज्य के विधानमंडळ द्वारा इस प्रकार भारित-घोषित किए. जाड i 


दी घे 
हि 


इसमें दो तरह के खर्च अलग-अलग दिखलाए जाएँगे-एक बे जो राज्य की ' | 


अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तथा जहाँ विधानपरिषद हो, बहा. इसके सभापोते “२ | 
` और उपसभापति के भी, वेतन और भत्ते; ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व . राज्य 


राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राकलनों पर विधान- । 


विवाद भी नहीं हो सकेगा । इन प्राककरलनों में से जो दूसरे व्यय से सम्बन्धित ही ; 


_ प्रथम अनुसूची के भाग (क) सें के राज्य. १७१ 


इनमें से किसी माँग को स्वीकार या अखीकार करना, विधानसभा की मजों 
पर निर्भर रहेगा। विधानसभा को किंसी माँग में रखी गई राशि को कम 
` करके स्वीकार करने की भी शक्ति होगी । लेकिन विधानसभा को स्वयं किसी माग 
को बढ़ाने या कोई नई माँग रखने की शक्ति नहीं होगी । संविधान में यह 
५ स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यपाल की सिपारिश के विना किसी भी अनुदान 
` , की माँग नहीं की जायेगी न 
विधानसभा द्वारा इस प्रकार अनुदान. किए जाने के बाद यथाशीघ्र 
. त्रिनियोग-विधेयक पेश किया जायेगा । इसमें विधान सभा द्वारा किए गए 
अनुदाना तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित 
सव धना के राज्य कौ संचित निधि में से विनियोग के लिए व्यबस्था की . 
जायगी । ऐसे विधेयक में इस तरह का कोई संशोधन नहीं पेश किया जा सकेगा _ 
हे जिससे इस तरह किए. गए अनु दान की अथवा राज्य की संचित निधि पर.. 
` ` ___ भारित व्यय की राहि मे फेरफार हो अथवा जिससे किसी अनुदान का लकय 
त्त बदल जाय । कोई संशोधन पेश किए जाने लायक है अथवा नहीं, इसपर 
सदन के सभापतित्व का काम करते हुए व्यक्ति का निणय अन्तिम होगा । इस 
EE, तरह से पास हुई विधि द्वारा किए गए विनियोग के अनुसार ही राज्य कौ संचित | 
र निधि में से कोई धन निकाला जा सकेगा | < 
संविधान में अनुपूरक, अपर या अधिकाई अवुदानों के स 
व्यवस्था की गई है |. राज्य की विधानसभा को किसी अनुदान को पेशगी देने 
की भी शक्ति होगी। इसके अलावे विधानसभा प्रत्ययाबुदान और अपवादा- 


नुदान भी मंजूर कर सकेगी | य 
साधारणतया प्रक्रिया .- : 


म्बन्ध में भी 


संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडळ का प्रत्येक - ` 
. सदन अपनी प्रक्रिया तथा कार्य-संचाळन के लिए नियम बना सकेगा । जबतक 
थे नियम नहीं बनाएं जाते, तव तक इस संविधान के प्रारम्म से ठीक पदले | 
` तत्स्थानी राज्य के प्रान्तीय विधानमंडळ के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया के नियम . 

लागू थे, वे ही ऐसे परिवर्तनों के साथ यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या 
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विधानपरिषद्‌ का सभापति करे, उस राज्य के विधानमंडळ. के समबनध में 
लागू रहेंगे । विधानपंरिषद्वाले राज्य में, विधानसभा के अध्यक्ष तथा विधान- 
परिषद्‌ के सभापति से परामश करने के बाद राज्यपाल उनमें परस्पर संचार के 
सम्बन्ध में प्रहिया के नियम बना सकेगा । 

राज्य के विधानमंडळ में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं अथवा 
हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाएगा । लेकिन यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष 
या.विधान परिषद्‌ का सभापति अथवा ऐसे रूप में काम करनेवाला . व्यक्ति, 
किसी सद्स्य को, जो उपयुक्त भाषाओं में से किसी में पूरी तरह से अपना भाव- 
नहां व्यक्त कर सकता, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुज्ञा दे सकेगा । जब- 
' . तक राज्यं का विधानमंडळ विधि द्वारा कुछ दूसरी बात नहीं तय करे, तबतक 
. इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह बरस के बाद विधानमंडळ के कार्य की भाषा 
अँग्रेजी नहीं रहेगी । 

उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च-ग्यायाल्य के किसी न्यायाधीश के अपने 
कतव्यपालन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडळ में 
` कोई चर्चा नहीं होगी ।' न्यायालय विधान मंडल की कार्यवाहियों की जाँच नहीं , 
करेंगे और प्रक्रिया में किसी कथित अनियमितता के आधार पर विधानमंडळ 
की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति नहीं की.जा सकेगी । 


राज्यपाल की विधायिनी शक्तियाँ र 


विशेष परिस्थिति में. आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल को भी थोड़े दिनों 
` कै लिए विधि बनाने को अधिकार दिया गया है। ऐसे विधि को अध्यादेश 
| |... कहा जाएगा | संविधान के अनुसार, उस समय को छोड़कर जबकि राज्य की. 
 _ विधान-सभा का, तथा विधानपरिषद्वाले राज्य में विधानमंडळ के दोनों 
३, = सदनों का अधिवेशन चल रहा दो, यदि किसी समय राज्यपाल यह समझे कि 
i ऐसी परिस्थितियाँ वर्तमान हैं जिनके चलते उसे तुरत कार्य करना जरूरी है, 
` तो वह ऐसे अध्यादेश को*छागू कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों को देखते हुए 

` आत्रदयक प्रतीत हो। इस तरह से छागू किए गए अध्यादेश का वही-बल 
ओर प्रभाव होगा जो राज्य कै प्रिधानमंडळ द्वारा बनाई गईं चिधि का होता. 


प्रथम अङुसूची के भाग (क) में के राज्य १७३ - 


है। किन्तु ऐसा प्रत्येक अध्यादेश राज्य की विधान-ससा-के, तथा जहाँ राज्य 
में विधानपरिषद्‌ है वहाँ दोनों सदनों'के सामने रखा जाएगा और विधान- 
` मंडळ की पुनः बैठक होने से छः सप्ताह की समाति. पर इसका लागू होना 
खतम हो जाएगा । अगर छः सप्ताह के पहले ही राज्य का विधानमंडळ इस 
- अध्यादेश के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे, तब भी वही परिणाम होगा । इसके . 
, ” अलावे राज्यपाल द्वारा यह किसी समय भी छौटा ल्या'जा सकेगा । | 
, किन्तु राष्ट्रपति के आदेश' के बिना. राज्यपाल कोई ऐसा अध्यादेश नहीं ह 
जारी कर सकेगा, यदि उसके उपत्रन्ध इस तरह के हों जिनके किसी बिल में 
रहने से उसके विधानमंडळ में पेश किए जाने के लिए राष्ट्रपति को पूर्वमंजूरी 
आवश्यक - होती अथवा उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रंक्षित किया जाता। यदि 
राज्यपाल का कोई अध्यादेश या इसका कोई अंश ऐसे किसी विषय के. सम्बन्ध 
में हो, जिसपर विधि बनाना राज्य के विधानमंडळ की शक्ति के बाहर हो, * 
: तो यह अध्यादेश था इसका वह अंश शून्य होगा । २८226 
न उपयुक्त व्यवस्था पर बिचार . ` 
प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों की कार्यपाछिका और विधान-. 
मंडल के सम्बन्ध में संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, वह ऊपर दी जा चुकी 
है | मुख्यतः यह व्यवस्था संघीय कार्यपालिका ओर विधानमंडळ के सम्बन्ध में 
. की हुई व्यवस्था से मिळती-जुळती है । इसलिए जो विचार संघीय कार्यपालिका 
>. _ आर विधानमंडळ के सम्बन्ध में प्रकट किए गए हैं वही यहाँ मी लागू हॉगे। | 
ड यहाँ भी संघ की तरह शासन की जिम्मेदारी मंत्रि-परिषद्‌ के ही हाथ में रहेगी। 
` राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह सिर्फ एक' सांविधानिक प्रधान , होगा | मंत्रिपरिषद्‌ _ _ 
राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, राज्यपाल के प्रति नहीं । यह. 
८ व्यवस्था उचित ही है । लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ सुझाव | > कि 
टम रखने की जरूरत माठूम पइती है । संविधान के अनुसार राज्यपाल को | 
`  . नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा । यह स्प है कि ऐसा करते. समय वह संघीय 
` मंत्रिपरिषद्‌ के परामश के अनुसार चलेगा। इसका प्रिणाम यह होगा 
कि राज्यपाल वही व्येक्ति होगा जो संघीय मंत्रिपरिषद्‌ का विश्वासपात्र 
हो । इससे राज्य के शासन में बाधा उपस्थित होने की आशंका रह जाती 


है। यह ठीक है कि राज्य में शासन चलाने का काम मत्रिमंडळ का 


> ` << 5 ४५९. 
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१७४ आ भारतीय संविधान 


होगा । लेकिन सांविधानिक प्रधान की. हैसियत से राज्यपाल को भी कई तरह 
'की दाक्तियां दी गई हैं । साधारणतः उनका प्रयोग - नहीं होगा, इसका 


यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि कभी भी उनका प्रयोग नहीं होगा । ऐसी | 


अवस्था में राज्य की कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाने ओर शासन के सुचारु 
रूप से चलाए जाने के लिए यह आवश्यक है =कि राज्यपाल और राज्य की 
मंत्रिपरिषद्‌ के बीच पूरा सहयोग और . सद्भावना-रहे | संविधान में राज्यपाल 
की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई है उससे इस सहयोग ओर 
सद्भावना में बाधा पड़ सकती है | जबतक संघ और राज्य दोनों में एक ही 
.. पार्टी का म्त्रिमण्डळ रहेगा, तबतक्‌ तो कोई कठिनाई नहीं होगी । लेकिन 
.. रावर ऐसा ही रहेगा, यह कोई नहीं कह सकता । कभी ऐसा भी हो सकता 
है कि संघ में एक पार्टी का मंत्रिमंडल रहे और राज्य में किसी दूसरी पार्टी 

` का। ऐसी अवस्था में संघीय मंत्रि-्मंडळ जिस पारां के हाथ रहेगा; 
सम्भवतः उसी पार्टी का व्यक्ति राज्यपाल बहाल किया जायगा । ऐसे राज्यपाल 


) राज्यपाल और मंत्रिमंडल में सदभावना “की कसी के फलस्वरूप 
` सांविधानिक संकट के बहुत-से अवसर उपस्थित हो सकते हैं. और संघ- और 
राज्य की सरकारों के वीच के सम्बन्ध पर भी इसका असर पड़ सकता है । 


इस तरह यह स्पष्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में जों. व्यवस्था की 
“गई दै वह दोषपूर्ण है । 


अक प्रभ यह है कि इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था क्यो. होगी ! कुछ 
लोग यह कह सकते हैं कि राज्यपाल जनता द्वारा बालिग मताधिकार के आधार 
पर निवाचित किया जाना चाहिए। लेकिन यह उचित नहीं 
राज्यपाल का काम सिफ सांविधानिक प्रधान का है और जब शासन की जिम्मे 
दारी बाखव में मुख्यमन्त्री और मंत्रिमंडल के कन्धों पर है, तब राज्यपाल को 
जनता द्वारा निर्वाचित कराना व्यर्थ ही नहीं, बहिक सघष का एक बड़ा कारण 
. भी होगा | जनता द्वारा“निर्वाचित राज्यपाल नाममात्र की शक्तियों से शायद ही 
सन्तु रदे | परिणाम यह होगा कि वह शासन में हस्तक्षेप करने की कीशिश 
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होगा । जत्र ` 


+ 


करेगा और इस तरह उसमें और मन्त्रिमण्डल में बरावर सं६पे चलता रहेगा |. 


में राज्य” के मंत्रिमंडळ को पूरा बिश्वास रहेगा, यह कहना “कठिन है।. . 


य प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य | १७५ ` 
ऐसी हालत में राज्यपाल के सम्बन्ध में दो में से कोई एकः व्यवस्था की जा . 
सकती है । अगर : निर्वाचित राज्यपाल का . रहना अधिक पसुन्द हो, तो यह 
व्यवस्था की जा सकती है कि बह राज्य की विधानसभा के तथा उस राज्य से 
लोकसभा के लिए चुने हुए सदस्यों से मिलकर बने हुए निर्वांचक-मंडल द्वारा 
निर्वाचित किया जाय । अगर यह समझा जाय कि राज्यपाल के सम्बन्ध में निर्वा- 
जन की आवश्यकता नहीं पडे, तो यह व्यवस्था की जा सकती है कि उसकी 
- . . नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो, छेकिन ऐसा करते समय राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडळ के » 
` ` - नहीं, वल्कि राज्य के मंत्रिमंडळ के परामर्श के अनुसार चले | दोनों तरह को 
व्यवस्था उचित जान पइती है । 
राज्य के विधानमण्डल के सम्बन्ध में विशेष तरह से विचार करने की बात 
यह है कि राज्य में भी दो सदन के विधानमंडळ की व्यवस्था की गई है। 
ह जो बातें संघीय विधानमण्डल ( संसद ) में दो सदन रखे जाने के विरुद्ध ल्खिी 
र गई हैं चे बातें राज्य के संबंध सें.मी छागू हैं। अंगर कोई फक है तो 
यहीं कि यहाँ पर दो सदनों को उपयोगिता और मी नहीं है। संब में 
त दो सदन रखने के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि लोकसभा जनतां का : 
न ` प्रतिनिधित्व करेगी तो राज्य-परिषटू अलग-अलग राज्यों कां। अब यह 
सिद्धान्त सभी को मान्य नहीं है और जैसा कि संसद के स्वरूप पर विचार करते 
हुए लिखा गया है, इस आधार पर दूसरे सदन की उपयोगिता नहीं सिद्ध की 
'ज्ञा सकती । लेकिन राज्य के सम्बन्ध में तो यह दलील भी नहीं रखी जा 
सकती । इसके अलावे यह भी ध्यान देने लायक है कि दो सदनों की व्यवस्था 
सभी राज्यों के लिए नहँ की गई है। ऐसा करके तो कमसे-कर्म यह स्पष्ट . | 
मान लिया गया है कि दो संदनों का रहना जरूरी नहीं है। तब यह । 
' यूछना बहुत जायज सादूम पड़ता है कि अगर आसाम, उड़ीसा, मध्यप्रदेश | 
“और मद्रास में एक ही सदन से काम चळ जा सकता है, तो फिर पंजाब, , 


वश्चिमी वंगाळ, विहार, बम्बई और उत्तरप्रदेश में भी एसा क्यों नहीं हो ; 
5 
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7१ इन राज्यों में कौन-सी विशेष परिस्थिति, है जिसके लिए यहा पर : | 

दो सदनों का रहना आवश्यकया हितकर समझा गया १ उचित तो यही जान | 

पड़ता है कि सभी राज्यों में समान रूप से एक ही सदन का विधानसंडल रहे प 00. 
हि 
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अध्याय ३७ ` 
` प्रथम अनुसूची के.भाग (ख) में के राज्य 


प्रथम अनुसूची. के भाग (ख) में वे राज्य हैं जिनकी जगह पर पहले देशी 
स्यासतें थां । इस तरह के राज्यों की संख्या ना-हे- जम्मू ओर काश्मीर, 
तिरुवांकुर-कीचीन, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब-राज्यसंघ, मध्यभारत, मैसूर, 
' राजस्थान, विन्थ्यप्रदेश, सौराष्ट्र और द्वैदरावाद। इनकी शासनव्यवस्था भी 
i करीब-करीब प्रथम अनुसूची के भाग (क) के राज्यां की तरह ही है । दोनों में 
जो मिन्नताएँ हैं, उन्हें. नीचे दिया जा रहा है :-- 
कार्यपा छका के सम्वन्ध में यहाँ पर यह विशेषता रहेगी कि यहाँ राज्यपाल 
` की जगह पर राजप्रमुख होंगे। पिछले अध्याय-में जहाँ-जहाँ राज्यपाल शब्द का 
प्रयोग हुआ है, वहाँ पर रांजप्रमुख शब्द रख देने पर वे उपवन्थ इन राष्थों पर 
भी करीब-करीब उसी तरह लागू होंगे। हैदराबाद में वही व्यक्ति राजप्रमुख 
` होगा जिसे राष्ट्रपति वहाँ कै निजाम के रूप में स्वीकार करता हो जम्मू और 
. कास्मीर तथा मैसूर में राजप्रमुख वह होगा जो राष्ट्रपति द्वारा वहाँ के महाराजा 
करूप में स्वीकार किया गया हो। अन्य राज्यों के राजप्रमुख वे व्यक्ति होंगे, 
| जिन्हे राष्ट्रपति इस रूप में स्वीकार करता हो । 
ई लेकिन राज्यपाल की तरह राजप्रमुख भी सिर्फ नाम के लिए ही राज्य की 
' “कार्यपाछिका का प्रधान होगा । असल में शासन्‌ का काम मंत्रि-परिषंद्‌ के हाथ 
` से होगा जो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी । उड़ीसा, बिहार 
और मध्यप्रदेश को तरह मध्यभारत में आदिम जातियों के कल्याण की देखरेख: 
ल करने के लिए एक मंत्री अवस्य रखा जायगा ।- यह मंत्री इसके साथ-साथ 
` अनुतूचित जातियों और पिछड़े हुए बगों के कल्याण का अथवा किसी दूसरे 
' काम का भार भी ले स्केगा । मंत्रि-परिषद्‌ के सम्बन्ध की अन्य बातें वही 
के डर होंगी जो भाग (क) में के राज्यों पर लागू हैं। 
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प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य १७७ 

भाग ( क ) में के राज्यों की तरह इन राज्यों में भी” विधानमंडछ की 
व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य में एक -विधानमंडल होया जो राजप्रमुख 
तथा मैसूर में दो>सदनों से और अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। 
इन राज्यों के विधानमंडलो के सम्बन्ध के अन्य नियम करीब-करीब वही होंगे ` 
जो भाग (क) में के राज्यों के विधानमंडळ के सम्बन्ध में दिए, गए हैं। 
कुछ भेद अवश्य हैं, लेकिन, बे -अधिकतर "अस्थायी हैं ओर कोई विशेष 
महत्त्वपूर्ण नहीं हैं ।. be 


राजप्रझुख की अवस्था पर विचार 


प्रथंम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों की यही शासनव्यवस्था. है | 
जहाँ तक विधानमण्डल का प्रश्‍न है, सिर्फ मैसूर के लिए दो सदनों की व्यवस्था - 
की गई है। बाकी और राज्यों में एक सदन के विधानमंडल ही रहेंगे । संघ में 
या भाग (क) में के कुछ राज्यों में दो सदन रखने की उपयोगिता के सम्बन्ध में 
जो कुछ कहा गया है; वह मैसूर के सम्बन्ध में भी लागू है। इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि जत्र भाग (ख) में के आठ और राज्यों में एक सदन से ही 
_ `. काम चळ सकता है तो मैसूर में इसके बिना कोन हानि हो रही थी, यह समझना 
“कठिन माळूम पड़ता है | | 
भाग (ख) में के राज्यों की शासनव्यवस्था में जो वात विशेष तौरसे . 
ध्यान देने की दै, वह राजप्रमुख की अवस्था है। इन राज्यों में राज्यपाल की 
“ जगह राजप्रमुख रहेंगे । राजप्रमुख का रहना प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है। 
यह ठीक है कि राजप्रमुख के रहने से कार्यपालिका के खरूप में कोई मौलिक 
अन्तर नहीं पड़ता है। यहाँ.भी शासन का काम उसी तरह मंत्रिमंडळ के हाथ 
.... में रहेगा जिस तरह भाग (क) में के राज्यों में। लेकिन सिद्धान्त की दि सेः 
~ एक बहुंत बड़ा भेद रह जाता है। जो व्यक्ति राज्यपाल होगा बह अपनी 
। योग्यता के आधार पर उस पद पर नियुक्त किया जाएगा | इसलिए कोई भी 
र ___ व्यक्ति इस पद तक पहुँचने की आंशा कर सकता है। लेकिन राजप्रएख केः २४५ 
EE सम्बन्ध में यह बात नहीं लागू है। जो व्यक्ति एक अमुक घराने में पैदा होगा 
४ “वही एक राज्य का राजप्रमुख हो सकेगा । उदाहरण कै लिए हैदराबाद में निजामम | 
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१७८ भारतीय खंविधान . 


२१० ४7%: 


'घराने का व्यक्ति ही वहाँ का राजप्रमुख होगा, अन्य कोई नहीं । अन्य राज्यों 
के सम्बन्ध में भी' यही बात लागू, दै। यह ठीक है कि सिफ राजघराने में जन्म 
लेने से ही कोई राजप्रमुख नहों हो जायगा । इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति 
डी की भी आवश्यकता है | लेकिन इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि अगर.किसी 
खास राजप्रमुख का आचरण सन्लोषजनक नहीं रहे, तब राष्ट्रपति उससे अपनी 
स्वीकृति वापस ले लेगा और उसीके घराने के किसी दूसरे व्यक्ति को राजप्रसुख 
है के रूप में स्वीकार करेग्रा । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह जिसे चाहे, 
. राजप्रमुख वना देगा; चाहे वह किसी भी वंश का हो । किसी पद पर एक खास 
वंश के ही व्यक्ति रह सकते हैं, दूसरे लोग नहीं, यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के 
एकदम विपरीत है। इसके अलावे राजप्रमुख को रखने में राज्यपाल से बहुत 
अधिक खर्च पड़ता है। राजप्रमुख के वेतन, भत्त इत्यादि राष्ट्रपति द्वारा 
निर्धारित होंगे । ऐसा करते समय राष्ट्रपति भिन्न-भिन्न अवसरों पर भारत-सरकार- 
और देशी राजाओं: के बीच किए गए समझोता को अवश्य ध्यान में रखेगा ; 
'और उन समझोता के अनुसार राजप्रमुखों को बहुत अधिक रुपया देने का वादा 
'किया गया है । यंह भी ध्यान देने लायक है कि राजप्रमुख पर जो कुछ अधिकार 
वै बह राष्ट्रपति का । राज्यपाल और उसके मंत्रिमंडळ के बीच के सम्बन्ध पर 
विचार करते हुए पिछले अध्याय में जो कुछ लिखा गया है, वह यहाँ भी लागू 
होगा । अगर एक पार्टी का मन्त्रिमण्डल संघ में हो और दूसरी पार्टी का किसी 
राज्य में, तो दोनों. में संघ की बहुत सम्भावना रहेगी और ऐसी हालत में 
राजप्रमुख के अपने पद पर कायम रहने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति पर निर्भर 
रहने के कारण इस संघर्ष की सम्भावना और भी वढ जायंगी और राजप्रमुख 
और उसके मन्त्रिमण्डल के बीच का सम्बन्ध भी अच्छा नहीं रहेगा । इस तरह 
यह स्पष्ट है कि भाग (क) में के राज्यों की तरह भाग (ख) में के राज्यों में भी 
 राजप्रयुख की जगह पर राज्यपाल की व्यवस्था रहनी चाहिए और जो सुझाव 
.._ भाग (को में के राज्यों के राज्यपार्लो की नियुक्ति अथवा निर्वाचन के सम्बन्ध 
ल्म रखे गए हैं, वही सुझाव यहाँ के लिए भी समीचीन जान पडते हैं । 


देशी शासकों की अवस्था 


शं 
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` माग(ख) में के राज्य पहले के देशी राज्यों अथवा उनके संघों से बने . | 


ह. ३ अनुच्छेद ३६३, खंड ( १); > ® 


प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य १७९ 


“हैं । इसलिए पहले की देशी रियासतों के शासकों के सम्बन्ध में संविधान में जो 
उपबन्ध दिए गए हैं, उन्हें भी यहीं पर दे देना उपयुक्त जान पइता है। जैसा 
'कि अध्याय (६ ) में कहां गया है, शासकों के साथ भारत-सरकार के जो 
समझौते हुए, उनके मुताबिक उनके, हाथ से रियासतें तो ळे लौ गई, लेकिन 


* उनकी उपाधि वगैरह ज्यों की त्यां बनी रही और उनके व्यक्तिगत खर्च के लिए 
, सरकारी आमदनी में से काफी रुपया देने का भी वांदा किया गया। संविधान 


के अनुसार इस काम के लिए किसी राज्य का शासक वही समझा जाय़ंगा जिसे 
राष्ट्रपति इस रूप में स्वीकार करे | संसद की या किसी राज्य के विधानमंडळ . 
की विधि बनाने की शक्ति के प्रयोग में अथवा संघ या किसी राज्य की ..कार्य- 
'पालिका शक्ति,के प्रयोग में, देशी राज्यों के शासकों के साथ भारत सरकार द्वारा ' ; 
किए गए. समझौतों के अधीन उनके व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकार इत्यादि ` 
के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासनों का पूरा ध्यान रखा जायगा |` इन समझौतों 
से पैदा होनेबाळे. किसी झगड़े में न्यायालयों द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप 
नहीं हो सकेगा ४. दक 
इस व्यवस्था पर विचार करते हुए यह कहना उचित जान पडता है कि 
राष्ट्रपति को किसी शासक से अपनी स्वीकृति हटाकर उसे उसके अधिकारों ( 
इत्यादि से वंचित करने का अधिकार देकर ठीक किया गया है । इसका परिणाम 
यह होगा कि कोई शासक राष्ट्रविरोधी कार्य में शामिल होने से रोका जा सकेगा । 
इसी तरह शासकों और भारत-सरकार के बीच किये गएं समझौतों से. पैदा होने- 


. बाले झगड़ों को भी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखकर अच्छा ही 
किया गया है । इससे मुकदमेबाजी का एक बहुत वड़ा जरिया बन्द रहेगा। „ 
जा _ लेकिन संब और राज्यों की कार्यपाखिका और विधात संव और राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडळों को कोई भी काम 


१. अनुच्छेद ३६६, खंड २२ ।. इसी उपबन्ध के अनुसार अप्रैल १४, १ ३५१ 
से राष्ट्रपति ने बड़ौदा के शासक सर प्रताप सिंह गायकवाड को शासक के, - 
रूप में मानना अस्वीकार कर दिया है और उनके ज्येष्ठ पुत्र फते.सिंह.को | 
सळ नान किया है। . 7 7/7 व ml वात 

२. अनुच्छेद ३६२, राष्ट्रपति ने i ; 
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१८० भारतीय संविधान 


ी करते समय इन शासकों के साथ किए गए समझौतों को ध्यान- में रखने का 
| | आदेश देकर उचित नहीं किया गया है । इन समझौतों में शासकों को बहुत- 
सी सुविधाएँ दी गई हैं। उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति ज्यों-की-त्यो उनके हाथ'में 
| रह गई है । इसके अलावे निजी थेली के रूप में उन्हें बहुत बड़ी रकम देने का 
| वादा भी किया गया है । उपयुक्त उपबन्ध का व्यवहार में यह परिणाम होगा 

कि इन सुविधाओं को कभी भी न घटाया जा सकेगा और न खतम किया जा 
| सकेगा । इस तरह ये शासक विना समाज का किसी भी तरह का हित किए 
` हुए, उसके भन के एक बहुत बड़े भाग का भोग करते रहेंगे। यह व्यवस्था 
2: ~  . न्यायपूर्ण नहीं कही जा सकती । इसके अछांबे आर्थिक और सामाजिक पुनर्नि 7 


के  , - माणू के लिए कमी यह आवश्यक “हो सकता है कि इनकी समत्ति, का बँटवारा' 

_ : किया जाय या इनको निजी थेळी न देकर उस रुपये को दूसरे लाभदायक काम 

; में लगाया जाय । लेकिन संविधान के इस उपब्रन्ध के रहते ऐसा करना शायद 
ही सम्भव हो ।-इसलिए इसे नहीं, रखना ही अधिक अच्छा होता.। 


क 


-उनकी तरह इनके शासन कौ. जिम्मेदारी खानीय-सरकारों पर नहीं, बल्कि संघः 
“सरकार पर है । 


. अनुसार, संसद विधि द्वारा ऐसे किसी राज्य के लिए विधानमंडळ के रूप में 
. काम करने के लिए किसी संस्था के संगठित किए जाने की ध्यवस्था कर सकती 
` । यह. विधानमंडळ नामजद सदस्यों से बना, ` या निर्वाचित सदस्यों से बना 
. अथवा अंशतः.नामजद और अंतः निर्वाचित सदस्यों से बना हो सकता है। 


अध्याय १८ 
अथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्ये 


प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में सव मिलाकर दस राज्य हैं। इनके 


“नाम इस तरह हैं--अजमेर, कच्छ, कोचबिहार, कुर्ग ( या कोड़गु ), त्रिपुरा, 
“दिल्ली, विछासपुर, भोपाळ, मनीपुर, और हिमाचलप्रदेश । इनमें से कुछ तो 
"ऐसे राज्य हैं जिन्हें पहले चीफ कमिइनरों के प्रान्तों के नाम से पुकारा जाता था 
“और कुछ वे. हैं जिनकी जगह पर पहले द्रेशी रियासतें थीं। इनकी शासन- 


व्यवस्था भाग (क ) और भाग ( ख़ ) के राज्यों से एकदम भिन्न है, और 


संविधान के अनुसार इन राज्यों का शासन राष्ट्रपति द्वारा क्रिया जायगा | 
राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त ( चोफ कमिश्नर) या उपराज्यपाल ( लेफटिनेण्ट गवर्नर ) 


`, नियुक्त करेगा और उन्हीं के जरिए इन राज्यों का शासन चळाएगा । राष्ट्रपति 

:अगर चाहे तो इनमें से किसी राज्य के शासन का भार किसी पड़ोसी राज्य की ` 

. सरकार को भी सौंप सकता है । लेकिन सम्बन्धित सरकार से परामश किए अ 
, बिना तथा जिस राज्य का शासन इस तरह सौंपा जायगा उस राज्य की जनता के ° है: 
* विचारों की निश्चयपूर्वक जाने बिना राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा । | 


लेकिन संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वंह जब उचित समझे . | 
तब. इन राज्यों में जनतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था कर सकती है। संविधान के . ` 
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सी तरह संसद किसी राज्य के लिए परामशंदातांओं की या मंत्रियों को परिषद्‌ 
` _ केया दोनों के कायम किए जानें.की व्यवस्था कर सकती है। ऐसी परिषदों के: 
| पर |. गठित किए जाने के नियम, “इनकी शक्तियाँ तथा इनके काम वही होंगे जो 
i - विधि द्वारा निश्चित किए जायें । 

ब. कुर्ग के सम्बन्ध में संविधाग में कुछ विशेष उपवन्ध हैं। इनके अनुसार, 
 जञत्रतक. कि संसद विधि द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करती तव्रतक कुर्ग 
की विधानपरिषद्‌ का गठन, शक्तियाँ और काम वैसे ही होंगे जैसे कि वे इस 
संविधान के प्रारम्म से ठीक पहले थे । कुगा में वसूळे गए राजस्व तथा इस राज्य 
के सम्बन्ध में खच के विषय में जो प्रबन्ध पहले थे, वे तवतक अपरिवर्तित. 
रहेंगे, जबतक कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा कोई दूसरी. 
- व्यवस्था नहीं करे । 


जनतत्रात्मक शासन का अभाव 


` संविधान में भाग ( ग ) के राज्यों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था संविधान सें 

की गई है वह ऊपर दे दिया गया है । इसपर विचार करते समंय इस बात पर 
ध्यान जाता है कि इन राज्या के लिए जनतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था नहीं की 
गई है। इनका नाम भी राज्य रखा गया है। लेकिन यह सिर्फ नाम को वात 
है । जहाँ तक इनके शासन का प्रश्‍न है, इसकी पूरी जिम्मेबारी संघ सरकार 
को दी गई है। इसके अलावे राज्य के भीतर भी जनता के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों द्वारा शासन हो इसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई 
 है। इन राज्यों का शासन संघ-सरकार के कर्मचारियों द्वारा होगा और 
उनपर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । यह ठीक है कि संसद में इन राज्यों के चुने 
हुए प्रतिनिधि रहेंगे और वहाँ पर उन्हें इन राज्यों के शासन की आलोच्रा का 

- अवसर मिळेगा। लेकिन यह अवसर “किसी भी हालत ,में पर्याप्त नहीं कहा जा. 
सकता | संसद के सामने इतने तरह के काम रहते हैं कि इन राज्यों के भीतर हर 
के शासन के सम्बन्ध में विवाद करने के लिए इसे अधिक अवकाश नहीं 
मिलेगा | यह भी ठीक है कि अगर संसद चाहे तो इन राज्यों में जनतन्त्रात्मक . 
झासन स्थापित किया जा सकता है। लेकिन इस व्यवस्था से मी जनतन्त्रात्मक | 
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४) 
प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राय १०३ | 

शासन में विश्वास रखनेवालों को शायद ही पूरा सन्तोष हो । यह इसलिए 
कि ऐसा करनां या नहीं करना संसद की मर्जी पर निर्भर करेगा । ऐसा तुरत 
हो ही जायगा, यह कोई नहीं कह सकता । इसके अछावे संसद द्वारा की गई 
व्यवस्था में तरह-तरह के प्रतिबन्ध “भी रह सकते हैं। इसलिए उचित तो यही. 
जान पड़ता है कि इन राज्यों में भी भांगे (क) में के राज्यों को तरह पूणं 
जनतन्त्रात्मक शासन की व्युवस्था कर दी जाय, न कि इसे संसद को मर्जी पर 
रहने" दिया जाय | 


| अध्याय १९ 
: प्रथम अनुसूची के भाग (ध) में के राज्य-क्षेत्र 
` अन्य राज्यक्षेत्र जो उस अनुसूची में 
.. . ' उल्लिखित नहीं हैं 


प्रथम अनुसूची के भाग (घ) मे अन्दमान और निकोबार द्वीप हैं। इसके 
` झाये किसी ऐसे राज्यक्षेत्र का भी शासन इसी अध्याय के अनुसार होगा जो 
भारत-राज्यक्षेत्र में तो है, लेकिन जिसका जिक्र .प्रथम अनुसूची में कहीं भी नहीं 
किया गया है। «ऐसे राज्यक्षेत्र के शासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पर होगी। ., 
राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार मुख्य आयुक्त या अन्य सरकारी कर्मचारी नियुक्त 
करेगा और उंनके जरिये इनके शासन की व्यवस्था करेगा । राष्ट्रपति, ऐसे किसी 
राज्यक्षेत्र के लिए विनिमय (.२९४५।३६07$ ) बना सकैगा। इस प्रकार 
बना हुआ कोई विनिमय संसद-निर्मित ,किसी.विधि को अथवा किसी वर्तमान 
विधि को, जो ऐसे राज्यक्षेत्र में तत्समय लागू हो, रद्द या. संशोधित कर सकेगा । 
इस तरह के विनिमय का वही बल और प्रभाव होगा जो उस राज्यक्तेत्र में लागू 
होनेवाळे संसद के किसी अधिनियम (एक्ट) का है । 
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अध्याय ९९. 5... 
अनुसूचित और आदिमजाति-्षत् | 


ह भारत में आदिमजाति के लोगों की संख्या काफी है । इनका रहन सहन 
` और लोगों के रहन-सहन से, कई बातों में भिन्न है । इनकी एक अपनी विशिष्ट 
सभ्यन्ना है । जहाँ एक तरफ यह आवश्यक है कि उनमें और दूसरे भारतीयों में, 
किसी तरह का दुख नहीं रहे। और वे अपने को भारंतीय जनसमूह का एक 
अविच्छिन्न अंग समझें, वहाँ यह भो उतना ही जरूरी है कि उनकी अपनी 
संस्कृति की रक्षा होती रहे ये छोग बहुत पिछडे हुए हैं और इनकी उन्नति के. 
लिए विशेष उद्योग करना पड़ेगा । अमी जबतक इनकी अवस्था पिछडी हुई | 
है, तबतक दूसरे भारतीयां के साथ समान स्तर पर ख हो होने में इन्हें कठिनाई - . 
'होगो और इसलिए इनके अधिकारों को सुरक्षित करने की पूरो व्यवस्था रहनी | 
चाहिए । कई दृष्टियों से इनकी अपनी अळग समस्याएं भो हैं । ये कई राज्यों ` 
में विखरे पड़े हैं और किसी भी राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से इनका बहुमत 
नहीं है । इसलिए इनको शासन-ब्यवस्था ऐसी दोनो चाहिए जिससे अळगः ' ( 
अलग राज्यों में रहते हुए भी अपने शासन पर इनका स्वयं अधिकार रहे ओर 
र: इनकी तरफ उन राज्यों के बहुमत की ओर से किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार . | 
सम्भव नहीं हो | इन्ही सेब बातों को ध्यान में रखकर अनुसूचित और आदिम , 
` 'जातिलक्षेत्रों के शासन पर विचार करना चाहिए। भारतीय संविधान में इनके 
, लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए इनके दो भाग किए गए हैं। | जी 
० एक भाग में आसाम-राज्य के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची के भाग (कया (ख) . 
में के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के शासन की 
व्यवस्था है । यह व्यवस्था संविधान की पञ्चमं अनुसूची में दी गई है। /दूसरे 


` गमे आसाम. राज्य में. के आदिमजातिक्ेत्रा के शासन की व्ववखा है. जो | 
टक ~ संविधान की षष्ठ अनुसूची मेंदी गई है | यहाँ भी उन्हें अलग-अलग. देना 
 ह्वीठीक होगा.। | Co * न 
`“ ` ` (१) आसाम के,अतिरिक्त अन्य राज्यों भें ` | 


- के अनुद्रचित और आदिमजातिक्षेत्र,. ` 


क . ` _ किसी राज्य की कार्यपालिक्रा शक्ति का विस्तार उस राज्य में के अनुसूचित- | 
५... क्षेत्रों तक होगा | प्रत्येक राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख जिसमें अनुसूचित" ` 


अ~ 


4. >. २३ न 


क. 
डा > 
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क्षेत्र हैं, प्रतिवर्ष अथवा जव भी राष्ट्रपति चाहे, उस राज्य में के. अनुसूचित-स्षेत्रों 


' के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा । संघ की तरफ से किसी राज्य को इन क्षेत्रों 
, ,__ के शासन के विषय में निर्देश (0९८05) दिए. जा सकते हैं.। 


आद्सजात-मन्रणाऱपारषद्‌ 


( Tribes Advisory Counc] ) प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुः 
सूचित-क्षेत्र ह, एक आदिसजाति-मंत्रणा-परिषद्‌ स्थापित कों जायेगी | अगर राष्ट्र- 
पति ऐसा.निर्दश दे, तो किसी ऐसे. राज्य में भी, जिसमें अनुसूचित आदिम- 
जातिया हैं, लेकिन अनुसूचित-क्षेत्र नहीं हैं, इस तरह की परिषद्‌ कायम की. 

' _ जोयेगी। इस परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या बीस से अधिक नहीं होगी । इसमें 
_______ , से यथाशक्य निकटतम.तीन चौथाई उस राज्य की विधानसभा में के अनुसूचित 
.__-____ आदिमजातियों के प्रतिनिधि दोगे ।« लेकिन अगर. किसी राज्य की विधानसभा 

मं के अनुसूचित आदिमजातियों के' प्रतिनिधियों की संख्या आदिमजाति-मं त्रणा- 
= परिपद्‌ में ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा भरी जानेवाली जगहों को संख्या. से कम रहे, तो 
` वाकी जगह उन आदिमजातियों के दूसरे सदस्यों द्वारा भरी जायेंगी । 
... आदिमजाति-संत्रणा-परिप्रद्‌ का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य में की 

` अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बन्धित ऐसी बातों पर 
' सलाह दे जो उनको यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा सौंपे जायें । परिषद. 
/ ` के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति की तथा परिषद्‌ के सभापति एवं उसके 
पदाधिकारियों ओर सेवकों की नियुक्ति के तरीके के; उसके अधिवेशनों के संचा- - 
 . खन तथा उसकी साधारणतया प्रक्रिया के; तथा दूसरे सभी प्रासंगिक . विषयों के 
| ` सम्बन्ध में राज्यपाल या राजप्रमुख नियम वना सकेगा | 


` अलुम्नचित-त्ेत्रों में लागू होनेवाली विधि 


यथास्थिति राज्यपाळ या राजप्रमुख यह निर्देदा दे सकेगा कि संसद का या 
` उस राज्य के विधानमंडळ का कोई' खास अधिनियम उस राज्य में के अनुसूचित- 
` क्षेब या उसके किसी भाग में लागू नहीं होगा | इस तरह के किसी अधिनियम 
` मे राज्यपाल या राजप्रमुख अपवाद या' परिवर्तन मी कर सकता है और तत्र वह 
. अधिनियम इन अपवादों और परिवर्तनों के बाद उस र 
या उसके किसीन्भाग में ळायू होगा । 


ड्‌ 
ह 


ज्य में. के अनुसूचित-क्षेत्र 


रा 


डे , झर सुशासन के लिए विनिमय बना सक्रेगा-जों कि 
चहद 
i 


तत्समय अनुसूचित-क्षेत्र है | 


इस व्यापकता' पर बिना किसो तरह का प्रमांव डाले ऐसे विनिमय त्रिशेषतया . 
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यथास्थिति. राज्यपाल या राजप्रमुख राज्य में के. किसी ऐसे क्षेत्र की शान्ति Se EE | 


शक्ति बहुत व्यापक है औरं इसके भीतर कई तरह के विनिमय आ सकते क 


अनुसूचित और आदिमजा ति-क्षेत्र १६७ 


आदिमजातियों के बीच में वा उनके द्वारा, जमीन के हस्तान्तरण को रोकने या . 
उसपर प्रतिबन्ध लगाने, आदिमजांतियों के सदस्यों को जमीन ब्रॉटने और | 
जो लोग इन्हें घन उधार देते हैं - उनके द्वारा साहुकार के रूप में कारवार करने 
के सम्बन्ध में व्यवस्था कर सकेंगे | "~ 
इस तरह के किसी विनिमय को बनाने में, राज्यपाळ या राजप्रमुख को संसद 
MR के या इस राज्य के विधान-मण्डल के अधिनियम को अथवा किसी वर्तमान 
"¬ विधिको जो उस क्षेत्र में तत्सम लागू हो, रद्द या संशोधित करने की भी 
` शक्ति रेगी। एसे सभी विनिमय तुरत राष्ट्रपति के सामने रखे जायँगे ओर 
जबतक वह उनपर अपनी अनुमति नहीं दे दे, तवतक उनका कोई. प्रभाव | 
_नहीं होगा । जिस राज्य में आदिमजातिं-मंत्रणा-परिपद्‌ हो, उस राज्य के किसी | 
= = _ झनुसूचितनक्षेत्र के लिए ऐसा कोई विनिमय तबतक नहीं बनाया जायगा जबतक . ' 
कि विनिमय बनानेवाले राज्यपाल या राजप्रधुख ने इस परिषद्‌ से परामश | 
न कर लिया हो । 


8023 


अयुक्ताचत-कत्र व्यय 
- , . ` संविधान के अनुसार. अनुसूचित-क्षेत्र. वे कहलायेंगे जिन्हें राष्ट्रपति अपने ` 
ह ` आदेळ द्वारा अनुसचित-क्षेत्र होना घोषित करे । राष्ट्रपतिं किसी भी समग्र आदेश | 
दे सकेगा कि कोई सम्पूर्ण अवुसूचित-क्षेत्र अनुसूचित'क्षेत्र नहीं रहेगा या ऐसे . १ 
| क्षेत्र का कोई खास भाग इसका भाग नहीं रहेगा। इसो तरह वह किसी 

> . अनुसूचितः्षेत्र को बदल भी सेंगा; लेकिन सिर्फ , सीमाओं को ठीक करने 

| `... के ख्याल से ही वह ऐसा. कर सकेगा । किसी राज्य की सीमाओं के परिवर्तन 

” ` पर अथवा संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर अथवा किसी चये राज्य | 
| 


. की स्थापना पर राष्ट्रपति ' ऐसे किसी क्षेत्र को अनुसूित क्षेत्र या उसका भागां . 
. घोषित कर सकेगा जो पहले से किसी राज्य में शामिल नहीं हो | इस तरह. | 
| -के. किसी आदेश में वे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध भी रह सकेंगे . * 
ME जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक और उचित समझे । किसी क्षेत्र -को-अनुसून्चितः | 
` .. क्षेत्र घोषित करनेवाला राष्ट्रपति का आदेश - ऊपर बताए गए तरीकों के अति- 
|. .. ` रिक्त और किसी तरीके से फिर किसी दूसरे आदेश द्वारा परिवर्तित नहीं क्रिया 

जा सकेगा । मे 


इनं उपबन्धों का संशोधन . ` |. 

._. जैसा कि ऊपर कहा जां चुका है, आसाम के. अतिरिक्त और राज्यों में के | 
` अनुसूचित और आदिमजातिःषत्रो-के शांसन-सम्बन्धी ये सभी उपवन्ध संविधान - | 

' › को पञ्चम अनुसूची में. दिए गए है। संविधान में संशोधन करने को उपबन्ध. 
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, ३६८ बे अनुच्छेद में विया गथा है । उसके अनुसार संशोधन की एक विशेष 
प्रक्रिया है. जिसपर यथास्थान विचार किया जायेगा ।. लेकिन पञ्चम अनुसूची 
में दिए गए उपबन्धों में संशोधन के लिए उस प्रत्रिया की आवश्यकता नहीं 

पड़ेगी संसद विधि द्वारा इन उपबन्धों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर . 
जा रुकेगी । एसा करते समय वह इनमें नया उपबन्ध जोड़ सकेगी, इनमे फेरफार 
कर सकेगी या इनमें से किसी उपवन्ध को रद्द भी कर सकेगी | - 


*८: | र - (२) आसाम के आदिमजाति-चेत्र 
आदिमज्ञातिं-क्षेत्र 


' ` आसाम-राज्य के भीतर के आदिमजातिःक्षेत्रो के शासन को व्यवस्था 
` संविधान की षड अनुसूची में दी -गई है। इसके अनुसार इन आदिमजाति- 
क्षेत्रों के दो भाग हैं जो-भाग (क) ओर (ख) में दिए गए. है 
भाग (क) 
- १. संयुक्त खासी-जेयंतीया पहांडी जिलाः। 
२. गारो पहाड़ी जिला । 
` ३. छसाइ पहाड़ी जिला । 
नगा पहाड़ी जिला । : 3 
\. उत्तरी कछार पहाडियां | Nt 
- ६. मिकिर पहाड्या । उक Ne 


भाग (ख) 


१. उत्तरी पूर्वीय सीमान्तः इलाका जिसके भीतर वाल्पारा सीमान्त, इलाका, ` - ` 
तिराप सीमान्त इलाका, अवोर पहाड़ी जिला ओर मिसिमि पहाड़ी जिला भी हैं । 
२. नगा आदिमजातिःक्षेत्र। . = 


. = खायत्तशासी जिले और खायत्तशासी क्षेत्र 


. ऊपर दिए गए भागं (क) के प्रत्येक पद में के आंदिमजाति क्षेत्रों का एक 

- स्रायत्तशासी ( ^५६०००।१०॥७ ) जिळा होगा। यदि किसी स्वायत्तश्ञासी. : 
जिले में मिननःमिन्न अनुसूचित आदिम जातियाँ हैं, तो राज्यपाळ इनसे बसे हुए .. 

क्षेत्र या क्षेत्रा को स्तायततशासी प्रदेशों ( ^॥६०70॥2098 7९९००8 ) में 
बॉट सकेगा। राज्यपाल किसी क्षेत्र को भाग (क ) के भीतर या बाहर रख 
सकेगा, नया स्वायत्तशासी जिला वना सकेगा, किसी ऐसे जिरे का क्षेत्र बढ़ा या 
` धरा सकेगा; दो या अधिक स्वायंत्तशासी जिलों या. उनके भागों ,को मिलाकर | 


Hr rT अनुसूचित और आदिमजाति-क्षेत्र . १ 


एक स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा ओर' किसी स्वायत्तशासी जिले की सीमा 
ठीक कर सकेगा । र्र प 


जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन 
` प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिए एक जिला-परिषद्‌ होगी । जिला-परिपद्‌ के , 
' . „ सदस्यों की संख्या चौबीस से अधिक नहीं होगी । इनमें से कम से-कम तीन चौथाई 
“` ^ सदस्य बालिग मताधिकार के आधार पर चुने जायँगे । ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए... 
जो एक स्वायत्तशासी प्रदेशा के रूप में गठित “किया गया हो, "एक अलंग | 
प्रादेशिक प रेपद्‌ होगी ।. प्रत्येक खायत्तशासी जिले का प्रशासन ऐसे जिलेको . 
जिला-परिपदू में निहित होगा । इसी तरह प्रत्येक खायत्तशासी प्रदेश का प्रशासन, * 
ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित होगा। संविधान में जिला-परिषदू 
को खायत्तज्ासी प्रदेश के सम्बन्ध में जो शक्तियाँ दी गई हैं: उनको छोड़कर 
| और बातों में प्रादेशिक परिषद्‌ जिलो-परिष्रद्‌ से पूर्णतया स्वतन्त्र «रहेंगी और 
प्रादेशिक परिषद्‌ के भीतर वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में जिळा-परिपदू को सिर्फ वही 
- ` ` शक्तिया होंगी, जो स्वयं प्रादेशिक प रेषद्‌ जिला-परिषद्‌ को सोंपे । 
जिला-प'रपदो और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम गठन के लिए नियम राज्यः 
9 पाल द्वारा बनाये जायेंगे । इन नियमों को बनाते समय वह समद जिछों या. « 
| प्रदेशों के भीतर वर्तमान आ'दमजातिःपरेषदों अथवा दूसरे आदिमजाति- | 
| संगठनों से परामर्श कर लेगा। ऐसे नियमों में जिळा-परिषदों और प्रादेशिक 
(५ 'परिपदों की रचना तथा उनमें स्थानों के. वँटवारे, इनके लिए निर्वाचन त 
ठीक करने, मतदान के लिए योग्यता तथा निर्वाचक नामावल्यिं के तैयार ˆ 
कराने, परिषदों के सदस्य चुनें जाने के लिए, योग्यता, सदस्यो की पदावधि, | 
निर्वाचन या नांमजदगी से सम्बन्धित अन्य विषय परिषदों, में अक्रिया और कार्यः ` 
_ संचालन तथा इनके पदाधिका रियो और कर्मचारी-इन्द की नियुक्ति कें सम्बन्ध . 
: अव्यवस्था की जायगी! „ ० "जे 00 आ 
` - अपने प्रथम गठन के बाद जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ ऊपर दी गई बातों 
के सम्बन्ध में स्वयं अंपना नियम बनाने के लिए स्वतन्त्र होगी । ऐसी परिषद्‌ ' 
अपने नीचे की स्थानीय परिप्रदों और मंडलियों ( 9५०778६९ 0९ 
"Councils 07 3005) की स्वनाः तथा उनकी प्रक्रिया और उनके 
कार्य-संचालन की भी व्यवस्था कर सकेगी |. ४». SR 


ESS Ret ५ 


. यथास्थिति यह जिले या प्रदेश के शासनविधयक कॉर्यसम्पांदन से सम्बन्ध, 


. „ ` - स्खनेवाली सभी साधारण बातों के लिए नियम बना सकेगी। लेकिन जब्रतकू | 
` जिला अथवा प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा इस तरह के नियम नहीं बनाए जाते तबतक 
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_ १९०८ ~ भारतीय संविधान 


प्रत्येक ऐसी परिषद्‌ के निर्वाचन, कार्यसंचाळन इत्यदि के सम्बन्ध में राज्यपाल 
द्वारा बनाए गए नियम ही लागू होंगे। - 
ह उत्तर कछार और मिकिर पहाड़ियों के भीतर के क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ 
विरोष उपत्रन्ध हैं। यथास्थिति यहाँ का डेपटी कमिश्नर. ( मंडलायुक्त ) या 
सब डिविजनळ आफिसर ( उपविभागीय पदाधिकारी ) पदेन जिला-परिषद्‌ का 
सभापति होगा । जिला-परिषदू, के प्रथम गठन के वाद ६ वर्ष तक राज्यपाल के 
नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उुसे जिला-परिषद्‌ के किसी प्रस्ताव या निर्णय को 
करने याँ उसमें परिवर्तन करने को शक्ति होंगी । वह जिला-परिषद्‌ को 
आवद्यकतानुसार हिदायते भी दे सकेगा और. जिछा-परिषद्‌ एसी दी हुई प्रत्येक 
हिदायत को मानेगी । 


जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषंदों की शक्तियां 


जिला परिषदों और प्रादेशिक परिप्रदों को अपने-अपने भीतर के क्षेत्रा के 
सम्बन्ध में व्यापक शक्तियों दी गई हैं। इन शक्तियों को विधि सम्बन्धी, न्याय” 
सम्बन्धी, कार्यपालिका-सम्बन्धी ओर विंत्त-संग्बन्धी, इन चार भागों में बाटा 
जा सकता है । इन परिप्रदों को किसी रक्षित बन को छोड़कर अन्य भूमि ; रक्षित 
है ` बन न होनेवाळे किसी वन; किसी नहर या जलधारा; खेती की प्रथा; ग्राम अथवा 
नगर-समित्तियाँ या परिषदो को स्थापंना ओर उनकी शात्तियां ; ग्राम या नगर 

के शासन से सम्त्रन्धित कोई अन्य विषय जिनके भीतर पुलिस, . छोक-स्वास्थ्य 


D2 


` समत्ति का दायभाग ( ¡7।।९7।६३०९९ ); विवाह; और सामाजिक रुद्यां 
` के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति होगी । 'जिछा और प्रादेशिक परिपरदों द्वारा 
इन विषयों पर बनाई गई सभी विधियोँ ठरत राज्यपाल के सामने रखी जायेंगी 
और जवतक वह उनपर अपनी अनुमति नहीं-दे दे तबतक लागू नहीं होंगी। , - 


| ५2 - , के फैसले के लिए. ग्राम-परिषद या न्यायालय गठित कर सकेगी ।. तथा उचित 
४. 5 व्यक्तियों को ऐसी ग्राम-परिषदों के सदस्य अथवा ऐसे न्यायालयों के पीठासीन 


परिषदा और न्यायालयों मे-सिफ उन्हीं मुकदर्मो को सुनवाई हो सकेगी जिनके 
सभी पक्ष ( ?27(¡९5 ) ऐसे क्षेत्र के भीतर को अनुसूचित आदिमजातियों के 
ही हैं। जिला या प्रादेशिक परिपर्दो अथवा उनके द्वारा गठित “न्यायालयों में 
` इस तरह के मुकदर्मों को अपील की जा सकेगी |. उच्च न्यायांट्य और उच्चतम 
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और स्वच्छता भी है, प्रमुखं या सुखिर्यो की नियुक्ति अथवा. उत्तराधिकार _ 


जिला-परिषदें और प्रादेशिक परिषदे अपने-अपने क्षेत्रों कें भीतर मुकदमो | 


पदाधिकारी ( ? 7९507 £६८९78 ) नियुक्त कर सकेगी-। इन ग्रासः - 


Fr न्यायाल्सलकरे छोडकरु, किती स छस को, ऐसे मुकदों में कोई ol i 
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_ अनुसूचित और आादिमज्ञाति-चेत्र १९१ 
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शकार नहीं होगा । यथास्थिति जिला-परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ राज्यपाल के 
पूर्व अनुमोदन से अपने अधीन के सभी * न्यायालयों के गठन, उनकी. शक्ति, 
` उनके द्वारा अनुसरण की जामेवाली प्रक्रिया, इनके फैसलों के छागू किए जाने : 
तथा अन्य सत्र सहायक विपयों के सम्बन्ध में नियम बना सकेगी । . राज्यपाल ' 
कुछ वादों, मामलों और अपराधो . ( Suits, cases and offences ) 
की सुनवाई या परीक्षण के लिए किसी प्रादेशिक या जिला-परिपद्‌ को, अथवा 
. » ० -ऐसी जिला-परिषदू द्वारा गठित न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा इस - 
- काम के लिए: नियुक्त किलौ पदाधिकारी को यथास्थिति व्यवहार प्रक्रिया संहिता 
१९०८:( (०१९ of Civil Procedure, I908) के या दंड-प्रक्रिया 
` संहिता १८९८ ( Code of Criminal Procedure, \898) के 
अधीन ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकेगा जैसी कि वह उचित समझे । इन दाक्तियों ` ` 
के प्रास हो जाने पर ऐसे अपराधों की भी जाँच हो सकेगी जिनकी सजा मृत्यु; 
आजीवन कालापानी या पाँच वरस से अधिक समय के लिए. कारावास हो. 
राज्यपाल इस तरह से प्रदान की हुई दक्तियों में से किसी "को भी वापस ले 
सकेंगा या. उसमे परिवर्तन कर सकेगा। यश पर दी गई अवस्था के अतिरिक्त 
और किसी अवस्था में भी ये संहिताएँ किसी स्वायत्तशासी जिले या प्रदेश में, | 
“किसी मुकदमे की जाँच में नहीं छागू होंगी |... १55 चोक 
जथास्यिति जिळा या प्रादेशिक परिषद्‌ ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त कर. . 
सकेगी जो इसके द्वारा बनाई गई विधियों के प्रशासन के लिए, आवस्यक हं! ( 
लिला-परिपरदू जिले. में . प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों,” कांजीहोस । 
( Cattle pounds.) घाट, मीन-क्षेत्र ( Tsl!eri९8 ), सडको. और : 
i, _ जल-पं्थॉ-( Water ५०५७ ) की स्थापना, निर्माण या प्रबन्ध कर सकेगी । | 
" `. ` ` विशेषतया यह परिषद्‌ यदृ तय कर सकेगी कि जिले में के प्राथमिक विद्यालयों _ 
में किस भाषा में और किस रीति से शिक्षा दी जाये! / :: ४5.०० ४ 
. प्रत्येक स्वायत्तशाती जिले के -लिए  जिला-निधि “तथा प्रत्येक € स्वायत्तशासी हि 
प्रदेश के लिए प्रादेशिक निधि होगी ।. इसमें जिळा-परिषदू तथा प्रादेशिक परि 
`, बदू द्वारा अपने-अपने भीतर के क्षेत्रों के प्रकाशन करने में प्राप्त सब धन को. | 
५ जमा किया जायेगा । इस घन कै सम्बन्ध में. जिला-परिषद्‌ और प्रादेशिक परि”: 
--षढ्‌ राज्यपाल के अनुमोदनं से आवश्यक नियम वना सकेंगी । जिळा-परिषदू 
7... तथा प्रादेशिक परिषद्‌ को अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर भू-राजस्व ( पय ` 
४... 2९४९॥७९) निर्धारित करने तथा संग्रह रने, भूमि ,और इमारतों पर किसी 
2 0.3 ,='तरहःका कर और ऐसे त्रो में निवांस करनेवाले व्यक्तियों पर चुंगी लगाने 
` ` ` -और वसूलने की शक्ति होगी । NO RN 89:02 4005 05 हर पट 
02, स्वॉयरॉशाी- जिसे की” णर, को पते जिले के सोपर और. 
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lection, Varanasi’. 
"४200300020 यायी तय 


ट १९२ | “भारतीय सविधांन 


भी कई तरह के कर लगाने और. वसूळने की शक्ति होगी । इस तरह 

के कर ये सभो या इनमें से कोई हो सकते ६--इत्तियो, व्यापारो, आ- 

-  जिविकाओ, और नौकरियों पर कर; पशओं, यानी ( Vehicles ) 

और नावां पर कर; किसी वाजार में वहाँ बिकने के लिए, वस्तुओं के 

प्रवेश पर कर तथा नाबों से जानेवाले.. व्यक्तियों ओर माळ पर 

चुगी या पथ-कर ( 70।।$ ) ; पाठ्शालाओं, औषधाल्यो या. सइकों के 

__ बनाये रखने के लिए कर । किसी स्वायत्तशासी जिले के भीतर के किसी क्षेत्र 

' _ बारे में आसाम-सरकार द्वारा खनिज पदार्थों के खोजने या : निकालने के 

5 लये दो गई अनुज्प्तियों या पट्टो ( Licenses Of ९2५९७) से हर साल 

पाये जानेबाले स्वौमित्व ( ३०१०४ ) का ऐसा अंश उस जिले की जिला- 

परिषद को दे दिया जायेगा जेसा कि. आसाम-सरकार ओर इस जिला-परिषदू_ 

कै बीच तय-हो । जिला-परिपद्‌ को दिए जानेवाछे ऐसे स्वामित्व के अंश पर 

 अगरकोई विवाद पैदा हो तो वह राज्यपाल-को फेसळे के लिए, सोपा जायगाः 
और स्वविवेक से राज्यपा5 द्वारा किया गया फेसला सबको मान्य होगा । 


स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ उस जिले में ऐसे लोगों की, जो उसमें 
निवास करनेवाली आदिमजातियों . से भिन्न हैँ, साहूकारी आर व्यापार के 


३ र _ कोई साहूकार जिळा-परिपरदू द्वारा निश्चित दर से अधिक सूद नहीं वसूल करेगा;- 
.... ओर साहुकार लेखा रखेंगे और जिला-परिषदों द्वारा इस काम के. लिए नियुक्त 
पदाधिकारियों द्वारा ऐसे लेखे का निरीक्षण होगा । जिला-परिषद्‌ यह 


नियम भी बना सकेगी कि कोई व्यक्ति जो उस जिले में निवास करनेवाली 


` ऐसे विनियम तबतक नहीं बन्न सकेंगे जबतक कि वे जिला-परिपद्‌ की समंस्त* 
 , सदस्य-संख्या के कमसे-कम तीन चोथाइ के बहुमत से नहीं. पास. किये जाय । 
* साथ-द्दी-साथ'जो साहूकार या व्यापारी ऐसे विनियमों.के चननेके समय से पहले 


नहीं किया जा सकता । इस तरह जिळा-परिषद्‌ द्वारा बनाये गये. सभी. विनियमः 
तुरत राज्यपाल के सामने रखे. जायेंगे. और तबतक लागू नहीं होंगे/ जवतक बह 


विनियमन ओर नियन्त्रण (_R९&५]ation an C0९०] ) के लिए. . 
विनियम वना सकेगी । इन चिनियमों के द्वारा जिलळा-परिषदू. यह भी: तय कर" 
सकेगी कि बिना ,अनुशप्ति रखे कोई साहूकारों का कारवार नहीं करेगा ।' 


अनुसूचित और आदिसजाति-चेत्र >> १९२ (क) 


राज्य की संचित निधि में जमा होनी दा उससे की जानी दै, पहले जिळा-परिषदू 
के सामने विचार के लिए, रेखी जायेगी । ऐसे विचार के बांद राज्य के, विघान- . 
मंडल के सामने रखे जानेवाले वार्षिक विवरण में इसे अळग दिखाया जायेगा । 
जिळा-परिपदू या प्रादेशिक-परिषद्‌ द्वारा ऊपर दिये हुए उपवन्ध के अनुसार 
बनाई हुई सब॒ विधियों, नियम. और विनिमय राज्य के राजकीय सूचना-पत्र 
C Oficial 822०६० ) में तुरत प्रकाशित, किये जावँगे ओर इस तरह से 
प्रकाशित होने के बादवे विधि की तरह छागू होंगे!) - - «८०. | 
संसद और राज्य के विधानमंडळ के अधिनियमों का लागूहोनर | 
.. राज्य के विधानमण्डळ का कोई अधिनियम जो ऐसे विषयूँ के बारे में है जिनके | 
बारे में जिला-परिपदू या प्रादेशिक परिषद्‌ को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, 
किसी स्वायत्तशासी जिले या स्वायत्तदयासी प्रदेश में _ अपने-आप नहीं हागू होगा. !' 
यह लागू तभी होगा जब ऐसे जिले की, अथवा ऐसे प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखने | 
चाळी, जिला-परिपद्‌ इस प्रकार निर्देश दे । र्य के विधानमंडळ के ऐसे किसी 
अधिनियम के सम्बन्ध-में भी यही बात लागू है “जिसके अनुसार अनासुत सोष- _ ईः 
विक्र पान (४०॥-45६।]।९4 ।९०॥०।।९ ॥पृप०) के उपभोग, पर रोक: , | 
लगाई जाती हो । ऐसे किसी अधिनियम को अपने क्षेत्र के भीतर लागू करते '.. 
समय जिला-परिषद्‌ यह भी निर्देश दें सकेगी कि ऐसे जिले या. प्रदेश या उसके श 
'किसी भाग पर लागू होने में यह अधिनियम ऐसे अपवार्दी या परिवर्तनों के । 
` साथ लागू होगा जैसे कि वह उचित समझे । इस तरह के अधिनियमों के अति- | 
, रिक्त संसद के और राज्य के विधानमंडळ के और समी अधिनियम किसी 
- स्वायत्तशाखी जिले या स्वायत्तजासी प्रदेश मे. अपने-आप लागू हो सकेंगे । लेकिन 
राज्यपाळ यह निर्देश दे सकेगा कि संसद का अथवा राज्य के विधानमंडळ का | 
कोई अधिनियम किसी स्वायत्तशासी जिले या स्वावत्त्शासी प्रदेश में लागू नहीं ' 
होगा। राज्यपाल यह भी निर्देश दे सकेगा कि यह अधिनियम ऐसे जिले या. > 
प्रदेश या उसके किसी भाग में ऐसे अपबादों या परिवर्तनों के वादं लागू होगा . 
जेसे कि बह उचित समझे । कक 28 लक 
` स्वायत्तशांसी जिलों और प्रदेशों के लिए आयोग की नियुक्ति . 
“2 राज्यपाल राज्य में के स्वायत्तणासी. जिलों और-स्वायच्शाती प्रदेशों, के. « 
` शासन से सम्बन्धित किसी विषय पर<जाँच करने और सपोर्ट देने के लिए किसी ._ 
' समय भी आयोग ( Comnmnis5i0n ) नियुक्त कर सकेगा । राज्यपाल को 
... ज्र नया स्वायत्तशासी जिला बनाना हो; किसी स्वायंत्तश|सी जिले का क्षेत्र | 
.. बढ़ाना या कम करना हो अथवा दो या अधिक स्वायत्तशासी जिलों या उनके 
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_  आगों को मिलाकर एक स्वायत्तशासी जिळा बनाना हो, तव वदद इस तरह से. 
नियुक्त किए जानेवाळे आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के वाद ही. अपना 
निर्णय करेगा । समय-समय पर राज्य में के स्वायत्तद्यासी जिछा आर प्रदशा के ' 


साधारणतया प्रशासन की जाँच करने और रिपोट देने-के लिए भी, राज्यपाल 
आयोग नियुक्त कर सकेगा और ऐसे आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया भी 
निरिचित कर सकेगा । ऐसा आयोग विशेषतया इन जिलों और प्रदेशों में शिक्षा 
ओर चिकित्सा की सुविधाओं और आवागमन के उपबन्धों को; ऐसे क्षेत्र 


तथा जिला और प्रादेशिक परिप्रदों द्वारा बनाई गई विधियों; नियमा. ऑर 
र विनियमा के प्रशासन,की जाच करेगा, ओर इन बातो के सम्बन्ध से रिपोर्ट 
. देगा । प्रत्येक ऐसे आयोग की रिपोर्ट सम्बन्धित मंत्री. द्वारा राज्यं के विधानः 


की सिपारिशों ओर आसाम-सरकार द्वारा की जानेवाली कार्यवाही का विवरण 


he 


ऐसी अवस्था में राज्यपाल को ऐसी परिषद्‌ को निलम्बित 
निहिते शक्तियों-में से' सब या किन्हीं-कों अपने हाथ 


ण्य लिए किसी नये या विशेष विधान (L९९।5।।0१ ) की आवश्यकता कोक 


मंडल के सामने रखी जयगी | . इसके साथ-ही-साथ इस विषय पर राज्यपाळ .. 


भी प्रस्तुत किया जायेगा । शासन के कार्य को .अपने मंत्रियों में बॉटते समय 
` आसाम का राज्यपाल उनमें से एक पर विशेषतया राज्य के स्वायत्तशासी जिशें .- 


से. भारत के क्षेम ( ७०८७५ -) के खतरे. में पड़ने - 
१. तो वह. ऐसे काम या प्रस्ताव को रद्द या निलम्वित ` 
4) कर सकेगा । इसके अलावे ऐसे काम को किये जाने. से.“ 
ऐसे प्रस्ताव के लागू होने से रोकने के लिए वह जो भी आवश्यक .. 
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। .. अनुसूचित और आदिमकादि-्षेत्र . १९२ (ग) 
| ,. ` राज्यराल चाहे तो वह इस अवधि-कें पूरे होने के पहले ही अपनेः आदेश कों - | 
| ______ रद्द भी कर सकता है और तब उस आदेश.क्रा लागू होना खत्म हो जायेगा। ' - 
|... ऊपर दी गई व्यवस्थां के अनुसार .नियुक्त किये जानेवाले आयोग की 
|". “सिपारिश पर राज्यपाल किसी प्रादेशिक या जिटा-परिषद्‌ का' विघटन “करं 
| & ` सकेगा। इसके बाद वह परिषद्‌ के पुनर्गठन के छिए, तुरत ही नया निर्वाचन. 

|... « करने के लिए.निदझा दे सकेगा । अगर राज्यपाल चाहे तो'ऐसा 'न कर वह राज्य ' 
:. . . के विधानमंडळ के पूर्व-अनुमोदेन से ऐसी परिषद्‌ के अधिकार के भीतर के क्षेत्र 
| . =` क्र प्रशासन अपने हाथमे ले सकेगा । या उस आयोग अथवा दूसरों किसी, 
है सस्था या निकाय ( 0009 ) के हाथ में सौंप दे सकेगा | ऐसा. बह अधिकसे- 
|! 
; 


Fr 


। ` अधिक बारह महीने के लिए ही कर सकेगा । साथ. हो साथ यथास्थिति जिला 
i या प्रादेशिक परिषद्‌ को राण्य के -विधानमंडळ के सामने अपने बिचांरों.को. ` « 


रखने का अवसर दिए बिना इस तरद की कोई 'कार्यवादी नहीं की जायेगी । " 
भाग (ख़) में के चेत्रों का शासन .. 
- उपर आंसाम-राच्य कें भोतर के आदिमजातिः्ेत्रों .का विवरण दे दिया. 
~ हें ~ he - 
गया है । उसके अनुसार इनके दो भाग हैं-भाग ( क.) ओर भाग ( ख 2 - 
अभी. तक. जितने उपबन्ध दिए गए हैं, वे सभी माग ( क ) केःमीतर के क्षेत्रों 
पर लागू होंगे । लेकिन राष्ट्रपति. के पूर्व अनुमोदन से, राज्यंपाळ ऊपर दिए गए 


LTTE WEEN SN 
: 


जु सभी अथवा किन्ही उपबन्धों को भाग (ख) में के किसी आदिमजाति- 
शि क्षेत्र पर अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भांग पर लागू कर सकेगा | ऐसा होने पर. 
| इस क्षेत्र या इसके भाग का शासन - इन्हीं उपबन्धों के अनुसार होगा! जबतक  -. 


2... ऐसा नहीं किया जाता तवतदः यथास्थिति ऐसे क्षेत्र अथवा उसके भाग का | 
` ` प्रदासन राष्ट्रपति आंसाम के राज्यपाल के द्वारा करेगा और इसके सम्बन्ध में - | 
` ` बदी उपबन्ध लागू होंगे जो प्रथम अनुसूची के . भांग.(घ) में के राज्यक्षेत्र पुर. 

- ~ लागू होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि ( अभिकर्ता-8९॥.) के रूप ° | 
` _ में काम करते हुए राज्यपाल अपने स्वविवेक के अनुसार चलेगा । राष्ट्रपति के . 
__पूवअनुमोदन से राज्यपाल भांग .( ख) में के किसी क्षेत्र को अथब्रा उसके . | 
.__ किसी भांग को आदिमजातिक्षेत्र के बाहर भी कर सकैगा। य लार 
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"इस संविधान के शुरू होने के वाद जर्द से जल्द राज्यपाल राज्य में के र 
_ प्रसेक स्वायुतंशासी जिले-के लिए जिळासरिभदू के गठन के लिए उचित काई. 
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. वाहों करेगा । जबतक किसी स्वायत्तशाती जिले के लिए इस प्रकार जिला- 

. परिषद्‌ गठित नहीं. हो तब .तक ऐसे जिले का शासन राज्यपाल में निहित होगा 

` और उसी की -देखरेख में चलेगा । ऐसे जिले के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन के 

__ लिए ऊपर दिए गए उपत्रन्धों की जगह पर निम्नलिखित उपबन्ध लागू. होंगे! 
.. संसद के अथब्रा उस राज्य के विधानमंडळ का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र | 
में तब तक लागू नहीं होगा जब्रतक कि राज्यपाळ ऐसा होने का निर्देश नहीं | 
दे। किसी अधिनियम. के बारे में निर्देश देते हुए राज्यपाळ-बह निदेश भी दे ०5 
कि वड अधिनियम किसी क्षेत्र अथवा उसके-किसी भाग म॑ ऐसे अपवादा :. 

के साथ लागू होगा जिनको वह उचित समझे। राज्यपाल ऐसे 

पान्ति और. सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा | ऐसे 

` तत्समय लागू. होनेवाले संसद के, अथवा... उस राज्य के 

` किसी अधिनियम को रदद या संशोधित कर सकेंगे । इस प्रकार 
राष्ट्रपति के सामने रखे जायेंगे और जबतक- 


CO 


, इन उपबन्धों का संशोधन 


- ऊपर दिण हुए सभी उपद्रन्ध संबिधान की पष्ठ अनुसूची में दिए: गए हूँ। - 
अनुसची के संशोधन की. प्रक्रिया ऊपर उचित स्थान परं 
संशोधन के सम्बन्ध में भी वही नियम लागू । | जप 


| 


थात्‌ इनका सर र. 
धान में. संशोधन के लिए दी गई प्रक्रिया की आवश्यकता 


अध्याय ?? | 
संघ ओर राज्यों के.बीच सम्बन्ध . 


संघीय संविधान की एक सुख्य विशेषता संघ और राज्यों के बीच शक्तियों 


` का विभाजन है। यह विभाजन संविधान में ही कर दिया जाता है । साधारणतः* 


यही देखा जाता है कि जो बातें राष्ट्रीय हित या महत्त्व की हैं उनके सम्बन्ध , 


` में समी शक्तियाँ संघ को दी जाती हैं, और जिनका स्थानीय महस्त है, उनको 
` राज्यों की सरकारों पर छोड' दिया जाता है। लेकिन-इसका यह अर्थ'नहीं है 


कि समी संघीय संविधानों में शक्तियों का वँटवारा एक ही तरह का होता है । 
कहीं पर संघ को अधिकं शक्तिशाली बनाने की कोशिश की जाती है, तो कहीं 


पर राज्यों को । भारत को छोड़कर जो दूसरे संघीय देश हैं उनमें दो में से कोई ` 
“एक तरीका अपनाया गया है । कहीं पर संघ की शक्तियों का उल्लेख कर दिया 


गया है और बाकी सभी शक्तियों के बारे में इतना ही कह दिया गया है कि 


चे राज्यों में निहित हैं। कहीं पर राज्यों की शक्तियों का -ही उल्लेख है और. 


बाकी शक्तियाँ संघ फो दे दी गई हैं । इन बाकी शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियों 


: ( Residuary २०७७९४) के नाम से पुकारा जाता है। -जिसे अधिकं | 


शक्तिशाली बनाने का उद्देश्य रहता है, उसे अंवशिष्ट .शक्तियाँ दे दी जाती हैं. 
और जिसकी शक्ति को सीमित करना होता है, उसकी शक्तियों कां उल्लेख कर 
दिया जाता है । उदाहरणं: के लिए, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा 


.का जिक्र किया जा सकता है । संयुक्तराष्ट्र और आस्ट्रेलिया के संविघानों में संघ- 
. सरकार को शक्तियों का उल्लेख किया गया दै और अवशिष्टं शक्तया राज्यों में, 
. निहित कर दी गई हैं। इसके . विपरीत कनाडा के संविधान में राज्यों की 


शक्तियों का उल्लेख हे और अवशिष्ट शक्तियाँ संघ में निहित हैं। स्पष्ट है कि 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका .और आस्ट्रेलिया में संविधाननिर्माताक्षों का उद्देश्य संघ- 


` सरकार की शक्ति को सीमित करनां था तो. कनाडा में राज्यों की शक्ति को। 


कनाडा में तो संध-सरकार को इतना शक्तिशाली बनाया गया है कि वहाँ के 
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२९४ _. भारतीय संविधान 


संघ के भीतर के राज्यों को राज्य नहीं, बस्कि प्रान्त के नाम से पुकारा जाता 
है। लेकिन यह समझना गळत होगा कि दूसरे संघीय देशों की केन्द्रीय सरकारे 
कमजोर हैं। आधुनिक काल में हर देश में. संघ-सरकार को ही अधिक 
शक्तिशाली बनाने की प्रचि देखने में आती है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और 


आस्ट्रेलिया भी इस प्रवृत्ति से बिलकुल बचे नहीं हें ओर यहाँ संबिधान में , 


संशोधनों और न्यायालयों के फैसलों के द्वारा संघ-सरकार पहले से कहीं अधिक 
शक्तिशाली हो गई है और दिन-बःदिन और भी शक्तिशाली होती जा रही है। 
अब यह देखना उचित होगा कि भारतीय संविधान म॑ संघ और राज्यों के 
नीच के सम्बन्ध के बारे में कैसी व्यवस्था की गई है और उनके बीच शक्तियों 
का बटवारा किस प्रकार किया गयो है। इसके बाद हम इस निष्कष पर पहुँच 
सकेंगे कि भारतीय संविधान में कौन अधिक शक्तिशाली हे- संघ अथवा राज्य | 
इस पर भी तभी विचार किया जा सकेगा कि भारतीय संविधान में दी हुई 
व्यवस्था सर्वथा उचित है या इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है । यंहाँ पर 


- सिर्फ दिघायी और प्रशासनसम्बन्ध ( L€£8]atire nd Adminis: 


iratire c]8i078 ) पर विचार किया जायगा । वित्तीय सम्बन्ध 
( Financia? २९४078 ) पर दूसरे अध्याय में विचार होगा । 


( क ) विघायी सम्बन्ध 
विधायिनी शक्तियों का बितरण - 
भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधायिनी शक्तियों के 


तरण के लि तीन सखया. बनाई गई हे ( २ ) संघ-सूची ( २) राज्य-सूची 
.( ३ ) समवर्ती (` 0००९77००४ ) सूची ये सूचियाँ संविधान की सप्तम 


_ अनुसची में दी हुई हैं। संघ-तूची में जिन विषयों का उल्लेख है. उनके वारे में 


संसद को विधि बनाने की अनन्य शक्ति. (.2०।५8।7०` 0०७५९) है । 
इसी तरह से जिन. विषयों का उल्लेख राज्य सूची में दै उनके बारे में प्रथम 
अनुसूची के भाग.( क) या भाग ( ख) के .किसी राज्य के विधान-संडल को 
दिधि बनाने की अनन्य शक्ति है.। समवर्ती सूची में उळिखित विषयों के बारे 
में संसद्‌ को और प्रथम. अनुसूची के भाग (क ) या भाग ( ख ) में के किसी 
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संघ और राज्यों के-बीच सम्बन्ध १९५, 


राज्य के विधानमंडळ, दोनों को विधि बनाने की शक्ति हे । अगर ऐसे किसी 
विषय पर संसद और राज्य का विधानमंडळ.दोनों विधि बनावे और उनमें 


` कोई विरोध हो तो संसद-निर्मित विधि ही लागू होगी और राज्य के विघान- 


मंडल हारा निर्मित विधि-विरोध की मात्रा तक शून्य . होगी । लेकिन. अगर 
राज्य के विधानमंडळ द्वारा निर्मित इस तरह की किसी विधि को राष्ट्रपति के 
विचाराथ रक्षित किया गया हो और उसपर उसकी अनुमति मिल चुकी हो, 
तत्र इसमें और संसद-निर्मित*"विधि में असंगति होते हुए. भी उस राज्य में यह 


लागू हो सकेगी। परन्तु इसके बाद भी संसद किसी समय उसी विषय 


के सम्बन्ध में विधि बना सकेगी। यह विधि राज्य के विधानमंडल द्वारा 


. इस प्रकार निर्मित विधि को परिवर्धित, संशोधित, परिवर्तित या रद्द मी.कर 


सकेगी । यह विभाजन सिर्फ प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख्‌) में 
के राज्यों पर ही लागू है । संसद को, भारत-राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग के 
लिए, जो भाग (क) या भाग (ख) के भीतर नहीं हैं, किसी भी विषय के बारे में 
विधि बनाने की शक्ति है; चाहे उस विषय का राज्य-सूची अं ही क्यों न 
उल्लेख किया गया हो। संसद-निर्मित विधियों के, अथवा किंसो वर्तमान विधि 

भे के विषय के बारे में हैं, अधिक अच्छे प्रशासन के उनेच्य 


से ९ ०८ कन्हीं अपर ( 44६008] ) न्यायालयों की स्थापना के लिए | र 


विधि बना सकती है । संसद्‌ को ऐसे किसी विषय के बारे में, जिसका उल्लेख 
-समवर्तौ सूची. अथवा राज्य-सूची में नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। 


` -इस तरह मारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ संघ में निहित हॅं। 


(१) संघ-घची 


तीनों सूचियों में उल्लिखित विषयों का पूरा विवरण पुस्तक के अन्त में 
परिशिष्ट में दे दिया गया है। यहाँ. संक्षेप में उनमें .से प्रत्येक सूची में के 
मुख्य विषयों का जिक्र कर दिया जांता है । संघ-सूची में स्र मिलाकर ९७ 
विषय हैं। इनमें से मुख्य ये है--रक्षा, स्थल्सेना, जल्मेना और वायुसेना, 
अज्ञ, शस्त्र और गोली-बारूद, युद्ध और शान्ति, आणविक शक्ति ( A¢0mi0 
७०१४४ ), विदेशीय कार्य ( Foreign Affairs ), जन्यायिक, वाणिज्य, 
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१९६ - भारतीय संविधान 


दूतिंक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व ( Diplomatic, Consular and 
trade representation ); अंतराष्ट्रीय संघि-पत्र.और करार, संयुक्त राष्ट्रः 
संघ, केन्द्रीय गुप्तचरबिभाग का दफ्तर, रेलविभाग, राष्ट्रीय राज्यपथ, 


(Neétional high ४), जहाज, .आलोकणइ ( Light House ),. 


प्रधान बन्द्रगाइ, वायुमार्गे, नागरिकता, डाक और तार, वायरलेस और 
रेडियो, सिक्का और विदेशीय विनिमय, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, विदेशों के 
-साथ व्यापार और वाणिज्य, राज्यों का पारस्परिक व्यापार, महाजनी, _त्रीमा, 


ेष्ठिचस्वर ( 8६०० £००० ) पेटेंट, आविष्कार तथा डिजाइन, 


वजन तया नोप के प्रामाणिक मानदंड, तेल के कुएँ, खान, नमक, अफीम, 
सिनेमा के फिल्‍मों का प्रदर्शन, प्राचीन स्मारकं और अभिलेख, सर्वे आफ 
इंडिया इत्यादि संस्थायें, संघ की छोक-सेवायें, आँकड़ा-संग्रह इत्यादि । 


_. (२) राज्य-पची | 

राज्य-सूची में सब मिलाकर ६६ विषय हें । इनमें मुख्य हे--सावेजनिक 

व्यवस्था, पुलिस, न्याय का प्रशासन, जेल, स्थानीय शासन, सावेजनिक स्वास्थ्य; 

शिक्षा, सडके, राज्य के मीतंर व्यापार, खेती, सिंचाई, भूमि, जंगल, मछली, 

उद्योग, बाजार तथा मेले, मनोरंजन, गैस और गेस का धंधा इत्यादि | 

(३) समवर्ती-घची 

` समवा सूची में सव मिलाकर ४७ विषय हैं। इनमें मुख्य हैं--दंड- 

विधि, दंडविधि-संहिता, विवाह और विवाइ-विच्छेद, व्यवहारविधि- 

>. संहिता, आर्थिक और सामाजिक योजना, रचना, वाणिज्य-सम्बन्धी तथा 

उद्योग-धघा-सम्बन्धी एकाधिकार, मजदूरं-सभायें, सामाजिक सुरक्षा, श्रम- 

कल्याण, पुनर्वास, जन्म-मृत्यु-सम्बन्धी आँकडे, दातव्य संस्थायें, कारखाने, 
.. बिजली, समाचारपत्र, पुस्तके, छापेखाने इत्यादि । 


राज्य-परःची में के विषय के बारे में विधि बनाने की कट 


हे * संसद की शक्ति | 
जैसा कि ऊपर कहां जा चुका है, राज्य-सूची में के विषयों के सम्बन्ध में 


विधि बनाने की शक्ति सिर्फ राज्य के विधांनं-मंडळ को ही है। साधारणतः 
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संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध . .१९७ 


इन विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाना संसद की शक्ति के बाहर है। लेकिन 


कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य-सूची में के विषयों के बारे में मी 
विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तीन तरह की अवस्थाओं में ऐसा हो 
सकता है । यदि राज्य-परिषद्‌ उपस्थित तथा मत देनेवाले सदस्यों की कम- 
से-कम दो-तिहाई संख्या दवारा समर्थित ,प्रस्ताव द्वारा घोषित कर दे कि 


, राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या इष्टकर ( Expedienई ) है कि संसद 


राज्य-सूची में दिए हुए और-उस प्रस्ताव में उल्छिखित किसी विषय के बारे 
में विधि बनाये, तो जबतक यह प्रस्ताव लागू रहे तबतक संसद भारत के 
पूरे राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। इस 
तरह का प्रस्ताव साधारणतः एक साळ से “अधिक समय के लिए नहीं लागू 
रहेगा । परन्तु यदि इस प्रस्ताव के लागू रखे जाने का अनुमोदन करते हुए ऊपर 
दिए हुए तरीके के अनुसार कोई प्रस्ताव पास हो जाय, तो ऐसा प्रस्ताव और 
एक साळ तक लागू रह सकेगा । इस तरह के अनुमोदन का प्रस्ताव जितनी 
बार पास हो जाय, उतनी बार ऐसे प्रस्ताव के लागू रहने की अवधि एक 
साळ के लिए और बढ़ जा सकती है। ऐसे प्रस्ताव के लागू होने की अवधि 
की समाप्ति के ६ महीने वाद इसके अधीन संसद. द्वारा निर्मित विधि का 
प्रभाव खतम हो जाय़गा । - 

फिर, जबतक आपात की उद्घोषणा लागू रहे, तबतक संसद भारत के 


सम्पूण राज्यक्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग के लिए राज्यसूची में के विषयों 


में से किसी के वारे में भी विधि बना सकेगी। इस तरह की विधि का 
प्रभाव आपात-की उद्घोषणा की समाप्ति के ६ महीने बाद खतम हो जायगा । 

< ऊपर जिन दो अवस्थाओं में- संसद को राज्यसूची में के विषय के बारें में 
विधि बनाने की शक्ति दी गई है इसका यह अर्थ नहीं है कि उन अवस्थाओं 


: में राज्य के विधानमंडळ को इन विषयों के बारे में विधि बनाने की शित 


नहीं होगी । लेकिन यदि किसी राज्य के; विधानमंडळ दारा. निर्मित विधि का 
कोई उपबन्ध, संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि के किसी उपबन्ध के बिरुद्ध हो तो 
संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि ही छागू होगी । किन्तु ऐसा तभी तक होगा जब- 
तक कि संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि प्रभावौ रहे । ३ 
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१९८ . :_ भारतीय संविधान ` 
ऊपर दी हुई दो अवस्थाओं के अतिरिक्त एक तीसरी अवस्था में भी संसद्‌ 
को राज्यन्यूची में के विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति होगी । यदि 
किन्ही दो अथवा अधिक राज्यों के विधानमण्डलों को यह वांछनीय प्रतीत 
हो कि उन विषयों में से जिनके बारे में साधारणतः संसद को. उन राज्यों के 
लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में 
संसद. विधि द्वारा करे तथा यदि इन राज्यों के विधानमण्डलों के सब सदन 
इसके ढिए प्रस्ताव पास करें, तो संसद उस विर्षय का तदनुकूछ विनियमन 
करने के लिए अधिनियम पास कर सकेगी । इस तरह पास किया गया 
अधिनियम इन सभी राज्यों में लागू होगा । इसके अळावे यदि किसी दूसरे 
राज्य का विधानमण्डल् प्रस्ताव द्वारा इस अधिनियम को अङ्गीकार कर ले, तो 
यह उस राज्य में भी छागू होगा। संसद द्वारा ,इस प्रकार पास-किया हुआ 
कोई अधिनियम, इसी रीति से पास किये हुए या अंगीकृत संसद के अधि 
नियम से संशोधित या रद्द किया जा सकेगा, लेकिन यह अधिनियम, किसी 
राज्य के सम्बन्ध में, जहाँ कि वह लागू होता है, उस राज्य के विधानमण्डल 
के अधिनियम से संशोधित या रद्द नहीं किया जा सकेगा। 


_ इसके अलावे किसी दूसरे देश या देशों के साथ की हुई किसी सन्धि, 
या करार अथवा किसी अन्तराष्ट्रीय सम्मेळन इत्यादि में किये गये कसी नणय 
के परिपालन के लिए, संसद भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके करिसी भाग 
के लिए विधि बना सकेगी | . 


सिफारिश और पूर्वमञ्जुरी को केवल प्रक्रिया का विषय माना जायगा और 
इनकी कोई बहुत अधिक महत्त्व नहीं दिया जायगा । यदि संसद के, अभ्रवा 


प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में के किसी राज्य के विधान- 
मण्डल के किसी अधिनियम परे, जहाँ राज्यपाल की सिफारिश की जरूरत थी 


वहाँ राज्यपाल या राष्ट्रपति ने और जहाँ राष्ट्रपति की सिफारिश या. पूर्वमंजूरी 


की जरूरत थी वहाँ राष्ट्रपति ने, “अपनी अनुमति दे दी हो, तो ऐसा अधि 
नियम या ऐसे अधिनियम का कोई उपबन्ध केवळ इस कारण से अमान्यं 
नहीं दोगा कि संविधान द्वारा अपेक्षित कोई. सिफारिश नहीं की ` गई या पूर्वः 
मंजूरी नहीं दी गई थी । 
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` संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध... १९९ 


(ख) प्रशासन-सम्बन्ध ` 

विधायिनी शक्तियों के वैटवारे के साथ-साथ संघ और राज्य की सरकारों 
के बीच के प्रशासन-सम्बन्ध का भी बहुत महत्व होता है। संघ की सरकार 
के ऊपर कई विषयों के सम्बन्ध में समूचे देश के प्रशासन,की जिम्मेवारी रहती 
है। ऐसी अवस्था में संघ और राज्य की सरकारों में सम्पर्क के कद अवसर 
आते हैं । इसलिए दोनों के त्रीच के प्रशासन-सम्बन्ध पर बहुत हद्द. तक संघीय 
शासन की सफलता निर्भर करती है। इसके अलावे प्रशासन के क्षेत्र में कई* 
ऐसे विषय हैं जिनका सम्बन्ध एक ही साथ कई राज्यों की सरकारों से होता है। 
ऐसी हालत में इन राज्यों के बीच समन्वय (00-0747807) की व्यवस्था 
भी आवश्यक है। बहुत-सीं नदियाँ इत्यादि कई राज्यों से होकर गुजरती हैं। 
इसलिए उनके सम्बन्ध में भी राज्यों के बीच में बरावर झगड़े नहीं होते रहे 
और अगर कभी हों, तो वे ठरत सुलझा दिए जायें इसकी व्यवस्था भी की 
जानी चाहिए । इसी एष्ठभूमि में मारतीय संविधान के अनुसार संघ और 
राज्यों के प्रशासन-सम्बन्ध के विषय में विचार किया जायगा । 

प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस तरह प्रयोग किया जायगा 
जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का, तथा किन्ही वर्तेमान विधियों का, 


जो उस राज्य में लागू हैं, पालन 'चलता रहे और जिससे संघ की कार्यपालिका 


` शक्ति के प्रयोग में कोई अड्चन यां प्रतिकूल प्रमाव ` नहीं पड़े । संघ-सरकार 
. किसी राज्य को ऐसा आदेश दे सकेगी जो उसे इन प्रयोजनों के लिए आवश्यक 


जान पड़े । संघ-सरकार राज्य की सरकार को किसी ऐसे आवागमन के साधनों - 
के.निर्माण करने और बनाये रखने के लिए भी आदेश दे सकेगी जिनका | 
राष्ट्रीय यां सैनिक महत्त्व का होना घोषित कर दिया गया हो ॥ संघ-सरकार | 
किसी राज्य में की रेळों क्ते. लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में भी उस 
राज्य को आदेझ. या निर्देश दे सकेगी। यदि इस तरह के आदेश के कारण 
किसी राज्य की सरकार को आवागमन के साधनों अथवा रेलो की रक्षा के 
सम्बन्ध में अपने साधारण खर्च से अधिक खर्च करना पड़े तो इस अतिरिक्त 


` खर्च के लिए संघ-सरकार उस राज्य को ऐसी राशि देगी. जो दोनों के बीच सें 


तय पा सके । अगर दोनों के बीच में इस विषय पर कोई ः समझौता 
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२००; भारतीय संविधान 


“नहीं हो सके तो यह राशि वही होगी जो भारत. के मुख्य न्यायाधिपति 


निर्धारित छरे। 
राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार को या उसके पदाधिकारियों को ऐसे 
किसी विषय के सम्बन्ध में, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के भीतर है, कोई 
काम किसी शर्त के साथ या विन! किसी शर्ते के सौंप दे सकेगा । लेकिन ऐसा 
करते समय वह उस राज्य की सरकार की सम्मति अवश्य ले लेगा। इसी 
तरह किसी ऐसे दिषय से, जिसके बारे में राज्य के विधानमंडळ को विधि 


` बनाने की शक्ति नहीं है, सम्बन्धित होने पर भी, संसद द्वारा बनाई गई विधि, 


जो किसी राज्य में छागू है, उस राज्य अथवा उसके पदाधिकारियों को शक्ति दे 
सकेगी और उनपर कर्तव्य का “मार दे सकेगी । .जन्न इस तरह से किसी राज्य 
अथवा उसके ` प्रदाधिकारियों क्रो शक्तियाँ दी जाये अथवा कतव्य आरोपित 
किए जायें, तच उन शक्तियों और कतंव्यों के प्रयोग के वारे में राज्य द्वारा 


प्रशासन में किए गए अतिरिक्त खच के लिए संघ-सरकार उस राज्य को ऐसी . 


राशि देगी, जो दोनो में तय पाए। अगर दोनों आपस में इस का निर्णय न 
` कर सके, तब संघ-सरकार- ऐसी राशि देगी जैसी भारत के मुख्य न्यायाधिपति 
द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे । 


. जबतक .कि संसद्‌ विधि द्वारा दूसरी व्यवस्था नहीं करे, तबतक 
प्रथम अनुसूची के भाग (.ख ) में का कोई राज्य, जो कि इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहले सशस्त्र बळों ( A7९4 £070९8 ) को रखता 
था, उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के प॒श्चात्‌ भी बनाये रख सकेगा । लेकिन! 
ऐसा करते समय वह राज्य ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहेगा 
जैसे कि राष्ट्रपति समय-समय पर इस सम्बन्ध में निकाले | इसके अळात्रे इस 
तरह के समी सञ्चञ्ज बळ संघ के सशस्त्र बलों के भाग होंगे। ` 

भारत के राकक्षेत्र में सवंत्र, संघ की और प्रत्येक राज्य की, साबंजनिक 
क्रियाओं,अमिरेखों और न्यायिक कार्यवाहियो को पूरा विशवास और पूरी मान्यता 
दी जायेगी। इस तरह की क्रियाओं, अमिंलेखों और कार्यवाहियों के साबित किए 
जाने की रीति और शर्ते तथा उनके प्रभाव का निर्धारण संसद-निर्मित विधि 
द्वारा 'उपबन्धित रीति के अनुसार होगा । मारत-राज्यःक्षेत्र के किसी भाग में 
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. संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध २०१ 
के व्यवहार-न्यायाळ्यो. ( णशा! ००७८६४) द्वारा दिंए गए अन्तिम निर्णय 
या आदेश उस राज्यक्षेत्र के अन्दर कहीं भी विधि-अनुसार निष्पादन-योग्य 
( Capable of execution ) होंगे। र 

संसद-विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यिक नदी या नदी-दून (४९7 ४७०7) 
के जलों के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के बारे में किसी विवाद या फरियाद के 
. न्याय-निर्णयन ( 4५4०807 ) के लिए व्यवस्था कर सकेगी । संसद को 
विधि द्वारा यह व्यवस्था करने की शक्ति होगी. कि इस तरह क्रे किसी विवाद, 
या फरियाद के वारे में न तो उच्चतम न्यायाळ्य और न कोई दूसरा न्यायालय 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। 4 

यदि किसी समय राष्ट्रपति यह समझे कि अन्‍्तर्राज्य-परिषद्‌ की स्थापना से 
लोक'हितों की सिद्धि होगी, तो वह ऐसी परिषद्‌ की स्थापना कर सकेगा । 
साथ-ही-साथ वह उस परिषद्‌ के द्वारा किये जानेवाले कतेव्यो के स्वरूप को 
और उसके संगठन और प्रक्रिया को निश्चित कर सकेगा। ऐसी परिषद्‌ पर 
मुख्यत: तीन तरह के कामों का भार होगा । यह राज्यों के बीच जो विवाद 
उठ खड़े हुए हों, उनकी जाँच करेगी और उनपर परामश देगी, कुछ या 


सब राज्यों के, अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के, पारस्परिक हित से , र 


सम्बन्धित विषयों की जाँच करेगी और उसपर विप्वार करेगी और ऐसे किसी 
विषय के सम्बन्ध में अप्रनी सिपारिश रखेगी तथा विशेषतः उस विषय के बारे में 
नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिपारिश करेगी। 
विशेष परिस्थिति में भारत के बाहर के राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी संघ 
के. क्षेत्रधिकार के प्रयोग की व्यवस्था की गई है । संविधान के अनुसार भारत- 
सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, जो भारत-राज्य-श्षेत्र का भाग 
नहीं है, करार करके उसमें निहित किसी कार्यपाळक, विधायी या न्यायिक | 
कृत्यों को ग्रहण कर सकेगी। लेकिन इस तरह का प्रत्येक करार विदेशी क्षेत्रा- 
विकार के प्रयोग से सम्ब्रन्धित किसी ऐसी विधि के अधीन रहेगा और उससे 
शासित होगा जो तत्समय लागू हो । 
` आदि कमी इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन संघ की 


` कांर्यैपालिका शक्ति के प्रयोग में दिये गए किन्ही आदेशों को लागू करनेमे | EF 
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२०२ . भारतीय संविधान 


कोई राज्य असफल, रहे, तो राष्ट्रपति के लिए यहं. मानना विधि-संगत होगा कि 
ऐसी अवस्था पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के 
उपबन्धों के अनुसार नहीं चछाया जा सकता" | 


संघ और राज्यों के सस्वन्ध पर विचार 


भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच के सम्बन्ध में जो व्यवस्था 
की गई है उसे ऊपर दे दिया गया है। अब इसके स्वरूप पर विचार किया 
'ज्ञा सकता है। जो कुछ ऊपर दिया गया है; उससे यह स्पष्ट हे कि भारतीय 
संविधान के अनुसार राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक शक्तिशाली बनाया गया 
है। यह सभी दृष्टियो से उपयुक्त है। इससे अलग-अलग राज्यगत भावनाओं 
के विकास की जगह पर एकं भारतीयता की भावना के विकांस, और सामाजिक 
और आर्थिक निर्माण की योजनाओं की सफलता, दोनों में. मदद मिलेगी । 
आधुनिक जगत्‌ के दूसरे भागों में मी यही प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन _ 
इसका यह अर्थ नहीं है कि यह व्यवस्था सर्वथा दोषमुक्त है। संघ को शक्ति- 
शाळी बनाने की उपादेयता सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ 
कदापि नहीं है कि राज्यों को बिल्कुल शक्तिहीन कर दियो जाय-।. जब यही 
करना रहे, तो फिर संघीय संविधान ही क्यों बनाया जाय । तब तो एकात्मक 
संविधानं ही उपयुक्त होगा । संघीय संविधान का निर्माण तो यही सोचकर 
करिया जाता है कि देश के बहुत बड़े होने के कारण अळग-अळग राज्यों के 
भीतर की समस्याएं वहाँ की स्थानीय सरकारें ही अधिक अच्छी तरह समझ 
सकती हैं । इसके अळावे संघ की सरकार को बहुत शक्तिशाली और राज्य की 
सरकारों को एकदम शक्तिहीन कर देने से रोजमरें के शासनं की बहुत-सी 
बातों पर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण नहीं र रहने पाता और सरकारी ' 
पदाधिकारियों का-आवश्यकता से. अधिक महत्त्व हो जाता है) इस दृष्टिकोण से . 
विचार करने पर भारतीय संविधान में दिए हुए उपबन्ध कुंछ दोषपूर्ण जान 
पड़ते हैं। यहाँ पर संघ को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली बना दिया गया 
है। विधायिनी क्षेत्र में विषयों का जो बॅटवारा किया गया है. वह सन्तोषपूर्ण नहीं 
१. व्यवहार में इसका क्या परिणाम होगा, इसके लिए आगे “आपाठ- 
उपबन्ध’ शीपंक अध्याय देखिए । 
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संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध. २०३ 
है । बहुत-से ऐसे विषय हैं जिन्हें संघ-सूची से हटाकर रांज्य-सूची में कर देना 
अधिक अच्छा होगा । इसी तरह समवर्ती सूची बहुत बड़ी होगई है। यह तो . 
अवस्य होना चाहिए. कि जो विषय अळग-अळग राज्यों की मीतरी अवस्था से 
सम्बन्धित हैं, लेकिन फिर भी जिनका सभी राज्यों में एक तरह का होना 
भांछनीय है उन्हें समवर्तों सूची में रख दिया ज्ञाय । लेकिन ऐसे. विषयों की 
` संख्या जहाँ तक सम्भव हो, कम रहे; यही अधिक अच्छा होगा । नहीं तो, 
अधिकतर बातों में राज्य कीन्सरकार को संसद द्वारा निर्मित विधियों को ही 
लागू करना पड़ेगा और राज्य के विधानमंडळ को उस राज्य की विशेष परिस्थिति $ 
को ध्यान में रखकर विधि बनाने का अवसर कम मिलेगा । 

अवशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में संघ को शक्तिं दी गई है। यह आधुनिक 

पृत्तियों के अनुकूल है और साधारणतः बांछनीय ही जान पड़ता है ।. लेकिन , 
` कुछ गम्मीरता से विचार करने पर माळ होता है कि यहाँ भी कुछ सुधार की 
जगह रह गई है। अवशिष्ट विषय वे हैं जिनकी ओर संविधान का. निर्माण 
करते समंय किसी का ध्यान नहीं जा सका | ऐसी अवस्था में कोई यह तो 
नहीं कर सकता कि इस तरह के सभी विषय राष्ट्रीय महत्व के ही होंगे। ऐसा 
भी हो सकता है कि आगे चलकर ऐसे कई विषय निकल आवें जो बिलकुल स्थानीय 

त्व के हों, लेकिन जिनका संविधान में दी हुई तीनों सूचियों में किसी में उछल 
नहीं है। तब राज्य की सरकारों को ऐसी बातों के सम्बन्ध में,व्यवस्था करने में बहुत. 


कठिनाई होशी । वे अधिक-से-अधिक संघ-सरकार का ध्यान उनकी ओर खींच 
सकती हैं। लेकिन संघ-सरकार अपने साधारण कामों के बोझ से ही दबी रहेगी, 


वह उनकी ओर ध्यान देगी अथवा नहीं, यह कोई नहीं कह सकता । फिर 
अगर संघ-सरकार ध्यान दे. मी तो बिलकुछ स्थानीय महत्त्व के विषयों पर राज्य 
के विधानमंडळ का विधि बनाना ही अधिक उचित होगा, संसद का-नहीं। 


_ शायद यही सोचकर कनाडा में अवशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था 
की गई है क्रि इनमें से जो विषय राष्ट्रीय महत्त्व के होंगे उनके सम्बन्ध में 


संघ. की ओर से विधि बनाई जायेगी और जो स्थानीय महत्त्व के होंगे उनके | र ५ 


सम्बन्ध में राज्य के विधानमंडळ की ओर से.। लेकित "इसके चलते वहाँ 
विवाद के बहुत अवसर आ जाते हैं और न्यायालयों को इसका फैसला करना 
` पड़ता है कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्त्व के हैं अथवा. स्थानीय महत्त्व के । 
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२०४ ` ` भारतीय संविधान 


इसलिए मारतीय संविधान में. इस तरह का उपबन्धे करना वांछनीय नहीं 
होगा । लेकिन साथ-ही-साथ अभी ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह भी 
स्पष्ट है कि अमी जो व्यवस्था है, वह मी सन्तोषजनक. नहीं है। इसलिए 


उचित यही जान पड़ता है कि अवशिष्ट विषयों को समवर्ती प्सूची में रख 


दिया जाय” । इसका परिणाम यह होगा कि जब कोई .अवरिष्ट विषय बिलकुल 
स्थानीय महत्त्व का होगा, तब राज्य के विधानमंडळ की ओर से उस विषय के 


सम्बन्ध में विधि बनाई जा सकेगी । साथःदौ-साञ अगर कोई अवरिष्ट विषय, 


राष्ट्रीय महत्त्व का होगा या ऐसा होगा जिसके सम्बन्ध में समी राज्यों में एक 
समान उपबन्ध रहना वाँछनीय होगा, तो. संसद भी इसके बारे में विधि बना 
सकेगी । ऐसा करने से कनाडा की,तरह संघ और राज्य के क्षेत्राधिकार के निर्णय 
के लिए बार-बार न्यायाळ्यों के सम्मुख जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 


कुछ विशेष परिस्थितियों में. संसद्‌ को राज्यन्सूची में उलछिखित विषयों के . 
` सम्बन्ध में मी विधि बनाने की शक्ति दी गई है। आपतकाल में, स्वयं राज्या 


के विघानमंडळों की सिपारिश और राज्यप्ररिषद्‌ फे प्रस्ताव पर संसद इस 
शक्ति का प्रयोग कर सकती दै । आपत्काळ में ऐसी शक्ति की बांछनीयता 
पर आगे चढ़कर "आपात्उपबन्धः शीर्षक अध्याय में विचार किया जायेगा । 
स्वयं राज्यों के विघानमंडलों की सिपारिश पर संसद्‌ के दिए राज्य-सुः्ची 
में के विषयों .के लिए विधि बनाने की व्यवस्था को दोषपूर्ण नहीं कहा 
जा सकता । इससे तो ळाभ ही होगा। इसके अलावे इससे राज्यों की 
शक्ति पर किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं पड़ेगा। अगर इसे प्रतिबन्ध 
कहा भी जाय तो यह. ऐसा प्रतिबन्ध है जो स्वयं राज्यों की सिपारिंश 

छागू होगा । लेकिन राज़्यपरिषद्‌ के प्रस्ताव के फ़ळखरूप संसद द्वारा 
इस तरह की शक्ति का ग्रयोग उचित नहीं जान पड़ता । विशेष अवसरों पर 


इस उपबन्ध का लाभ उठाकर संघ-सरकार राज्य के भीतर की ब्रातों .में भी. 


हस्तक्षेप करने का लोभ कर संकती है। ऐसा होने पर संघ और राज्य में कटुता 
बढ़ेगी और शासन में दूसरे कई दोषों के पैदा. होने की सम्मावना भी बढ़ेगी । 


. इसलिए इस उपबन्ध को इटा देना ही उचित होगा । 
२. Draft Constitution of Indien Republic ( Socialist Party ) 


पृष्ठ ५४-५५ । 
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आर्थिक उपबन्ध . २०५ 


यह तो हुआ विधायिनी सम्बन्ध के बारे में । संघ और राज्य के बीच 
प्रशासन-सम्बन्ध के बारे में जो उपबन्ध हैं, वे. सब तरह से उचित जान पड़ते 
हृ । उनके अनुसार राज्यों के भीतर संघीय विषयों के प्रशासन में कोई कठिनाई 
नहीं होगी। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में पैदा होनेवाले विवाद भी 
सुल्झाए जा सकेंगे । अन्तरराज्यिक परिषदों की #थांपना से भी बहुत लाभ होगा । - 
« इसके जरिए राज्यों के बीच समन्वय ( 00-0rdin/i0n ) का काम भी 
आसानं हो जाएगा। । 


हर RR 


~ हे 
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अध्याय ?? 
आर्थिक उपबन्ध 


- किसी भी देश के शासन में आर्थिक बातों का बहुत महत्व . होता है। | 
आजकल तो इनका महत्त्व और भी बढ़ गया है और दिन-ब-दिन बढ़ता ही 

` जा रह्य है। संघीय संविधान में तो यह महत्व और भी अधिक हो जाता है। 
` कारण स्पष्ट है। यहाँ पर संघ और राज्य की सरकारों के बीच आय के साधनों 
` का चैंटवारा करना पड़ता है। संघीय शासन की. सफलता इसी बँटवारे की 
हि सफलता पर बहुत-कुछ निर्भर करती है । संघ और राज्यों के बीच के सम्बन्ध 
का भी सबसे महत्त्वपूर्ण अंश यही है । इसके अलावे संघीय देशों में अन्तर्राज्यक 
व्यापार की भी व्यवस्था करनी रहती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने- 
वाली चीजों पर कर लगाया जा सकता है या नहीं और अगर छगाया जा सकता 
` हे तो किस आधार पर--इसका उत्तर भी संविधान में मिलना चादिए। भारतीय 
१ रड संविधान के सभी आर्थिक उपबन्ध एक जगह नहीं दिए गए हैं। इनमें से 
` कुछ मौलिक अधिकारों और नौतिनिदेशक तत्त्वो के साथ दिए गए हैं, तो 
कुछ संसद और राज्यों के विधानमंडलों की वित्तविषयक प्रक्रिया के साथ । 
उनपर इस पुस्तक में यथास्थान विचार किया जा चुका है। «इनके बाद जो 
आर्थिक उपबन्ध बच गए हैं उन्हें संविधान के बारहवें और तेरहवें भाग में 

दिया गया है। यहाँ उन्हीं पर विचार किया जायगा । 


5 (१) वित्त. 
. करों का आरोपण, संचितनिधि और 
आकस्मिकता निधि र 
विधि के प्राधिकार .( 4६07६9 0£]8४# ) के विना कोई कर न 
. तो ळ्गाया न वसूला जायगा | > ६: 
.. ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया की तरह यहाँ भी संचित निधि की 


पे 
"ऱ्य 
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.. स्थापना की व्यवस्था की गई हे | संविधान के अनुसार मारत-सरकार द्वारं | | 


आर्थिक उपबन्ध . २०७ 


मत्त सव धनों की एक संचित निधि बनेगी जो “भारत की संचिते निषि के 
नाम से ज्ञात होगी । इसी तरह राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब. धनॉ की 
एक संचित निधि होगी जो “राज्य की संचित निधि! कइळायगी । भारत-सरकार 
अथवा राज्य की सरकार द्वारा ग्राप्त अन्य सब सार्वजनिक धन यथास्थिति भारत | 
के या राज्य फे लोकलेखे ( ?७।।० 4०००७०४ ) में जमा किए जायेंगे | 
भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धन संसद या राज्य के विधान- 
मंडळ की स्वीकृति के विना "नहं खप्चे किया जायगा | 


लेकिन ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब किसी कारणवश तुरत कोई खर्च 
करने की जरूरत पड़े और सरकार के पास संसद या विधानमंडळ की स्वीकृति 
के लिए इन्तजार करने का समय नहीं रहे | ऐसे अवसर के लिए आकस्मिकता 
निधि की स्थापना की व्यवस्था की गई है । संविधान के अनुसार संसद्‌, विधि 
द्वारा आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी जिसे “भारत की आकस्मिकता 
निधि’ के नाम से पुकारा जायगा । इसमें समय-समय पर ऐसी विधि द्वारा 
निर्धारित राशियाँ डाळी जायेंगी और इसे राष्ट्रपति के हाथ में रखा जायगा । 
{किसी अनवेक्षित ( ४०£07९8९९ ) व्यय के आ जाने पर राष्ट्रपति इसकी 
पूर्ति के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन दे सकेगा । इसका यह अर्थ 
नहीं है कि संसद इस व्यय पर विचार नहीं करेगी । इसी तरह राज्य में भी | 
. 'आकस्मिकता निधि रहेगी जो राज्य की - “आकस्मिकता निधि? के नाम से ज्ञात 
` होगी और राज्यपाल या राजप्रमुख के हाथ में रहेगी जो अनवेक्षित व्यय की 
पूर्ति के लिए. उसमें से अग्रिम घन देगा । 


संघ ओर राज्यों में राजसवों का वितरण 


- - संघ और राज्यों में राजस्वो के वितरण में बहुत-कुछ अंशों में १९३५ | | 


के गवमेण्ट आफ इंडिया ऐक्ट का अनुसरण किया गया है। कृषि-आय को 


छोड़कर अन्य आय पर कर, सीमा-शुल्क (४९४ ०£ ००४६०४ ) जिसमें 2 


निर्यात शुल्क (£०7४ 67668) भी शामिल है, तम्बारू इत्यादि वस्तुओं पर 
'उत्पादन-शुस्क (६९४ ०£ ०5०४०), निर्गम कर (Carporation tax), 


“व्यक्तियों या कम्पनियों की आस्ति (: 4886/8 ) में से कषि-भूमि को छोड़कर ऱ्य डे 
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उसके मूलधन-मूल्य ( 0) ए७]ए6 ) पर कर, कम्पनियों के मूल-थन पर | 
कर, कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य. सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-शुल्क ( £5३४९० ˆ 

१0४७७ ) और उत्तराधिकार शुल्क ( 9०००४४०० (पाए ), रेल या समुद्र 
या बायु से ले जाये जानेवाळी वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर (Termin! 
४७5७8 ), रेल-भाड़ें और रेल दारा सामान ले जाने के किराए पर कर, 


भ्रेष्ठिचत्वर ( Stock exchanges) और -वादा-त्राजार (£uureऽ . . 


87९६8) के सौदों पर कर, कुछ 'चीजों पर मुद्रांक शुस्क (Stamp duty) 
और समा'चार-पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनम प्रकाशित दोनेवाले 
विज्ञापनों पर कर,--ये सभी संघ-सूची में शामिल हृ 


इन करों से जो आय होगी उसपर संघ-सरकार का अधिकार होगा । इनमें 
से कुछ कर तो ऐसे हैँ, जिनसे होनेवाडी आय को संघ-सरकार अपने काम के 
लिए. रख लेगी । कुछ ऐसे कर हैं जो संघ-सरकार द्वारा लगाए जायेंगे, लेकिन 
जिनको वसूळते का काम राज्य की सरकार करेगी। ये कर भारत की संचित ' 
निधि के भाग नहीं होंगे; बल्कि उस राज्य को ही साँप दिए जायेंगे । कुछ 
चीजों पर मुद्रांक-शुल्क तथा कुछ औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री ( ९0/0/- 
nal and toilet preparati0n8 ) पर उत्पादन-॒रक इस तरह के कर 
हैं। कुछ कर ऐसे हैं जो संघ-सरकार द्वारा ख्गाए.और वसूले मी जायेंगे । 
लेकिन ये मी मारत की संबित निधि के भाग नहीं होकर राज्यों को ही सीप 
दिए जायेंगे । इस तरह के कर ये सब हैँ-कृषि-भूमि को छोड़कर दूसरी 
सम्पत्ति के बारे में उत्तराघिकार-शुल्क और सम्पत्ति-शुल्क, रेल, समुद्र या वायु 
से ले जाये जानेवाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमाकर, रेलमाड़ों और : 
वस्तु माड़ों पर कर, भ्रेठिचत्वरो और वादा-बाजारों के सौदों पर कर और 
समाचार-पत्रों के क्रयःविक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। कुछ 
ऐसे मी कर होंगे जो संघःसरकार द्वारा लगाए और वसुरे जायेंगे, लेकिन चिन्हें 
संघ या राज्य किसी एक की सरकार को नहीं देकर दोनों में बॉट दिया. जायेगा! . 


. कइषिआयके अतिरिक्त अन्य आय पर छगाए जानेवाले करों के सम्बन्ध में 
 उझदी व्यवस्था लागू होगी । जतक वित्त-आयोग गठित नहीं हो जाय तबतक 


 जंघऔर राज्यों के बीच इस कर का बँट्वारा राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार 
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होगा और जब वित्त-आयोग गठित हो जाय तत्र इसकी सिपारिशों पर विचार करने 
के बाद राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार । लेकिन संसद, ऊपर दिए 
हुए संघ द्वारा ल्गाए तथा वसूले और रांज्य को सोंपे जानेवाले करों में से 
किसी को भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार (८7०7६९) 
द्वारा बढ़ा सकेगी । ऐसे किसी अधिभ्प्रर से होनेवाली समस्त आय 
मारत की संचित निधि की भाग होगी। ओषधीय तथा प्रसाधन- 
सामग्री पर उतादन-शुस्क "को छोड़कर और समी संघ-उत्पादन-शुरक , 
भारत-सरकार द्वारा लगाये तथा वसूले जायेंगे । लेकिन अगर संसद्‌ 
विधि द्वारा इस तरह की व्यवस्था करे तो शुल्क लगानेवाली विधि जिन 
राज्यों में लागू होती हो “उन राज्यों को भारत की संचित निधि .में 
से उस झाल्क से होनेवाली आय के पूर्ण अथवा किसी भाग के बराबर राशि 
दी जायेगी और वे राशियाँ उन राज्यों के बीच विधि द्वारा निश्चित सिद्धान्तों 
के अनुसार वितरित की जायेंगी । जूट या जूट से बनी हुई वस्तुओं पर 
निर्यात-शुल्क से प्रत्येक वर्ष में होनेवाली आमंदनी के किसी भाग को आसाम, 
उड़ीसा, पश्निमी-वंगाळ और बिहार को सौंपने के बजाय उन राज्यों 
के राजस्व में सहायक्र अनुदान (९782६8-7-80) के रूप में प्रत्येक 
दर्ष में मारत की संचित निधि पर ऐसी राशियाँ भारित की जायेंगी 
जैसी कि निर्धारित ' की जायें | जबतक . भारत-सरकार इनपर कोई 
निर्यातःशुस्क् लाती रहे अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से दसं वर्ष की 
समाप्ति तक, इन दोनों में से जो मी पहले हो 'उसके होने तक, ये राशियाँ 
भारत की संचित निधि प्र मारित बनी रहेंगी । ऐसे विधेयक जिनसे राज्यों के 
हितों से सम्बद्ध करों पर कोई प्रभाव पडता दो, राष्ट्रपति की सिपारिश के 
विना संसद के किसी सदन में नहों पेश किए जायेंगे । 
इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे कर हैं जिनपर राज्यों का एकच्छत्र अधिकार है। 
ये कर राज्य की सरकार द्वारा गाये और वसूल किए जायेंगे और इन्हें राज्य 


: के काम में खर्चे किया जायगा । इहै रजसी में दिया, गया है) थेकर | 


हे—भूराजस्व ( [/874 7०४९००९ ), ङृषि-आय पर कर, कृषि-भूमि के 
विषय में उत्तराधिकारुरक और | सम्पत्ति-शुल्क, भूमि आर भवनों पर 
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कर, खनिज-अधिकार पर कर ( लेकिन संसद से, विधि द्वारा, खनिज-विकांस 
के सम्बन्ध में लगाई गई परिसमाओं के अधीन रहते हुए), अफीम, 
भाँग इत्यादि राज्य में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क, किसी 
स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय , के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, 
विद्युत्‌ के उपभोग या विक्रय पर फर, समाघार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं « 
के ऋय या विक्रय पर कर, समाचार पत्रों में प्रकाशित होनेवाळे विज्ञापनों को 
छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर, सड़कों या *अन्तदंशीय जंछ-पथों पर ले 
जाये जानेवारे वस्तुओं और यात्रियों प्र कर, सड़कों पर चलाने लायक 
सवारियों पर कर, पशुओं और नौकाओं पर कर, चुंगी या पथ-कर ( '0]।8 ), 
बृचियों, व्यापारों, आजी बिकाओं और नौकरियों पर कर, प्रतिव्यक्तिकर (02! 
{2०7 ४७३), विळास की वस्तुओं पर कर, जिनके अन्तर्गत आमोद, बिनोद, 
बाबी लगाने और जुआ खेलने पर भी कर है और कुछ वस्तुओं पर मुद्रांक-शुस्क । 
किसी राज्य के विधानमंडळ की ऐसे करों सम्बन्धी कोई विधि, जो उस 
राज्य या किसी नगरपालिका, जिला-मंडळी, स्थानीय मंडली अथवा उसमें 
किसी दूसरे स्थानीय प्राधिकारी के 'हितसाधन के लिए, दृत्तियों, व्यापारों, 
आजीदिकाओं या नौकरियों के बारे में लागू होती है, इस आधार पर अमान्य 
नहीं होगी कि वह आय पर कर है। किसी एक व्यक्ति से इस तरह के कर 
के रूप में दो सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं लिया जा सकेगा। 
लेकिन अगर इस संविधान के प्रारम्भ से .ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में कहीं 
पर ऐसा कर लागू था जिसकी अधिकतम दर दो सौ पचास रुपये प्रतिबर्ष से 
अधिक थी, तो ऐसा कर उस समय तक लागू होता रहेगा जबतक कि संसद 
विधि द्वारा इसके खिलाफ व्यवस्था नहीं करे । संसद द्वारा इस प्रकार निर्मित 
कोई विधि या तो सामान्यंतया या किन्ही खांस-खास राज्यों, नगरपालिकाओं, 
मंडलियों या प्राधिकारियों के सम्बन्ध में बनाई जा सकेगी । इस तरह राज्य के 
विधानमंडळ की बृत्तियों, व्यापारो, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर के 
ˆ दिघय में विधि बनाने की शक्ति का यह अर्थ नहीं होगा कि संसद की इनसे | 


____ उत्पन्न होनेवाली आय पर करों के विषय में विधि बनाने की. शक्ति किसी 
. तरह सीमित कर दी गई है | 
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जो कर, शुल्क, उपकर ( 0९88 ) यां फीस इस संविधान के ठीक पहले 
किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा किसी नगरपालिका, याँ अन्य स्थानीय 
प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगर, जिछा अथवां अन्य स्थानीय क्षेत्र 


` के.प्रयोजनों के लिए विधिवत्‌ लगाए ज्ञा रहे थे, वे संघ-पूची में वर्णित होने 


` विधि द्वारा करेगी | लेकिन . जबतक संसद ऐसा नहीं करती त्रतक संसद की 


` के प्रारम्म से ठीक पहले दो वर्ष में राजस्वो से औसतन अधिक व्यय के बराबर 


पर भी तबतक लगाए; जाते रहेंगे, तथा उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग में 
लाये जा सकेंगे जवतक कि संसद विधि द्वारा इसके विरुद्ध व्यवस्था नहीं करे । - 
राज्यों को सहायता का 

` पहले की तरह संघ की ओर से राज्यों को सहायता देने की भी व्यवस्था 
की गई है। संविधान के अनुसार ऐसी राशियाँ, जो संसद विधि द्वारा तय 
करे, उन राज्यों के राजस्वो के सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारत 
की संचित निधि पर भारित होंगी, जिन राज्यों के वारे में संसद यह निर्धारित | 
करे कि उन्हें सहायता की आबश्यकता है। भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न- 
भिन्न राशियाँ नियत की जा सकेंगी। अगर कोई राज्य भारत-सरकार के 
अनुमोदन से अपने भीतर की अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए... 
अथवा वहाँ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के अन्य क्षेत्रों 
के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के लिए कोई विकास-योजना ळागू करे, तो 
उस राज्य के राजस्वो के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि 
में से वैसी मूळ तथा आवर्तक राशियाँ (&pit8] and recurring sums) 
दी जायेंगी जैसी कि उस राज्य को इस विकास-योजना के खच उठाने में 
समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो | आसाम-राज्य के राजस्ब्रों के . सहायक 
अनुदान के रूप में मारत की संचित निधि में से वैसी मूळ तथा आवर्तक राशियाँ ४ 
दी जायेंगी जो वहाँ के आदिम जातिऱक्षेत्रो के प्रशासन के बारे में इस संविधान वी | 


हो तथा जो उन क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के अन्य क्षेत्रों के | 
स्तर तक उन्नत करने के लिए उस राज्य हारा भारत-सरकार के अनुमोदन से 
हाथ में ली गई योजनाओं के खर्चो के बराबर हों। . > : 

जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्यों को सहायता देने की व्यवस्था संसद्‌ 
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इस शक्ति का राष्ट्रति आदेश द्वारा प्रयोग करेगा । राष्ट्रपति द्वारा दिया गया 
: “ऐसा कोई आदेश संसद द्वारा इस प्रकार की गई किसी व्यवस्था के अधीन 
रहकर ही लागू होगा । वित्त-आयोग गठित हो जाने के बाद इसकी सिपारिशोंपर 
विचार किये विना राष्ट्रपति द्वारा इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया जायगा |. 


भाग (ख) के राज्यों से करार नड 
. इस संविधान में किसी बात के होते हुए मी. मारत-सरकार कतिपय वित्तीय... 
° जयों के बारे में प्रथम अनुशूची के माग ( ख ) में के किसी राज्य की सरकार 
से करार ( agreement ) कर सकेगी । जत्र कमी इस तरह का करार 
किया जाय, तंव इस अध्याय के. उपत्रन्ध ऐसे राज्य के संम्बन्ध में ऐसे करार 
की दातो के अधीन रहकर ही: लागू होंगे। ऐसी करार अधिक-से-भधिक 
इस संविधान के प्रारम्भ से दस बधे की अवधि तक लागू रह सकेगा । परन्तु 
यदि. राष्ट्रपति वित्तआयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ऐसा करना 
जरूरी समझे तो संविधान के प्रारम्भ से पाँच वर्ष की समाप्ति के बाद किसी 
समय मी वह ऐसे किसी करार को समास या परिवतित कर सकेगा । 
_ वित्त-आयोग 

इस संविधान के प्रारम्भ से दो बर्ष के भीतर, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक 
वित्त-आयोग गठित करेगा । इस तरह से पहली बार गठित किये जाने के बाद | 
प्रत्येक पाँचबें वर्ष के अन्त होने पर अथवा उससे पहले ऐसे समय पर जिसे ' 
राष्ट्रपति आवश्यक समझे, वित्त-आयोग गठित किया जाता रहेगा । वित्त-आयोगः 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सभापति और घार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा । 
संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकेगी “कि आयोग के सदस्यों के रूप में 
नियुक्ति के छिए कौन योग्यतायें अपेक्षित होंगी तथा किस रीतिं के अनुसार 
उनका चुना किया जायेगा । आयोग अपनी प्रक्रिया आप निर्धारित करेगा । 
` अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो संसद-निर्मित विधिः 

„ द्वारा उसे प्रदान की- जायें । 
... आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित विषयों के बारे में 
राष्ट्रपति के पास अपनी सिपारिश रखे :-- पी 
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(क) संघ तथा राज्यों में करों के आगम (76 proceedड ) 
अर्थात्‌ उनसे होनेबाली आमदनी का वितरण और राज्यों के बीच. ऐसे आगम 
के तत्सम्बन्धी अंशों का बंटवारा 
_ (ख) मारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वो के सहायक अनुदान 
के सम्बन्ध में माने जानेवाले सिद्धान्त; 

(ग) किसी वित्तीय विषय के बारे में भारत-सरकार तथा प्रथम अनुसूची 
के माग (ख) में के किसी राज्य की सरकार के बीच किए गये किसी करार के 
उपबन्धों को चाळू: रखना अथवा उनमें परिवतंन करना; तथा 

(ब) सुस्थित वित्त ( 8074 #7870७ ) -के हित में राष्ट्रपति 
द्वारा आयोग को सौंपा गया कोई अन्य विषय | 

राष्ट्रपति, वित्त-आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिपारिश को संसद्‌ के प्रत्येक 
सदन के सामने रखवायेगा। इसके साथ-साथ संसद के प्रत्येक सदन को 
यह भी बतळाया जायेगा कि इस सिपारिश पर कौन-सी कार्यवाही की गई । 


अन्य वित्तीय उपबन्ध | 

संघ या राज्य की तरफ से किसी सार्वजनिक प्रयोजन के छिए कोई अनुदान 
दिया जा सकेगा चाहे वह ऐसा ही प्रयोजन क्यों न दो जिसके विषय में यथा- 
स्थिति संसद या उस राज्य के विधानमण्डल को विधि बनाने की शक्ति 
नहीं हो । 

भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता-निधि की 
अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना, उनसे धन का निकालना, 
उनमें जमा किये जानेवाले धन के अलावे भारत-सरकार द्वारा 
प्रास लोकधन की अभिरक्षा, उनका भारत के छोकलेखों में दिया 
_बाना, ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा उपयुक्त विषयों से सम्बन्धित या. 
सहायक अन्य सभी विषयों का विनियमन संसद विधि द्वारा करेगी । जतक 
संसद्‌ इसके लिए विधि नहीं बनावे, तबतक इनका विनियमन राष्ट्रपति द्वारा 
* निर्मित नियमों से होगा। इसी तरह राज्य की संचित निधि, आकस्मिकता- 
निधि इत्यादि विषयों का विनियमन राज्य के विधानमण्डळ द्वारा निर्मित विधि 
से होगा और जबतक इस तरह की विधि नहीं बने, ततक राज्य के 
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राज्यपाल या राजप्रसुंख द्वारा निर्मित नियमों से होगा। यथास्थिति मारत- 
सरकार या राज्य की सरकार द्वारा वसूल किए गए या प्रास राजस्व या लोकधन 
को छोडकर, किसी सरकारी पदाधिकारी को (उसकी उस हैसियत में), अथवा 
किसी वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा किये गये मारत के 
राज्यक्षेत्र के अन्द्र किसी न्यायालय को प्राप्त या इनके साथ जमा किये हुए, 


सब घन यथास्थिति भारत के छोक-लेखे या राज्य के लोक-लेखे में डाले , 
जायेंगे) | ५ रे * 


जहाँ तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहाँ तक किसी 


राज्य द्वारा या राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा संघ की सम्पत्ति पर, 


कोई कर नहीं लगाया जा सकता । लेकिन जबतक संसद विधि द्वारा अन्यथा 


उपबन्ध नहीं करे तबतक इससे किसी राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी के 
` संघ की किसी सम्पत्ति पर कोई कर लगाने में बाधा नहीं पड़ेगी । अगर वह 
कर ऐसा हो जिसका दायित्व इस संविधान के प्रारम्भ से टांक पहले ऐसी . 


सम्पत्ति पर था या समझा जाता था । राज्य की कोई विधि, वस्तुओं की खरीद 


और बिक्री 'पर, जहाँ ऐसी खरीद या बिक्री राज्य के बाहर अथवा मारतः 


राज्यक्षेत्र में वस्तुओं के आयात ( ¡007४ ) या उसके बाहर निर्यात 
(९४०7४) के दौरान में .अथबा अन्तराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के 


` दौरान में होती है, वहाँ न कोई कर छगायेगी और न लगाना 


प्राधिकृत ( ४६०75० ) करेगी । लेकिन अम्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य 
के दौरान में दोनेवाले क्रय-विक्रम के सम्बन्ध में संसद को विधि 
द्वारा अन्यथा उपत्रन्धित (0६27978९ ?70४।९) करने की भी शक्ति 


रहेगी । इसके अलावे राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह व्यवस्था भी कर सकेगा कि | 
इस तरह के क्रय या विक्रय पर कोई कर, जो किसी राज्य की सरकार हारा इस. 


संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले विधिवत्‌ लगाया जा रहा था, सन्‌ १९५१ के 
मार्च के ३१ वें दिन तक ळगाया जाता रहेगा, हालाँकि ऐसे कर का लगाया 
जाना संविधान में किये गये उपबन्ध के प्रतिकूल है। यदि किसी राज्य के 
विधान-मंडळ द्वारा निर्मित कोई विधि संसद्‌ द्वारा समुदाय के जीवन के लिए 


` आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं की खरीद या बिक्री पर कर ळगाती हो या 
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लगाना प्राधिकृत करती हो, तो वह ततक लागू नही होगी जबतक कि उसे 
राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित नहीं किया गया हो ओर उसपर उसकी 
अनुमति नहीं मिल गई हो । 


जहाँ तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे--उसको छोड़कर 
बिजली के उपभोग या विक्री पर ( चाहे वह सरकार द्वारा पैदा की गई हो, चाहे 


अन्य व्यक्तियों द्वारा ) राज्य की कोई विधि न कर लगायेगी और न कर लगाना 
प्राधिकृत करेगी; अगर वह बिजली ऐसी हो जो भारत-सरकार द्वारा उपभुक्त हो 
या उसके द्वारा उपभोग किये जाने के लिए उसे बेची गई हो, अथवा जो किसी” 
रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में भारत-सरकार या उस रेलवे को 
व्वळानेवाळी कम्पनी द्वारा उपभुक्त या - उसम्रें सें किसी को वेची गई हो। 
अगर कमी कोई ऐसी विधि बनाई जाय जो बिजली की विक्री पर कर लगाती 
हो या कर लगान प्राधिकृत करती हो, तो इस विधि में ऐसी व्यवस्था रहेगी 
जिससे भारत-सरकार को अथवा किसी रेलवे कम्पनी को बेची गई बिजली की 
कीमत उस कीमत से, जो कि इसकी प्रचुर-मात्रा के अन्य उपभोक्ताओं से लिया 
जाता दै, इतना कम रदे, जितनी कि कर की राशि है| 
जहाँ तक कि राष्ट्रपति अन्यथा उपत्रन्ध करे, उसको छोड़कर इस संविधान 
. के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी. राज्य में लागू कोई विधि, किसी पानी या 
बिजली के बारे में न कोई कर ल्यायेगी और न कर लगाना प्राधिकृत करेगी, 
अगर वह पानी यां बिजली ऐसी हो जो :अन्तर्राज्यिक नदियों, या नदी-दूनों के 
विनियमन यां विकास के लिए किसी वत्तमान विधि से, अथबां संसद-निर्मित 
किसी विधि से, स्थापित किसी प्राधिकारी द्वारा जमा की गईं, पैदा की गई, 
उपभुक्त, वितरित या वेची गई हो। .राज्य का विधानमंडळ इस तरह का 
कोई कर लगा सकेगा या इसका लगाया जाना प्राधिकृत कर सकेगा । लेकिन 


ऐसी किसी विधि का तबतक कोई प्रभाव नहीं होगा जबतक कि उसे | 
राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखे जाने के वाद्‌ उसकी अनुमति न मिल गई हो। | 


राज्य की स्पि और आय पर संघे की तरफ से कोई कर नहीं ` लगाया 


ज्ञायेगा । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है ।कि संघ को राज्य की सरकारद्वाए | 
या उसकी ओर से किये जानेवाळे किसी प्रकार के व्यापार या कारबार अथवा - 
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उनसे होनेवाळी आय इत्यादि के बारे में कर लगाने या कर लगाना प्राधिकृत 
करने में किसी त्रह की रुकावट होगी। यह बात किसी ऐसे व्यापार या 
कारबार के सम्बन्ध में नहीं लागू होगी जिसके बारे में संसद विधि द्वारा यह 
घोषित करे कि वह सरकार के साधारण कामों से सम्बन्धित है। | 

जहाँ इस संविधान के उपबन्धों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग का 
व्यय अथवा किसी सरकारी सेवक को दिये जानेवाळी पॅशन भारत की संचित 


निधि पर भारित है, वहाँ अगर वह न्यायाळय या, आयोग किसी राज्य के काम 


मं आता हो अथवा उस सरकारी सेवक ने राज्य के कार्यों के सम्बन्ध म॑ पूर्णतः 
या अंशतः सेवा की हो, तो उस व्यय या पेंशन के लिए उस राज्य की तरफ 
से दी जानेवाळी राशि उसकी संत्रित निधि पर भारित होगी और उससे दी 
जायेगी । इसी तुइ अगर यह व्यय या पेंशन राज्य की संचित निधि पर 
भारित हो और इस व्यय से 'चळ्नेवाळा न्यायालय या आयोग संघ के काम 
में आता हो अथवा उस पेंशन पानेवाले व्यक्ति ने संघया अन्य राज्यों के 
सम्बन्ध में सेवा की हो, तो इसके लिए इनमें से किसी की तरफ से दी जाने- 
वाली राशि यथास्थिति भारत की संचित निधि पर या अय राज्य की संचित 
निधि पर भारित होगी । इस तरह की सभी अवस्थाओं में यह राशि उतनी 
होगी जितनी कि करार हो। करार के अभाव में इसे मारत के मुख्य न्याया- 
>: घिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करेगा | 


- 
ह 
क 
Ei 
है. ट टू 


. किसी देशी राज्य के शासक को, किसी प्रसंविदा (09०87६ ) या करार 
` के अधीन, निजी थेछी के रूप में किसी राशि को बिना किसी कर के देने 
का आइवासन दिया हो, वहाँ ऐसी राशियाँ भारत की संचित-निधि पर 
भारित होंगी और उसमें से दी जायेंगी और इनपर किसी तरह का आयकर 
._ नहीं लगेगा । यदि ऐसे किसी राज्य के राज्यक्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग (क) 

था (ख) में के किसी राज्य के भीतर हॉ, तो मारत-सरकार द्वारा दी जानेवाढी 


संचित निधि पर भारित होगा और उसमें से दिया जायेगा ओर ऐसे समय तक 
चसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे । 
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र जहाँ इस संविधान के प्रारम्भ से पहले भारत-डोमिनियन की सरकार ने. 


 झइनगियों के विषय में ऐसा अंशदान (Contribution ) उस राज्य की 


न 


॥ 


. सरकार के थे, वे सब संविधान के प्रारम्म के बाद भारत-सरकार के हो जायेंगे, 
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. (२) उधार लेना 

संघ की तरफ से भारत की संचित निधि की प्रतिभूति ( 3९०५१४) ) 
पर उधार लिया जा सकेगा और प्रत्याभूति ( 6५३787६९९.) दी जा सकेगी । 
इसी तरह राज्य को भी अपनी संचित-निधि की प्रतिभूति पर उधार छेने और 
प्रत्याभूति देने की शवित है । लेकिम ऐसा करते समय बराबर मारत-सर कार 
या किसी राज्यं की सरकार को यथास्थिति संसद या उस राज्य के विधानमंडळ 
हारा नियत की हुई सीमाओं के भीतर रहना पडेगा । भारत-सरकार, ऐसी 
शर्तों के साथ, जैसी कि संसदनिर्मित किसी विधि द्वारा रखी जायें, किसी , 
राज्य को उधार दे. सकेगी तथा ऐसे किसी राज्य के द्वारा लिए गए उधारों के 
चारे में प्रत्याभूति दे सकेगी । जो राशियाँ इस तरह उधार देने के लिए 
आवश्यक हों, वे मारत की'संचित निधि पर॑ मारित होंगी । यदि किसी ऐसे 
उधार का, जिसे भारत-सरकार ने या उसकी पूर्वाधिकारी ( Pred/e0ess0r ) 
सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके विषय में इसमें से किसी ने 
प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग चुकाना अभी बाकी हो, तो वह राज्य मारत- 
सरकार की सम्मति के बिना कोई उधार नहीं ले सकेगा। यह सम्मति उनः 
शर्तों के साथ दी जा. सकेगी जिन्हें लगाना भारत-सरकार उचित समझे | 


(३) सम्पत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, 
आभार और व्यवहार-वाद 

इस संविधान, के प्रारम्भ से ठीक पहले जो सम्पत्ति और आस्तियाँ मारत- 

डोमिनियन की तथा प्रत्येक राज्यपाल-प्रान्त की सरकार के प्रयोजनों के लिए 
सम्राट्‌ में निहित थी, वे सब ऐसे प्रारम्भ के बाद क्रमशः संघ तथा तत्स्यानी[] 
राज्य में निहित होंगी । इसी तरह जो अधिकार, दायित्व और आमार मारतः ० र | 
` डोमिनियन की, तथा प्रत्येक राज्यपाल-प्रान्त की सरकार के थे, वे सब क्रमशः _ न 
भारत-सरकार तथा प्रत्येक तत्स्थानी राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व | 
और आमार होंगे । जो सम्पत्ति, आर्तियाँ, अधिकार, दायित्व और आभार 
प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य की | 


यदि थे प्रयोजन जिनके .लिए वे पहले राज्य के. निम्मे थे, अबसंघःसूचीमे | 
RS LS नि निम्न नरम नफा बल भी 
८3. Property, Contraots, Rights, Liabilities, Obligations and Suits. | 
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२१८ . - भारतीय संविधान 


प्रगणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध संघ के प्रयोजन हो गये हों। यह ऐसे करार 
के अधीन रहकर होगा जैसा कि इसके लिए मारत-सरकार उस राज्य की सरकार 


से करे। इनके अलावे और सभी सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों 
और आमारों के बारे में, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य की 


सरकार तत्स्थानी देशी राज्य की सरकार की उत्तराधिकारिणी होगी । - 
_ यदि यह संविधान लागू नहीं हुआ होता, तो भारत राज्यक्षेत्र मे की जो 
कोई सम्पत्ति राजगामी या व्ययगत ( ९४०१९३ 07 ]&९.) होने से या 
° अधिकारयुक्त स्वामी के अभाव में यथास्थिति सम्राद्‌ को अथवा देशी राज्य के 
शासक को प्राप्त हुई होती, वह सम्पत्ति यदि राज्य में स्थित हो तो ऐसे राज्य 
! में और किसी दूसरी अवस्था में सूंघ में निहित होगी । भारत के जछ-प्रांगण 
(Territorial waters 0 [nd ) में, समुद्र के नीचे की सब भूमि, 
खनिज तथा अन्य मूल्यवान चीजे संघ में निहित होंगी तथा संघ के प्रयोजनों 
के लिए. धारण की जोयेंगी । संघ की. तथा प्रत्येक राज्य की .सरकार को, 
` यथास्थिति संघ के अथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनों के लिए. धारण की हुई 
किसी सम्पत्ति के अनुदान, विक्रय; व्ययन या बंधक (678६, 88९, 
disperition or 7घ०000892० ) करने की तथा क्रमशः उन प्रयोजनों के | 
लिए, सम्पत्ति के क्रय या अर्जन ( ?प7008४७ ०7 ३०५५।४४।०7 ) करने 
को शक्ति होगी । मारत-सरकार या किसी राज्य की सरकार ईस राक्ति का. 
प्रयोग, समुचित विधानमंडळ की किसी विधि के अधीन रहते" हुए करेगी । 
संघ के, अथवा राज्य के'प्रयोजनों के लिए अजित सब. सम्पत्ति, यथास्थिति, 
संघ में या ऐसे किसी राज्य में निहित होगी । 
सघ को अथवा राज्य की कायपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई सब संवि- 
दाए , यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा 
की गई कही जायेगी । लेकिन न तो राष्ट्रपति और न किसी राज्य का राज्यपाल 
या राजप्रमुख फ्रिंसी संविदा या इससे -सम्बन्धित अन्य किसी. बात के छिए 
व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और न वैसा कोई व्यक्ति ही जिसने उनमें 
_से किसी की ओर से ऐसी संविदा इत्यादि किया या लिखा हो । : 


यथास्थिति भारत संघ के नाम से भारत-सरकार, अथवा किसी राज्य के 
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नाम से उस राज्य की सरकार व्यवद्दार-बाद ला सकेगी या उसके विरुद्ध व्यवहार-वाद 
लाया जा सकेगा । वे अपने-अपने कायों' के बारे में उसी प्रकार व्यवहार-वाद 
ला सकेंगे, अथवा उनके विरुद्ध उसी प्रकार व्यवहार-बाद लाया जा सकेगा 
जिस प्रकार भारत-डोमिनियन और तत्स्थानी प्रान्त या देशी राज्य व्यवहार-वाद 

* छा सकते अथवा उनके विरुद्ध 'व्यवहास्वाद लाया जा सकता) यदि यह 
संविधान नहीं बना होता । इस तरह के सभी काम इस संविधान के अनुसार 
प्राप्त शक्तियों के आधार पर,, संसद द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधानमंडळ 
द्वारा, बनाए गए अधिनियम के अधीन रहते हुए ही होंगे । यदि इस संविधान? 


के प्रारम्म पर कोई ऐसी कानूनी कार्यवाहियाँ छम्बित ( शात ) हों, 


जिनमें मारत-डोमिनियन अथवा कोई प्रान्त, या कोई देशी राज्य एक पक्ष है, 
तो उन कार्यवाहियों में भारत-डोमिनियन के स्थान में मारत-संघ तथा 'उस 
प्रान्त या देशी राज्य के स्थान में तत्स्थानी राज्य समझा जायेगा । 
(४) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, 
वाणिज्य ओर समागम 


इंस भाग में नीचे दिए जानेवाले अन्य उपबन्थो के अधीन रहते हुए 


भारत राज्य-क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम ( interc०५ःऽ० ) - 


अबाध अर्थात्‌ विना किसी रोकटोक के होगा ।' संसद्‌ विधि द्वार एक राज्य 
और दूसरे राज्य के. बीच अथवा भारत-राज्य क्षेत्र के क्रिसी भाग के भीतर 
व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसा प्रतिबन्ध लगा सकेगी 
जैसा कि लोक-हिंत में अपेक्षित हो। लेकिन न तो संसद को और न राज्य के 
विघान-मंडळ को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति होगी जो एक राज्य को 


दूमरे राज्य से अधिमान ( 7९६९7९००० ). देती हो अथवा एक राज्य और ` 
किन्तु इस उपमन्ध के होते हुए 


“भी संसद कोई ऐसी विधि बना सकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती हो बा | 
विभेद करती हो । यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित कर दिया गया हो किमारत | 


दूसरे राज्य के बीच कोई बिभेद करती हो । 


के किसी भाग में चीजों की कमी से पैदा हुईं किसी स्थिति से निवसने के लिए 
ऐसा करना आवश्यक है । जिस इद तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा 
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२२० भारतीय संविधान 
करे, उसको छोड़कर, ऊपर दिए गए उपजन्धों में की किसी बात का, किसी 
वर्तमांन विधि के उपब्रन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । - : 
ऊपर दिये गये उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का 
विधान-मंडळ विधि द्वारा दूसरे राज्यों से मँगाई गई 'चीजों पर कोई ऐसा कर 
र्गा सकेगा जो कि उस राज्य में बनी हुई या पैदा की गई वैसी ही चीजों पर 
ता हो। लेकिन यह कर लगाते समय इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि | 
* इसतरह दसरे राज्यों से मेंगाई गई और उसी राज्य में बनाई या पैदा की गई 
प्वीजो के बीच कोई विभेद नहीं हो । इसी तरह ऊपर किसी बात के होते हुए 
भी किसी राज्य का विधानमंडळ उस राज्य के साथ या उसके भीतर होने 
` चाले व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसा युक्तियुक्त प्रतिबन्ध 
+ __ छा सकेगा जैसा कि छोक-हित में अपेक्षित हो। लेकिन इसके लिए कोई 
: विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्वमञ्जुरी के विना राज्य के विधान-मंडल में 
नहीं पेश किया जायेगा । 
संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी, जैसा कि वह 
ऊपर दिये गये उपजन्थों के प्रयोजनों को कार्याम्वित करने के लिए उचित 
समझे । ` इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को संसद. ऐसी शक्तियाँ और ऐसे 
कतंव्य भी सौंप सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे । | 


ऊपर दिये गए उपबन्धों में अथवा इस संविधान के अन्य उपजन्घो में 
किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग (स्व) में का 
कोई राज्य, जो इस संविधान के. प्रारम्म से पहले दूसरे राज्यों से उस 
राज्य में वस्तुओं के आयात पर अथवा उस राज्य से दूसरे राज्यों . 
को वस्तुओं के निर्यात पर कोई कर या शुल्क लगाता था, ऐसे कर या शस्क को 
___ > ख्याता और वसूलता रहेगा | लेकिन ऐसा तभी होगा जब इसक्रे लिए मारत- 

` सरकार और उस राज्य में करार हो जाय और वह राज्य ऐसा करते समय 
-_ इंस करार की शर्तों के अधीन चले। ऐसा अधिक-से-अधिक संविधान कें 
._ आरम्म से दस वर्ष की काळावधि के लिए किया जा सकता है। किसी राज्य में 
इस दस वर्ष की काढावधि के भीतर कितने समय तक इस तरह कर लगाया 


0000000000 002 यक 


. कि उनको संघ की ओर से सहायता देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन 


SEITE 


आथिक उपबन्ध : २२१ 


डब्लिखित रहेगा । किन्तु संविधान के ग्रारम्म से पाँच वर्ष के बाद किसी भी 
समय यदि राष्ट्रपति वित्त-आयोग की रिपोर्ट पर विचार करंने के बाद ऐसे 
किसी करार को खतम करना या उसमें परिवतंन करना आवश्यक समझे, तो 
वह वेसा कर सकेगा । 
आर्थिक उपबन्थो पर बिचार 
संविधान में आर्थिक विषयों के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं उन्हें ऊपर दे ह 
दिया गया है। उनपरं विचार करते समय सब्रसे पहले संघ और राज्यों के ° 
चीच राजस्वों के वितरण परं ध्यान जाता है। संघ-सरकार के जिम्मे बहुत - | 
महत्वपूर्ण कार्य हैं और आजकळ की ।परिस्थिति में संघ-सरकार का शक्तिशाली 
रहना सभी दृष्टियों से वांछनीय है। इसलिए संघ-सरकार की आय के प्रचुर 
साधन रहने चाहिए । लेकिन इसके साथ-ही-साथ यह भी सभी स्वीकार 
करेंगे कि राज्यों के काम का भी कोई कम महत्त्व नहीं है। जनता के सुख- 
दुख के साथ राज्य की सरकार का ही अधिक निकट सम्बन्ध है। आज सरकार 
का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है और राज्य की सरकार से. अपने राज्य-क्षेत्र के 
भीतर निवास करनेवाले लोगों को सभी तरह से सुखी और उन्नत बनाने के 
लिए प्रयत्नशील होने की आशा की जाती है। ऐसी अवस्था में राज्य की 
सरकार अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक तमी निभा सकेगी जत्र उसको 
किसी तरह के अर्थाभाव का सामना नहीं करना पड़े। इस दृष्टि से विचार 
करने पर भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच राजस्वां के वितरण 
के लिए जो व्यवस्था की गई है, वह सन्तोषजनक नहीं माझम पड़ती है । 
राज्य को जो राजस्व दिये गये हैं, वे पर्याप्त नहीं कहे जा सकते । यह ठीक है 
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संघ की सहायता पर अधिक निर्मर करनेवाले राज्य को अपने कायक्षेत्र के 
भीतर स्वतंत्र होकर काम करने में कमी वाधा का भी सामना करना पड़ जा 
संकता है । जो आर्थिक सहायता देता है, उसे स्वभावतः इस सहायता के 
पानेवाले की नीति पर अपना प्रमाब डालने की प्रइत्ति होती दै । ऐसा भारत 
में भी हो सकता है। इसके अलावे ऐसा मी अवसर आ सकता है जत्र संघ 
में एक पार्टी को सरकार रदे और किसी राज्य म॑ इसके बिरोध में रहनेवाळी 
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किसी दूसरी पाटी की | ऐसी अवस्था में संघ से उस राज्य को का पाने में 
दिक्कत भी हो सकेती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि संघ की ओर से राज्यों 
को सहायता देने की व्यवस्था नहीं रइनी चाहिए. ।. इतना कहने का सिर्फ यही 
प्रयोजन हे कि राज्यों के पास आय के इतने साधन अवश्य रहने 'चाहिए, 
जिनसे वे अपना साधारण खर्च आसानी से चला सकें। हाँ, किसी आकस्मिक 
परिस्थिति का सामना करने के लिए वे संघ से सहायता की माँग कर सकते - 
हे और उन्हे संघ की ओर से यह सहायता दी जा सके इसके लिए संविधान में 
समुच्वित व्यवस्था अवश्य रइनी चाहिए । अगर साधारण समय में राज्यों को 
संघ की सहायता पर निर्भर रहना पडे, तो आर्थिक दृष्टि से भीयह हितकर 
नहीं कहा जा सकता । इसका स्वाभाविक परिणामं यही होगा कि भिन्न-भिन्न 
राज्यों में संघ की अधिक-से-अधिक सहायता पाने के लिए एक दोइ-सी लगी 
रहेगी और यह भी असम्भव नहीं जान पड़ता कि {जो सबसे अधिक शोरगुल 
मचाये उसे ही सबसे अधिक सहायता मिले । इसलिए यह समी तरह से स्पष्ट 
है कि राज्यों को आय के कुछ और स्वतन्त्र साधन दिये जाने चाहिए जिससे 
वे अपने राज्यक्षेत्र के निवासियों के बिकास की योजनायें निना किसी रोक-टोक 
के चला सकें। 
संविधान में वित्त-आयोग की स्थापना की जो व्यवस्था की गई है, वह 
प्रशंसनीय है । वित्तीय विषयों के प्रशासन में इससे बहुत सहायता मिलेगी, 
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` इसमें कोई सन्देह नहीं है। उधार लेने और सम्पत्ति, संविदा, अधिकार, 
____ दायित्व तथा व्यवहार-बाद के बारे में जो व्यवस्था की गई है, वह साधारणतः 
सभी जगहों में इसी. तरह की होती है और उसपर विचार करने की कोई 


विशेष आवश्यकता नहीं है। मारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य. . 
और समागम के बारे में संविधान में जो उपबन्ध दिए. गए हैं, वे उचित जान 
पड़ते हैं । विशेष कर यह ध्यान देने लायक है कि व्यापार की दृष्टि से भारत एक 
इकाई की तरह रहेगा, दाळाँ कि विशेष परिस्थिति में एक- राज्य के भीतर र्‍या 
 एकराच्य और दूसरे राज्य के बीच होनेवाले व्यापार पर तरह-तरह के 
' `  प्रतित्रन्ध मी लगाएं जा सकेंगे | इससे संघीय संविधान के रहते हुए मी दे 
| ह की आंयिक एकता पूरी तरह से कायम रहेगी । होना भी यही चाहिए । 


Co फुलशिनननत+-5॒ 


_CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi : 


अध्याय ?३. 


* .. न्याय-पालिका 


कार्यपालिका, विधान-मण्डल और न्यायपाछिक्रा-आधुनिक शासन के यही 
मुख्य अंग हैं और इनमें से प्रत्येक का अपना-अपना महत्त्व है। बैसे तो आज- _ 
कळ शासन-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करते समय आमतौर पर अधिक " 
चर्चा कार्यपालिका और विधान-मण्डल-विषयक बातों की ही होती है। लेकिन 
इससे यह निष्कर्ष निकालना गळत होगा कि उयायपाछिक्रा का कार्यपालिका या 
विधान-मण्डल की अपेक्षा किसी भी तरह गौण स्थान है । बल्कि अगर यह 
कहा जायं कि कुछ अंशों में न्यायपालिका का महत्त्व इनमें सबसे अधिक है, 
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । वरिघानमण्डळ द्वारा जो, विधियाँ बनाई 
जाती हैं, चे टीक से लागू की जाती हैं या नहीं, यह देखना न्यायपालिका का ही 


काम होता है । धीरे-धीरे न्यायालयों के निर्णय भी एक तरह से विधि का ही रूप 


हण कर लेते हैं। जिन देशों में संघीय संविधान रहता है, वहाँ तो इसका ` 
महत्त्व और भी बढ़ जाता है । ऐसे देशों में संघ ओर राज्य दोनों की शक्तियाँ 
संविधान में स्थिर कर दी जाती हैं और अगर कभी किसी बात को लेकर दोनों 


में कोई विवाद खड़ा हो जाता है, तो इसका फैसला न्यायालय ही करते हैं । 


न्यायालयों को यह मी देखना पड़ता दै कि संघ अथवा राज्य के विधानमण्डल 
द्वारा निमित कोई विधि संविधान के अनुसार जायज है या नहीं। इस तरह 
न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है । यही नहीं, व्यक्ति की स्वाधीनता 
और उसके अधिकारों की रक्षा में भी न्यायपालिका का बंहुत हाथ होता है। 
राजनीतिशा्न के प्रसिद्ध विद्वान्‌ देनरी सिंजविक ने ठीक ही लिखा है कि 
राजनीतिक सभ्यता की दृष्टि से किसी राष्ट्र का स्थान निधारित करने में इससे 
अधिक निर्णायक पहचान कोई नहीं है कि उसके न्याय के प्रशासन में सचमुच 
में कितना न्याय प्राप्त होता है? 


१. सिजविक--एलिसेण्ट्स आफ पाडिटिक्स पू. ४८१ 
लास्की-—ए ग्रामर आफ पारिटिबस में उदटत प. ७४१ 
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इस तरह यह स्पष्ट है कि न्यायपालिका-के महत्त्व के सम्बन्ध में जो भी. 
कहा जाय.वह थोड़ा ही है। अन प्रश्‍न है कि जब इसका महत्त्व इतना अधिक 
है, तब इसका गठन. किस प्रकार का हो ! इतना तो आज सभी मानते हैं कि. 
न्याय के शासन में किसी तरह की बाधा नहीं पहुँच सके, इसके लिए यह 
जरूरी है कि इसे कार्यपालिका और विधानमण्डल से अलग रखा जाय | 
साथ-ही-साथ यह मी जरूरी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के नियम तथा - 
उनकी सेवा की शर्ते ऐसी हों जिसमें सबसे योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति ही इन 
पदों के लिए, नियुक्त किये जाय और 'एक बार नियुक्त हो जाने के बाद फिर 
उन्हें किसी से किसी प्रकार का न डर हो, न लाभ की कोई आशा । ऐसा 
होने पर ही न्यायाधीश लोग डर और लोभ, राग और द्वेष, सबसे अरग रह 
कर न्याय कर सकेंगे । न्यायालयों को सरकार के किसी काम के खिलाफ भी « 
निर्णय देने की जरूरत हो सकती है और ऐसा वें निडर होकर तभी कर 
सकते हैं, जब वे जानते हों कि संरकार रञ्ज होकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ 
सकेगी । ः 
आधुनिक जगत्‌ के करीब-करीब समी महत्त्वपूर्ण देशों में इन सिद्धान्तो का 
अनुसरण किया जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी जगह 
न्यायालयों का. गठन और उनकी शक्तियाँ एक ही तरह की हैं। अधिकतर 
देशों में तो न्यायाधीश वहाँ की कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । 
लेकिन स्वीटजरछेंड में ये विधानमण्डळ द्वारा और संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के 
कुछ राज्यों में साधारण जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। अमेरिका के . 
संघीय न्यायाळ्य के सम्बन्ध में यह बात नहीं छागू है। इसके न्यायाधीशों की 
नियुक्ति वहाँ का राष्ट्रपति सेनेट के परामर्श और अनुमोदन से करता है | 
इसी तरह इनकी सेवा की शर्ते भी इसी तरह की होती हैं जिसमें थे सरकार 
के फेर-बदलछ के प्रभाव से दूर रहकर अपना काम कर सकें | . लेकिन इस 
 सम्बन्धमें भी. सभी देशों की व्यवस्था एक ही तरह की नहीं है। ब्रिटेन में 
किसी न्यायाधीश को. उसके पद्‌ से तभी हटाया जा सकता है जब वहाँ की : 
.. पाल्यामेंट के दोनों सदनों के बहुमत से इस तरह की माग उपस्थित किये 


__ जाने पर सम्राट इस आशय का आदेश निकांले। दूसरी ओर संयुक्तराष्ट्र 
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अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महाभियोग द्वारा अपने पद से 
इराये जा सकते हैं। द 

न्यायपालिका की शक्तियों के संबन्ध में भी यही बात. लागू है। ब्रिटेन में 
पालियामेंट की सत्ता सर्वोपरि दै । वहाँ के न्यायालय पार्लियामेंट 
दवारा निर्मित किसी विधि को यह कहकर अवैध नहीं ठहरा सकते कि 
वहे वहाँ के संविधानं के मुताबिक जायज नहीं है। लेकिन अमेरिका तथा 


आस्ट्रेलिया के न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है । इसका यह अर्थ नहीं है 


` कि दोनों देशों में न्यायपालिका का'गठन बिल्कुछ एक ही प्रकार का है। 
अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को राज्यों की विधियों के सम्बन्ध में अपील. 
सुनने की शक्ति नहीं है, . लेकिन आस्ट्रेल्या के उच्चतम न्यायाळय को यहः 
शक्ति प्राप्त है। दूसरी तरफ स्वीट्जरलेंड में न्यायपालिका को इस तरह सें 
संविधान का अर्थ निश्चित करने की कोई शक्ति ही नहीं है । 

न्यायव्यवस्था के संबन्ध में एक दूसरा मेद यह मी देखने में आता 
है कि कुछ देशों में सभी तरह के व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार. 
के न्यायालय रहते हैं चाहे वे सरकारी सेवक हों या “साधारण 
नागरिक। और कुछ देशों में सरकारी सेवकों से सम्बन्धः 
रखनेवाले मामलों के निवटाने के लिए साधारण न्यायालयों से भिन्न अन्य 
न्यायाळ्य रहते हैं जिन्हें प्रशासन-सम्बन्धी न्यायालय (Administrati7eः 
००८६७ ) कहते है । पहले तरह के देशों में इंगछेंड और अमेरिका का नाम 
लिया जा सकता है । इंस व्यवस्था को विधि का शासन (ए]० ०£ ]8)४) कह 
कर पुकारा जाता है | दूसरे तरह के देशों में फ्रांस का उदाहरण सबसे प्रमुख है) 

इसी पृष्ठभूमि में न्यायपालिका के सम्बन्ध में भारतीय संविधान में दिए गये 


उपवन्धों का अवलोकन किया जायगा। इसके बाद उसके स्वरूप पर विचार होगा [ह | 


(१) संघ की न्याय-पालिका 
` उच्चतम न्यायालय का गठन 


भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा । यह मारत के मुख्य न्यायाधिपति , _ 
` तथा अधिक-से-अधिक सात अन्य न्यायाधीशों से मिछकर बनेगा। संसद विधि | 
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 धिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियुक्त करे | 


` से भिन किसी अन्य स्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में मारत के मुख्य न्यांया- 


` पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति के अथवा उसके द्वारा इस काम के लिए 
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द्वारा इससे अधिक संख्या भी निर्धारित कर सकती है । यह न्यायालय दिल्ली में 
अथवा.ऐसे दूसरे स्थान या स्थानों में बैठेगा, जिःहें भारत का मुख्य न्याया- 


उच्चतम न्यायाल्य का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा) » 
इस तरह की नियुक्ति करते समय, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के तथा राज्यों 
के उच्च न्यायालयों के, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर लेगा, जिनसे कि इस 
प्रयोजन के डि परामश करना वह आंवइयक समझे। लेकिन मुख्य. न्यायाधिपति ˆ 


धिपति से बराबर परामश किया जायेगा । उच्चतम न्यायालय के न्यायार्ध.शा के 
रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तमी योग्य समझा जायेगा ज्र कि वह 
मारत का नागरिक हो तथा किसी उच न्यायालय का या ऐसे दो या' अधिक `` 
ज्यायाख्यों का लगातार कम-से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश रह चुक हो; 

अथवा किसी ऐसे न्यायालय का या दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम- कै 
से-कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो; अथवा राष्ट्रपति की राय में पारंगतं > _ 
विधिवेत्ता हो । 


उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने 


Sos p asso 


> 


निदुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ लेगा या प्रसिज्ञान करेगा कि वह 
भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, सम्यक प्रकार से और; 
अदापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के ू 

कर्तव्यों को मय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष .के विना पालन करेगा तथा 
संविधान की और विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा। उच्चतम न्यायाल्य के 
मुख्य न्यायाधिपति को ५,००० रुपये तथा अन्य न्यायाधीश को ४,००० रुपये: 
प्रतिमास के दर से वेतन दिया जायेगा । लेकिन यह बात उस न्यायाधीश पर 
नहीं लागू होगी जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहछे फेडरल न्यायीछ्य 
के मुख्य न्याया/धपूति या अन्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो और ऐसे प्रारम्म : 
पर उच्चतम न्यायाळ्य का मुख्य न्यायाधिपति.या न्यायाधीदा बनं गया हो | 
ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश को ऊपर दिये गये वेतन कें अळावे विशेष वेतन फे रूप 
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में ऐसी राशि पाने का हक होगा जो कि इस - वेतन तथां ऐसे प्रारम्भ से ठीक 
पहले उसे मिलनेवाले वेतन के अन्तर के बरात्रर हो। -उच्चतम न्यायालय के 


प्रत्येक न्यायाधीश को विना किराया दिये-सरकारी निवासस्थान ( पदायास ) 
के उपयोग का हक होगा । ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश भारत-राज्यक्षेत्र के भीतर, 


अपने. कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में हुए खर्च की पूर्ति के लिए ऐसे मत्त 


पायेगा तथा यात्रा-सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दी जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति, 
सम्रय-समय पर तय करे । प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे “विशेषाधिकार और भत्ते. 
तथा छुट्टी और पेंशन के बारे में ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जेसे कि संसद विधि” 
द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे। जबतक संसद ऐसा नहीं करती तत्रतक़ छुट्टी और 
पेंशन के बारे में प्रत्येक न्यायाधीश को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहले फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त थे । लेकिन 
किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भक्तो तथा छुट्टी और पेंशन-सम्बन्धी 
अधिकारों या इनमें से किसी में उसकी निुक्तिके बाद ऐसा कोई परिवतन नहीं 
किया जायेगा जो उसके लिए अलामकारी हो । 

उच्चतम न्यायाळ्य-का प्रत्येक न्यायाधीश पेसठ वर्ष की आय तक अपने 
पद्‌ पर रहेगा। लेकिन कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र देकर 
इसके पहले कमी भी अपने पद से अळग हो सकेगा । वह अपने पद से तभी 
इटाया जा सकेगा जब्र संसद के दोनों सदनों की ओर से इसके लिए मांग पेश 
किए जाने के.बाद राष्ट्रपति इस तरह का आदेश दे। लेकिन साबित किए गये 
कदाचार और असमर्थता (Proved misbehaviour and incapacity) 
के आधार पर ही इस तरह की माँग रखी जा सक्ती है। ओर इसपर राष्ट्रपति 
उचित कारवाई तभी करेगा जत कि इसे प्रत्येक सइन-की समस्त संदस्य-सं ख्या 
के बहुमत का, तथा उपस्थित और मत. देनेवाले सदस्यों में से कम-से-कम 
दो तिहाई के बहुमत का समथन प्राप्त हा । संवद्‌ परिधि द्वारा इस तरह की | 
माँग रखे जाने की, तथा किसी न्यायाधीश के कदाचार या अप्तमर्थता की ` 
जाँच तथा साबित किये जाने-की, प्रक्रिया का. विनियमन कर सकेगी । कोई 
व्यक्ति, जो उचतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह, चुका है, भारत- 


राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायाळ्य में अथवा किती भी प्राधिकारी के 
सामने वकालत या'कोई दूसरा काम नहीं करेगा । 


0९०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi , 


Re Werf ०४ 


२२८ . भारतीय संविधान 


अगर कमी भारत के मुख्य न्यायाधिपतिं की जगह खाली हो अथवा वह 
अनुपस्थिति या किसी दूसरे कारण के चलते, अपने पद के कर्तव्यों के पालन 
करने में असमर्थ हो, तो उच्चतम न्यायालय का एक ऐसा न्यायाधीश उस 


पद के कतंब्यों का पाळत करेगां, जिसे राष्ट्रपति . इस काम के लिए नियुक्त 


. करे । अगर किसी समय उच्चतम न्यायालय के अधिवेशन के लिए उस 


श्या 
|. 
ert 


न्यायाळ्य के न्यायाधीशों से गणपू्ति नहीं होती हो, तो भारत का मुख्य _ 


न्यायाधिपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, उच्चतम न्यायालय की 
चेठको में इतनी कालावधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, तदथ न्यायाधीश 
( ३4 ४०० तए१४७ ) के रूप में उपस्थित रहने के लिए निवेदन: कर 
सकेगा । राष्ट्रपति की पूर्वसम्मति से, तथा सम्बद्धः न्यायाल्य के मुख्य न्याया- 


धिपति से परामश करके ही भारत का मुख्य न्यायाधिपति ऐसा करेगा तथा _ 
` तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कायं - करने के लिए उसी से निवेदन किया जायेगा . 


जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने के लिए 


पूरो तरह योग्य हो । इस प्रकार निवेदन पानेवारे न्यायाधीश का यह कतेव्य * 


होगा कि वह उच्चतम न्यायालय की बैठकों में तबतक उपस्थित रहे, जबतक 
उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो । जब वह इस तरह उपस्थित हो, तब उसे 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, सब क्षेत्राधिकार, शवितयाँ और विशेषा- 
धिकार प्रास होंगे तथा वह ऐसे न्यायाधीश का सब काम सँमालेगा। भारत का 
मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी, राष्ट्रपति की पूवसम्मति से, “किसी व्यक्ति 
से, जो उच्चतम न्यायालय के या फेडरल न्यायालय के, न्यायाधीश के पद पर 


` रह चुका हो, उच्चतम. न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य 


करने का निवेदन कर सकेगा । ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार बैठने और कार्य 
करने के समय में, ऐसे मत्ते जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे तथा 
उस न्यायालये के सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार प्रास होंगे 

लेकिन वह अन्यथा इस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जायेगा । : किन्तु 


ऐसे ब्यक्ति के लिए मुख्य न्यायाधिपति के निवेदन को स्वीकार करना अनिवार्य 


नहीं रहेगा और जबतक वह इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 


बैठने और कार्य करने की सम्मति न दे, तबतक उसे इसके लिए - 


वाध्य नहीं किया जा सकेगा । 
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उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ 
उच्चतम न्यायालय अभिलेख-न्यायालय ( 00076 ०£ 78००7१ ) होगा 
तथा उसे ऐसे न्यायालय. की सभी शक्तिं प्राप्त होंगी जिनमें अपने अवमान 
अ Contemp ) के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल है । | 
कई तरह के विवादों में उच्चतम न्यायालय का प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार 


. होगा । यह कषेत्राधिक्रार भारत-सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के, 


अथवा एक ओर भारत-सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक „ 
या अधिक अन्य राज्यों के बीच के, अथवा दो या अधिक राज्यों के बीच के, 
किसी विवांद में लागू होगा, यदि यह विवाद ऐसे किसी प्रश्न से सम्बन्ध रखता 
है ( चाहे विधि का चाहे तथ्य का ) जिसपर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व 
या विस्तार निर्भर है, ऐसे किसी विवाद के सम्बन्ध में किसी दूसरे न्यायालय 


_ का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा । लेकिन उच्चतम न्यायाल्य के इस क्षेत्राधिकार 


के भीतर ऐसा विवाद नहीं आवेगा जिसमें प्रथम अनुसूची के माग (ख) में 
का कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, संविदा, 
सनद इत्यादि के किसी उपबन्ध से पैदा हुआ हो, जो इस संविधान के प्रारम्भ _ 
से पहले की गई थी तथा इसके बाद भी लागू है। ऐसे किसी विवाद पर भी - 

इस क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं होगा जिसमें कोई राज्य एक पक्ष है, यदि 


. यह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, संविदा इत्यादि से - पैदा हुआ हो, जिसमें 


यह व्यवस्था की गई है कि ऐसा विवाद कैसे क्षेत्राधिकार के भीतर 
नहीं आवेगा । 

इसके अलावे कई तरह के मामलों में उच्चतम न्यायाळ्य का अपीलीय 
भ्षेत्राधिकार भी होगा । उच्चतम र्‍्यायाल्य में, भारत-राज्यक्षेत्र में के किसी उच्च 
न्यायालय के, चाहे व्यवहारविषयक ( (शा) ), घाहे दांडिक (Criminal), 
वाहे अन्य कार्यवाही में, दिये गेए किसी तरह के फैसले की अपील हो सकेगी, 
यदि वह उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण-पत्र दे कि वह मामला इस संविधान के 


` निव॑चन ( interpret8ti0n ) के किसी सारवान विधिःअइन ( Subst 
: antial question 0 ]8# ) से सम्बन्ध रखता है। जहाँ कि उच्च 
न्यायालय ऐसा. प्रमाण-पत्र देना अस्वीकार कर दे वहाँ, यदि उच्चतम न्यायालय 
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यह समझे कि वह मामला इस संविधान के निर्वचन के सारवान विधि-प्रइन से 
सम्बन्धित है तो, वह ऐसे फैसले ढी अपील के लिए बिशेष इजाजत दे सकेगा । 
जहाँ ऐसा प्रमाण-पत्र अथवा ऐसी -इजाडत दे दी गई दो, वहाँ उस मामले में 
का कोई पक्ष इस ,आधार पर कि इस प्रश्‍न पर गलत फैसला दिया गया है 
तथा उच्चतम न्यायास्य की इजाजत से अन्य किसी आधार पर, उस न्यायालय 
सें अपील कर सकेगा । 


व्यवहार-दिषयों के बारे में भी उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालयों में 
अपील की जा सकती है । ऐसा किये जाने के लिए एक आवश्यक शर्ते यह है 
कि उच्च न्यायालय “यह प्रमाण-पत्र दें कि, विवाद-विषय की राशि या मूल्य 
प्रथम बार के न्यायालय ( 0०५८४ ०£ £irst ¡08६००९९ ) में बीस हजार 
रुपये से, या ऐसी अन्य राशि से, जो इस बारे में संसद-निर्मित विधि द्वारा 


तय की जाय, कम नं थी और अपील-गत विवाद में भी उसंसे कम नहीं है; « 


अथवा फैसले में उतनी राशि या मूल्य की सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई दावा या 


प्रश्‍न प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अःतग्र॑स्त ( #१४०।४९१ ) है; अथवा मामला - 


उच्चतम न्यायालय में अपील के लायक है। अगर तीसरी अवस्था को छोड़- 


कर अन्य अवस्था में जिस फैसले के बारे में अपील की जा रही हो, वह फैसला | 


उच्च न्यायालय के ठीक नीचे के न्यायालय के फैसले की पुष्टि करता है तो 
उच्चतम न्यायालय में तमी अपील की जा सकेगी जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण- 
पत्र मी दे कि अपील में कोई सारवान विधि-प्रदन अम्तग्रस्त है । इस उपबन्ध 
के.अधीन उच्चतम न्यायालय में अपील करनेवाला कोई पक्ष ऐसी अपील के 
कारणों में यह कारण भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के सारवान 
विधि-प्रश्‍न पर गळत पैसला दिया .गया है ।. इस उपबन्ध में किसी बात के 
होते हुए भी जबतक संसद-निर्मित विधि द्वारा अन्यथा .उपबन्धित नहीं किया 


जाय, तत्रतक़ उच्च न्य़ायाळय के एक न्यायाधीश के फैसले की अपील उच्चतम 
न्यायाळ्य में नहीं होगी । व के 


इंड-विषयों में भी. उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। | 


भारत के किसी उच्च न्यायाल्य के, किसी .दंड-कार्यवाही में दिये हुए फेसले 


की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी | यदि उस उच्च न्यायालय ने अपील में 
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किसी अभियुक्त व्य बित की रिह्ई ( विसुक्ति ७०0प्प 8] ) के आदेश को 
उलट दिया हो और उसे फाँसी की सजा दी हो; अथवा उप उच्च न्यायालय ने 
स्वयं किसी मामले की सुनवाई करने के लिए, उसे अपने अधीन न्यायालय 
से अपने पास मँगा.ल्या हो और अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठदराया हो 
तथा उसे पाँसी की सजा दी हो; अथवा उझ्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे 
कि मामला ऐसा है जिसके बारे में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती 
है। संसद-निर्मित विधि द्वार उच्चतम न्यायालय को भारत-राय्यक्षत्र म के 


करिसी उच्च न्यायाल्यःके दंड-कायत्रादी में दिये गये, हिंसी फेसले की अपील 
सुनने की और भ शक्ति दी जा सकेगी । 


जबतक संसद विधि हारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करे तब्रतक 
उच्चतम न्यायालय कों ऐसे किसी भी विषय के बारे में क्षेत्राधिकार और 
शतक्तियाँ होंगी जिंसके विषय में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी 
वर्टमान विधि के अधीन फेडरल .न्यायालय को क्षेत्राधिकार और दक्तियाँ थीं । 
इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय को स्वविवेक 
से भारत के करिसी न्यायालय या न्यायाधिकरण ( Tribunal ) द्वारा किसी 
विषय में दिये हुए फैसळे की अपील के लिए विशेष इजाजत देने की शक्ति 
रहेगी । लेकिन यदद बात सशस्त्र बला से सम्बद्ध, करिसी विधि के अधीन गठित 
किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये फैसले पर नहीं लागू होगी । 
» उच्चतमं न्योयालय को अपने किसी निणय या आदेश पर पुनर्विछोकन 
( 8७१७७ ) करने का अधिकारं होगा । | 
` उच्चतम न्यायालय को संघ-सूची के विधया में से किसी के बारे में ऐसे 
और क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ होंगी जैसे संसद-निर्मित विधि द्वारा प्रदान की 
जाव । इस न्यायालय. को किसी विषय के बारे में ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा 
शक्तियाँ होंगी जो भारत-सरकार और किसी राज्य की सरकार के बीच हुए 
“फरार द्वारा प्रदान की जाये, यदि संसद इनके प्रयोग का विधि द्वारा उपबन्ध ` 
कर दे | संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को, मूल अधिकारों के सम्बन्ध ४ 
में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किम्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश्या | च 
` लेख, जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध, अधिकार-एच्छा 
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और उद्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा इनमें से किसी को निकालने 
की शक्ति प्रदान कर सकेगी । संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायाळ्य को ऐसी 
अनुपूरक ( 0॥0]979 ) शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी, जैसी कि उस न्यायालय 
को, अपने क्षेत्राधिकार के और अच्छी तरह प्रयोग करने के योग्य बनाने के 
उछिए, आवश्यक या वाञ्छनीय माळूम पड़े । 


उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि मारत के सभी न्यायालयों को मान्य , 
4 Bindi -बन्धनकारी ) होगी। अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में यह 
ज्यायाळ्य ऐसी आशक्ति ( १९०९७ ) या ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि 
उसके सामने पेश किसी विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो औरं 
इस. प्रकार दी हुईं आजञसि या आदेश मारत-राज्यक्षेत्र में समी जगह लागू 
होगा । विशेष तौर पर इस न्यायालय को भारत में के किसी व्यक्ति को हाजिर 
कराने के, किन्ही दस्तावेजों ( 000८7०78 ) को प्रकट या पेश कराने के, 
अथवा अपने किसी अवमान की जाँच कराने या दंड देने के प्रयोजन के लिए, 
कोई आदेश देने की. पूरी शक्ति होगी | भारत के समी असैनिक और न्यायिक 
( यण ३०५ ०००३] ) प्राधिकारी उच्चतम. न्यायाळ्य की सहायता में 
झाये करेंगे। | 
विशेष अवसरों पर राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायाळ्य से परामर्श करने की 
झाक्ति दी गई है । यदि किसी समय राष्ट्रपति यह समझे कि विधि या तथ्य का 
कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ दै, अथवा उसके पैदा होने की सम्भावना है, जिस * 
पर उच्चतम न्यायाळ्य की राय प्राप्त करना इष्टकर ( ०९१५००४ ) है, तो 
उस प्रश्न को उस न्यायालय को विचाराथे सौंप सकेगा । .इस तरह से किसी 
' - अक्न के सोंपे जाने पर वह त्यायाळय ऐसी सुनवाई के बाद जेसी कि वह उचित 
समे, राष्ट्रपति को उसपर अपनी राय दे सकेगा । ऊपर कहा जा चुका है 
' . कै उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसा विवाद नहीं रहेगा जिसमें 
अथम अनुसूची के माग ( ख ) में का कोई राज्य एक पक्ष है यदि वह विवाद 
किसी ऐसी संधि, करार, संविदा, सनद इत्यादि के किसी उपबन्ध से पैदा हुआ 
हो, जो इस संविधान के प्रारम्म से पहले की गई थी तथा इसके बाद भी 
 खायूददै। लेकिन राष्ट्रपति इस तरह के विवाद को भी इस न्यायालय को 
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राय देने के लिए, सौंप सकेगा तथा वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के. बाद 
जेसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति, को उसपर अपनी राय देगा । 


न्यायालय के नियम आदि र र 
° ` संसद्‌ द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 
* उच्चतम न्यायालय, समय-समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, न्यायालय की | 
` कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के साधारण विनियमन के लिए नियम बना सकेगा । 
इस तरह से बनाये गए नियम, उन न्यायाधीशों की कम-से-कम संख्या नियत ° 
कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिए वैडेंगे तथा, अकेले न्यायाधीशों और 
खंड-न्यायाळ्यों ( 9/7४।९ judges ang Division Courts) की 
शक्ति के लिए उपबन्ध कर सकेंगे । ऐसे करिसी मामले में निर्णय देने के लिए, 
जो इस संविधान के निर्वचन के किसी सारवान विधिःप्रक्ष से सम्बंधित है 
अथवा राष्ट्रपति द्वारा: सौंपे गए. किसी प्रश्‍न पर विचार करने के लिए, वैठने- 
वाळे न्यायाधीशों की कम-से-कम संख्या पाँच होगी । उच्चतम न्यायाळय के सभी 
निर्णय खुले न्यायाळ्य में ही सुनाए जायँगे । राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी 
प्रश्न पर भी, खुले न्यायाळ्य में सुनाई गई राय के अनुसार ही रिपोर्ट दी जायेगी | 
मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति से ही; 
उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय या ऐसी कोई राय दी जायेगी । लेकिन 
बहुमत की सय या निर्णय से सहमत नहीं होनेवाळा कोई न्यायाधीश अपनी 
असहमति प्रकट कर सकेगा अथवा अपना विमत ( dissentin ). निर्णय 
या रायदेसकेगा। | ; 
पदाधिकारी, सेवक तथा व्यय; 

: उच्चतम न्यायाळ्य के पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्तियाँ भारत के 
मुख्य न्यायाधिपति द्वारा अथवा उसके द्वारा निर्देशित उस न्यायाळ्य के किसी 
दूसरे न्यायाधीश या पदाधिकारी द्वारा की जायेगी । लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नियम 

 . . बना सकेगा कि खास-खास अवस्थाओं में, किसी व्यक्ति को न्यायाल्य से 
् सम्बन्धित किसी पद पर संध-छोकसेवा-आयोग से परामर्श क्रिये बिना, नहीं 
द्र नियुक्त किया जाय । यह नियम ऐसे किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में नहीं छागू होगा _ 
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जो पहले से ही इस न्यायालय में काम कर रहा हो। संसद-निर्मित किसी 
विधि के अधीन रहते हुए इस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की 

. सेवा की शर्त ऐसी होंगी, जेसी कि भारत का मुख्य न्यायाधिपति नियमों द्वारा 
तय करे | मुख्य न्यायाधिपति इस न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश या पदा-, 
घिकारी को भी इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकता , 
है। लेकिन इस तरह से बनाये गए नियमों के लिए जहाँ तक कि वे वेतन, भत्ते, « 

« छुट्टी या पेंशन से सम्बन्ध रखते हैँ, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी । 

` उच्चतम न्यायालय के सभी प्रशासन-व्यय, मारत की संतित निधि पर भारित 
होंगे । इस व्यय के भीतर उस न्यायालय के पदाधिकारियों या सेवकों को 
दिये जानेवाले सभी वेतन, मत्ते और पेंशन भी शौमिल दै । इसी तरह इस 
न्यायाल्य हरा ळी गई फीसे और अन्य घन भारत की संचित निधि का 
भांग होंगी \ | 


(२) प्रथम अनुश्नची के भाग (क) में के 
राज्य की न्यायपालिका  : £ 
उच्च न्यायालय का गठन क 
प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा । इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहले किसी प्रान्त के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करनेवाला 
उच्च न्यायालय तस्स्थानी राज्य का उच्च न्यायालय समझा जायेगा । प्रत्येक « | 
न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के" 
८ बनेगा डिन्‍्हें राष्ट्रपति समय-समय पर. नियुक्त करना आवश्यक समझे । लेकिन |` 
इन न्यायाधीशों की संख्या उस अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी जिसे 
राष्ट्रपति, समय-समय पर उस न्यायालय के सम्बन्ध में आदेश द्वारा 
नियत करे । र : ! 
राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा । 
मुख्य न्यायाधिपति,को छोड़ अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशां मे, वहाँ  । 
के उच्च न्यायांळ्य के मुख्य न्यायाधिपति से परामश करके, उच्च न्यायालय के 
प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा । किसी उच्च न्यायाळय. के न्यायाधीश के 
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रूप में नियुक्त. किये जाने के-छिए कोई व्यक्ति तत्रतक ' योग्य नहीं होगा. जब- 
तक कि वह भारत का नागरिक नहीं हो, तथा भारत में कम-से-कम दस साळ 
तक किसी न्यायिक पद पर नहीं रह चुका हो; अथवा प्रथम अनुसूची में के 
,किसी राज्य के उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों 
का लगातार कम-से-कम दस वर्ष तक अधिवक्ता नहीं रह चुका हो। किसी 
राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर:नियुक्त किया रया प्रत्ये 
व्यक्ति, अपने पदग्रहण करने"के पहले, उस राज्य के राज्यपाल के, अथवा, 
उसके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति कें सामने शपथ लेगा 
या प्रतिज्ञानं करेगा कि वह संविधान के ग्रति भद्धा और निष्ठा रखेगा, सम्यकू 
प्रकार से, और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान औरं विवेक से 
अपने पद के कतंव्यो को भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेश के विना पालन 
करेगा तथा संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखेगा। 253८ 
पत्येक राज्य में के उच्च न्यायालय. के मुख्य न्यायाधिपति को ४००० रुपये 
और अन्य न्यायाधीश को ३,५०० रुपये प्रतिमास के दर से वेतन दिया 


जायेगा । यदि कोई व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी प्रान्त में 


के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अथवा अन्य न्यायाधीश के प्रद्‌ पर 

, रहा हो और ऐसे प्रारम्भ पर तस्स्थानी रांउ्य के उच्च न्यायालय का मुख्य 
` ज्यायाधिपति अथवा अन्य न्यायाधीश बन गया हो और यदि वह ऐसे प्रारम्म के 
पहले ऊपर दिए हुए दर से अधिक वेतन पाता रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को 
ऊपर दिये हुए. वेतन के अतिरिक्त बिशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि दी 
जायेगी जो कि इस वेतन तथा पहले मिलनेवाले वेतन के अन्तर के बराबर 
हो । प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे.वेतन तथा छुट्टी और पेंशन के बारे में ऐसे 
अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि संसद विधि द्वारा मयःसमय पर निर्धारित करे । 
'जज्तक संसद्‌. इस प्रकार निर्धारित नहीं करे, तबतक उच्च न्याया] का 

` प्रसेक न्यायाधीश मारत के भीतर अपने कतेव्यपाऊंन में की गई यात्रां के 
खर्च की पूर्ति के लिए ऐसे मत्ते तथा यात्रा-सम्बन्धी ऐसी सुविधायें पाएगा 

` ज्ञेसी कि राष्ट्रपति समय-समय पर विदित करे । इसी तरह ऐसे न्यायाधीशों 
को छुट्टी तथा पेंशन के सम्बन्ध में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस संविधान 
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के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रान्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 
प्रात थे। लेकिन न तो किसी न्यायाधीश के भत्ते और न उसके छुट्टी या 
पंशन-सम्बन्धी अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसको कोई अलाभकारी 
परिवतेन किया जायेगा । ` 
एक बार नियुक्त किये जाने के बाद प्रत्येक न्यायाधीश साठ बरस की आयु ' , 
तक इस पद पर रहेगा । लेकिन इसके पहले भी राष्ट्रपति के पास त्यागपत्र , 
_ देकर अपने पद से इट जाने के लिए वह स्वतंत्रः रहेगा । उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश के हटाये जाने का तरीका वही रहेगा जो उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश के लिए है और जिसे यथास्थान ऊपर दिया जा चुका दै । राष्ट्रपति 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके भारत में के एक उच न्यायालय _ 
से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की बदली कर सकेगा । जब किसी 
न्यायाधीश की इस तरह बदली हो, तत्र उसे उस काळावघि में, जिसमें कि वह 
दूसरे न्यायालय में रहता है, अपने वेतन के अळावे मुआवजे के तौर पर 
९ प्रतिकरात्मक 00m९6788075 ) ऐसा मत्ता मिलेगा, जैसा संसद विधि 
द्वारा निर्धारित करे। जन्रतक संसद इस प्रकार निर्धारित नहीं करे तबतक 
ऐसे न्यायाधीश को ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता मिलेगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश 
दवारा नियत करे । कोई व्यक्ति, जो इस संबिधान के प्रारम्म के बाद भारत 
के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुका है, भारत के 
न्यायाछ्य में अथवा किसी प्राधिकारी के सामने वकाळत या कोई दूसरा काम 
नहीं करसकेगा| 
जव किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद खाली हो अथवा 
जब वह गैर हाजिरी या किसी दूसरे कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पालन 
करने में असमर्थ हो, तब उस न्यायालय का कोई ऐसा न्यायाधीश कार्यकारी 
मुख्य न्यायाधिपति के रूप में कार्य करेगा जिसे राष्ट्रपति इस काम के लिए 
ठ निर्ष्त करे | इस अध्याय में किसी बात के दोते हुए भी, किसी राज्य के उच्च. 
` न्यायाळ्य का मुख्य न्यायाध्रिपति किसी समय भी, राष्ट्रपति की पूर्वसम्मति 
` से, किसी व्यक्ति से, जो उस न्यायाळ्य के अथवा किसी दूसरे उच्चन्यायाळय 
"के न्यावर्धाश के पदपर रह चुका है, उस राज्य के उच्चन्यायाळय में बैठने 
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और कार्य करने का निवेदन कर सकेगा । ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार . 
बैठने और कार्य करने के काल में, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते तथा उस 
न्यायालय के न्यायाधीश के सभी क्षेत्राधिकार, दाक्तियाँ और विशेषाधिकार 
प्राप्त होंगे, लेकिन वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा 


` “जायेगा । किन्तु जवतक ऐसा व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 


बैठने तथा कार्य करने की सम्मति न दे, तबतक उसे ऐसा करने के लिए. [ 
वाध्य नहों किया जा सकेगा । . 

उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियाँ उस $ 
न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसके द्वारा निर्देशित अन्य न्यायाधीश 
या पदाधिकारी करेगा । लेक्निन उस राज्य का राज्यपाल जिसमें उस न्यायालय 
का मुख्य स्थान दो, ऐसा नियम चना सकेगा कि खास-खास अवस्थाओं में, 
किसी व्यक्ति को, न्यायाळय से सम्बन्थित किसी पद पर राज्य-लोकसेवा-आयोग 
से परामर्श किये बिना नहीं नियुक्त किया जाय । यह नियम ऐसे किसी व्यक्ति 
के लिए नही लागू होगा जो पहले से उस न्यायालय के किसी पद पर काम कर 
रहा दो । राज्य के विधानमंडळ द्वारा निर्मित विधि के अधीन रहते हुए उच्च | 
न्यायाळ्य के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि 
उस न्यायालय का मुख्य नयायांधिपति नियमों द्वारा विहित करे । मुख्य न्याया- 
थिपति उस न्यायाख्य के किसी दूसरे न्यायाधीश या पदाधिकारी को भी इस 
प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। लेकिन इस 
तरह से बनाए गये नियमों के लिए, जहाँ तक किं चे वेतन, मत्ता, छुट्टी या पेंशन 


` से सम्बन्ध रखते हैं, उस राज्य के राज्यपाल के, जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य 


स्थाने है, अनुमोदन की अपेक्षा होगी । उच्चन्यायालय के सभी प्रशासन-व्यय 
राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। इस व्यय के भीतर उस न्यायालय 


के पदाधिकारियों या सेवकों को दिये जानेवाले समी वेतन, भत्ते और पेंशन . क. 


मी-शामिळ हैं । इसी तरह उस न्यायालय द्वारा ळी गई पीसे तथा अन्य धन 


- राज्य की संघित निधि के भाग होंगी । 


~ 


उच्च न्यायालय की शक्तियो | 
प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिरेख-न्यायाल्य होगा तथा उसे ऐसे न्यायालय 
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की सभी शक्तियाँ होंगी, जिनमें अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति 
भी शामिल है। । 
इस संबिधान के, तथा समुचित विधान-मंडळ . द्वारा निर्मित किसी 
विधि के, उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी वतमान उच्चन्यायाल्य का 
क्षेत्राधिकार तथा उसमें प्रशासित विधि वेसी ही रहेंगी, जेसी इस संविधान | 
के प्रारम्भ से ठीक पहले थीं । यही बात उस न्यायालय मं न्यायःप्रशासन 
के सम्बन्ध में उसके न्यायाधोशों की अपनी-अपनी शक्तियों के बारे 
"सं मी लागू दै; ` जिनके अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने की, तथा 
उसकी चैंडकों और उसके सदस्यों के अकेले या संघ न्यायालयों में बैठने 
के विनियमन करने की, शक्ति “भी. है। परंतु, इस संविधान के प्रारम्भ 
, से पहले राजस्व-सम्हल्धी किसी काम के बारे में किसी उच्चन्यायालय के | 
आरम्मिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर जो कोई प्रतिबन्ध लागू रदा हो वह L 
आगे नहीं लागू होगा । ः | 


re 


प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्यक्षेत्रों में के, जिनके सम्बन्ध में वह । 
अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो, किसी व्यक्ति या -प्राधिकारी के प्रति, 
या समुचित मामलों में किसी सरकार को निर्देश, आदेश. या लेख अथवा 
“उनमें से किसी को निकालने की शक्ति होगी | इनके अन्तर्गत वन्दी-प्रत्यक्षीकरण, | 
परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-प्रच्छा और उत्म्रेषग के प्रकार के लेख भी शामिल | 
हैं। ये लेख संविधान द्वारा दिये गये मूळ अधिकारो में से किसी को प्रवर्तित « ? 
र कर ने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए निकाले जा सकते हैं | उच्च | 
„ न्यायाळ्य की इस शक्ति से इस सम्बन्ध में संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय ` "| 
को दी हुई शक्ति में हिंसी तरह की कमी नहीं आयेगी | | 

प्रत्येक उच्च न्थायःल्य उन राज्यक्षेत्रो के, जिनके सम्बन्ध में बह क्षेत्राधि- | 
कार का प्रयोग करता हो, सभी न्य्रायाळयों और न्ययाधिकरणों का अघिक्षण 
( Superintendence ) करेगा । इस उपत्रन्ध की व्यापकता पर बिना j | 
किसी प्रतिकूल प्रभाव के उच्च न्यायाळय विशेष कर ऐसे न्यायालयों से विवरणी. - | 
( Returns ) मगा सकेगा, उनकी कार्यप्रणाली और कायवाहियों के | 
विनियमन के लिए; साधारण नियम बना सकेगा तथा प्रपत्रों ( £07708 ) को 


_ CC-0. Digitized by eGangotri. ‘Kamalakar Mishra Collection,. Varanasi 


न्यायपालिका . २३९ 


विहित कर सकेगा, और इनके पदाधिकारियों द्वारा रंखी जानेवाली पुस्तकों, 
प्रविश्ों ( ०॥(7।७७ ) तथा छेखाओं के प्रपत्नो को. विहित कर सकेगा। - 
उच्च न्यायालय उन फीसों की दर भी तय कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के . | 
शेरीफ, सभी किरानियों और पदाधिकारियों, तथा इनमें वकालत करनेवाले टी % 
“ज्यायवादियों, अधिबकताओं और वकीलों को मिल संकेंगी । लेकिन ये नियम, | 

प्रपत्र या द्र तत्समय लागू किसी विधि के उपजन्थों से असंगत नहीं होंगे । 

इसके अळावे इनके लिए राड्यपाल का पूर्व-अनुमोदन ले लेना जरुरी होगा. | 

परन्तु यहाँ जो कुछ दिया गया दै उसका यह अर्थ नहीं होगा किं उच्चन्यायालय । 
को ऐसे न्यायालय या न्यायाधिकरण पर भी अधीक्षण की झाक्तियाँ हैं, जो | 
सशस्त्र बलों से सम्त्ररऔी करिसी विधि के अधीन गठित की गई हों | | 

| 


यदि कमी उच्च न्यायालय यह समझे कि उसके अधीन न्यायाल्य में पेश 
हुए किसी मामले में इस संविधाने के निर्वचन का कोई सारवान विधिप्रशन 
अन्तग्नस्त है, जिसका निर्धारित होना उस मामले को निबटाने के लिए. - | 
आवश्यक है, तो वह उस मामले को उघ न्यायाल्य से हटाकर अपने पास ' | 
मैंगा लेगा । इसके बाद वह या तो उस मामले को खुद. निदा सकेगा या 
उस विधिर्न का निर्धारण कर, अपने निर्णय की प्रतिलिपि-सहित उस मामले 
को फिर उसी न्यायाळ्य के पास लौटा दे सकेगा जहाँ से वह मँगाया- गया - 
हो । उस निर्णय के प्रास हो जाने पर वह न्यायालय उसका अनुसरण करते 
हुए उस मामले को निबटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा । . 
संसद विधि द्वारा किसी उच्चन्यायाळ्य के क्षेत्राधिकार का विस्तार जिस 
राज्य में उसका मुख्य स्थान है, उससे भिन्न प्रथम अनुसूची के किसी राज्य में, 
अंथवा उसके भीतर न होनेवाले «किसी क्षेत्र में, कर सकेगी। इसी तरह 
` संसद-निमित विधि द्वारा यह क्षेत्राधिकार किसी ऐसे राज्य. अथवा क्षेत्र से 
हटाया भी जा सकेगा। जहाँ कोई उच्च न्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर, जिसः 
में उसका मुख्य स्थान है, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
करता हो, वहाँ इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ नहीं होगा, कि उस 
राज्य के विधान-मंडळ को जिसमें उस न्यायाळय का मुख्य स्थान है, उस 
क्षेत्राधिकार को बढ़ाने, घराने या खतम करने की शक्ति है। प्रथम अनुसूची _ - 
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के माग (क) या (खं) सें के किसी राज्य के विधान-मंडळ को भी, जिसमें 
ऐसा कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्राधिकार को खतम करने की शक्ति नहीं रहेगी। ` ` 


लेकिन इस उपबन्ध के अधीन रहते हुए, तद्विषयक विधि बनाने की शक्ति 
रखनेवाले विधान-मंडल को, उस न्यायाळ्य के उस केत्र-सम्न्धी क्षेत्राधिकार 


के बारे में ऐसी विधि बनाने की शक्ति रहेगी जेसी कि वह तन बना सकता 


जबकि उस न्यायालय का मुख्य स्थान उस क्षेत्र मं होता.। ' 
अधीन न्यायालय 


प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के नीचे जिलों, सब डिवीजनों इत्यादि ` 


में कई प्रकार के अधीन न्यायालय ( डिपा0०'तांग 8७ 0०००४ ) रहते 
हैं ¦ संविधान में उनके सम्बन्ध में भी व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार 
किसी राज्य में जिळा-न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनकी पद्‌-स्थापना और 
पदोन्नति ( Posting and promotion ) ऐसे राज्य के सम्बन्ध में 
क्षेत्राधिकार प्रयोग करनेवाले उच्च न्यायालयं से परामश करके राज्य का 


राज्यपाल करेगा । कोई व्यक्ति जिला-न्यायाधीश के पद के लिए नियुक्त किये 
जाने के योग्य केवळ तमी समझा जायेगा जबकि वह कम-से-कम सात वर्षो 
तक अधिवक्ता या वकील रह चुका हो तथा उच्च-न्यायाल्य ने उसकी 


नियुक्ति के लिए. सिपारिश की हो। लेकिन यह ऐसे ब्यक्ति के लिए आवश्यक . 
नहीं दोगा जो पहले से ही संघ अथवा राज्य की सेवा में छगा हुआ हो। 


जिळा-न्यायाघीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की राज्य की न्यायिक सेवा 


_ (Judic।2] ४९7४।००__) में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य-लोकसेवा-आयोग [ 


तथा उच्च न्यायालय से परामश के बाद, उसके द्वारा बनाये गये नियमों के 
अनुसार की जायेगी । 


जिळा-न्यायाळयों तथा उनके अधीन न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय ` 


में निहित होगा। इसके अन्तर्गत जिला-न्यायाधीश के पद से नीचे के 


. किसी पद पर काम करनेवाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों 
f ` की पद स्थापना, पदोन्नति और उनको छुट्टी देना भी शामिल है। लेकिन 


इसका यह अर्थ नंदी है कि ऐसे किसी व्यक्ति से उस अपील के. अधिकार को 


| ठे 'छीना जा सकता है जो कि उसकी सेवा की झत्तो का विनियमन करनेवाळी . 
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विधि के अधीन उसे प्राप्त हो। उच्च त्यायाल्य को यदे अधिकार भी नहीं 
रहेगा कि वह ऐसे व्यक्ति की सेवा की, ऐसी “विधि के. अधीन निश्चित की 
गई शर्तों के अनुसरण से अन्यथा उससे व्यवहार करे | “ 

. राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा आदेश दें सकेंगा कि अधीन 


“न्य़ायाल्यो के बारे में ऊपर दिये गये उपबन्ध तथा उनके अधीन. बनाये गये ` 


कोई नियम राज्यके किसी प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों (m&i8t72४९8) 


के सम्बन्ध में भी वैसे ही लायू होंगे जिस प्रकार वे न्यायिक सेवा के व्यक्तियों के. 
सन्बन्ध में लागू होते हैं । इनका लागू होना उस तारीख से आरम्म दोगा जो: 


कि राज्यपाल द्वारा नियत की जाय। दंडाधिकारियों पर इस प्रकार लागू होते 
समय ये उपत्रन्ध तथा नियम ऐसे अपवादो और रूपभेदों के अधीन रहेंगे 
जो कि राज्यपाल द्वारा निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित दों । 
(३) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य 
: की न्यायपालिका 

` ऊपर जो उपबन्ध दिये गये हैं वे प्रथम. अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य की न्यायपालिका के लिए हैं। लेकिन कार्यपालिका और विधानःमंडळ 
सम्बन्धी उपबन्धों की तरह ही ये उपबन्ध भाग (ख़ ) में के राज्य की न्याय- 
पालिका पर मी लागू होंगे । मेद सिर्फ यही रहेगा कि ऊपर जहाँ कहीं भी 
राज्यपाल शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ भाग (ख) में के राज्य के 


: सम्बन्ध में, राजप्रमुख समझा जायेगा और जहाँ. प्रान्त? शब्द का प्रयोग 
हुआ है वहाँ भारतीय राज्य | भाग (क) में के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों." 


के वेतन की दर संविधान में ही दे दी गई है लेकिन .माग (ख ) में के 


राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा राजप्रमुख से . 


परामर्द करने के बाद निर्धारित किया जायगा । इसी तरह जब तक संसद्‌ इन 
न्यायाधीशों के मत्तो त॑था छुट्टी और पेंशन-सम्बन्धी अधिकारों को निर्धारित 
नहीं करे, ततर तक ये संविधान में किये गये उपबन्ध के अनुसार नहीं होंगे, 
बसि राष्ट्रपति द्वारा राजप्रमुख से परामर्शं करने के पश्चात्‌ निर्धारित किये 


जायँगे । इनके अतिरिक्त प्रथम अनुसूची के माग (क) और भाग (.ख ) ` 
 क्तेराज्य की न्यायपालिका में कोई मेद नहीं रहेगा । 


१६ 
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पेपर ०: ____ आारतीय संविधान 
(४) प्रथम अलुद्वची में के 


भाग ( ग) में के राज्य की न्यायपालिका. 
संसद विधि.द्वारा. प्रथम अनुसूची के माग (ग) में के किसी राज्य के 
डिए उच्च न्यायालय .गठित कर सकेगी । इसी तरह विधि द्वारा संसद ऐसे 
= किसी राज्य में के किसी न्यायाळ्य. को, इस संविधान के प्रयोजनों में से. ० 
` संभी या किसी के लिए, उच न्यायांळय घोषित कर सकेगी। ऊपर प्रथम अनु 
"पूची के भाग (क) के उचच न्यायाळ्य के सम्बन्धं में दिये हुए उपबन्ध, ऐसे 
प्रत्येक उच्च न्यायाळ्य के सम्बन्ध में भी, ऐसे रूपमेदों और अपवादों फे अंधीन 
द रह कर, जैसा कि संसद विधि द्वारा तय करे, लागू होंगे । प्रत्येक उच न्यायालय, 
र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले प्रथम अनुसूची के माग ( ग) में के 
किसी राज्य या उसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का ' 
अयोग करता था, ऐसे प्रारम्भ के बाद भी उस राज्य या क्षेत्र के सम्बन्ध मे 
से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहेगा । लेकिन इस संविधान तथा इस 
संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर उस विधान-मंडल दारा 
बनाई गई किसी विधि का उपबन्थो के अधीन रहते हुए ही ऐसा होगा। 
ऊपर लिखी हुई रिंसी बात से, प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग 
(ख).में के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को उस 
अनुसूची के भाग (ग) में के किसी राज्य पर अथवा उस राज्य के भीतर 
... क्षिसो क्षेत्र पर विस्तृत करने.की या उससे हटाने की, संसद की शक्ति में किसी 
ˆ तरह की कमी नहीं आयेगी । 
भारतीय न्यायपालिका का खरूप 
. न्यायपालिका के सम्बन्ध में भारतीय संविधान द्वारा की गई व्यवस्था ऊपर 
दी जा चुकी दै। अत्र इसके स्वरूप पर विचार किया जा सकता है । ऐसा 
करते समय सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका की एक बड़ी विशेषता यह 
माळ पड़ती है कि अन्य संघीय देशों की तरह यहाँ संघ और राज्य की न्यांयं- 
__ पालिका एक दूसरे से बरिङकुछ अलग-अलग नहींहै। संविधान में इनके 
न सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं, वे अळग-अळग जरूर दिये गये हैं; लेकिन वास्तव में 
' आरत की एक ही न्यायपालिका है। राज्य के उच्च न्यायाल्य से उच्चतम 
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“न्याय-पालिका 7 . २४३ 


न्यायाल्य में करीब-करीबं संभी तरह के मामलों की अपील की जा सकती है 


यहं उचित' ही है। और लामों के साथ-साथ इससे देश में एकता की भावना 
भी सुदंद रहेगी। इसीसे एक “दूसरी विशेषता भी प्रकट होती है । यहाँ के 


उच्चतम न्यांयाल्य की शक्ति बहुत व्यापक है। शायद ही किसी संघीय देश 


के उच्चतम न्यायालय को इतनी शक्ति है। साधारणतः अन्य संघीय देशों में 
उच्चतम न्यायालय को'सिफे संघ औरं राज्य के या ऐक राज्य और दूसरे राज्य के 


बीच के विवादों तथां संविधान' के निर्वचन: के किसी सारवान विधि-प्रश्न॒ - 
से सम्बन्धित मामलों को नित्रटाने 'की शक्ति रहती है | .लेकिन “भारत के 


उच्चतम न्यायालय को इन शक्तियों के साथ-साथ व्यवहार-विषयों और दंड- 
विंषयों में भी अपील सुनने की शक्ति.है। और संघीय देशों की: तरह: यहाँ के 
नागरिकों की व्यक्तिगत खाघीनता का संरक्षण भी उच्चतम न्यायाल्य का एक 
महत्त्वपूर्ण काम है । राज्य.के भीतर के क्षेत्र के" सम्बन्ध में उच्च न्यायालय को 
भी इसी तरह की शक्तियाँ प्रास हैं । पहले उच्च न्यायालय में राजस्व-सम्बन्धी 
मामलों पर विचार नहीं हो सकता था। लेकिन अब इस तरह का कोई प्रतिबन्ध 
नहीं है यहाँ पर विधान-मंडल और न्यायपालिका के बीच के सम्बन्ध पर भी विचार 
कर लेना उच्चित होगा । यहाँ विधान-मण्डल को ब्रिटेन की पाछियामेंट की तरह 
अपनी इच्छानुसार कोई भी विधिं बनाने की शक्ति नहीं है। इसके विपरीत, 
संविधान में विधान-मण्डल को विधि बनाने की जो शक्ति दी गई है, 'उसे 
उसी के मीतर,रह कर विधि बनाना पड़ेगा । इस तरह इसके भीतर रह कर 
संसद या राज्य का विधान-मंडल कोई भी विधि ` बना सकता है । इसमें 
त्यायाळ्यों की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन 
अगर किसी विधान-मंडळ द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाय जिसे बनाने की 
शक्ति उसे संविधान के अनुसार नहीं है, तो न्यायालयों को इस आधार-पर 


, ऐसी विधि को अबैध घोषित करने की शक्ति है। इस तरह से भारतीय 


न्यायपालिका संविधान फे संरक्षण का भी काम करती है । राष्ट्रपति को उच्चतम 
न्यांयाल्य से परामर्श करने की जो शक्ति दी गई है, वह भारतीय, न्यायपालिका 


- की एक दूसरी विशेषता है। 


इस तरह यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान. में न्यायपालिका को. बहुत 


महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। न्यायालयों के गठन के सम्बन्ध में जो व्यवस्था . . 
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२४४ ; भारतीय संविधान 


की गई है, वह भी बहुत अंश में प्रशंसनीय है। उच्चतम न्यायालय और 

उच्च न्यायाल्यों के न्यायाधीशों की बहाली और बखोसगी के सा भे जो | 

उपबन्ध हैं, वे ऐसे हैं जिनसे इन न्यायालयों की स्वतंत्रता आर निष्पक्षता 

बहुत इद णद सुरक्षित हो जाती है। पहले उच्च न्यायालय के झम से कम | | 
| 


एक तिहाई न्यायाधीशों का इंडियून सिविळ सर्विस का सदस्य होना जरूरी 
था। लेकिन अग्र इस तरह का कोई उपब्रन्ध नहीं है। अधीन न्यायालयों के | 
न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय का बहुत महत्त्वपूर्ण हाय रहेगा 
इसके अलावे इन न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति मी उच्च न्याया में ही 
~ निहित रहेगी । इसका परिणाम भी छामदायक ही होग़ा। यह भी स्पष्ट है 
र कि भारत में फ्रांस और यूरप के कुछ अन्य देशों की तरह सरकारी अफ़सरों के 
लिए. अळग कोई विशेष न्यायालय नहीं रहेगा, बस्कि. ब्रिटेन की तरह सभी । 
तरह के मुकदमे एक ही प्रकार ' के न्यायाल्य में देखे जायेंगे--चाहे.उनका । 
यातन सांधारण नागरिकों से हो, चाहे सरकारी कमैचारियों से। इस प्रकार | 
यहाँ विधि का शासन रहेगा जो सराहनीय है। 
` छेकिन यह सब होते हुए. मी न्यायपालिका सम्बन्धी उपबन्ध बिलकुल दोष- 
रहित नहीं कहे जा सकते। उच्चतम न्यायालयः और उच्च न्यायाल्य के 
न्यायाधीश अपने पद से अवकाश ग्रहण करने. फे वाद भारत के किसी न्यायाल्य 3 
झंबकाढत का पेशा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वे कोई दूसरी नौकरी 
करना चाहें तो इसमें संविधान कोई बाधा नहीं उपस्थित करता है। यह एक 
कमी मालूम पड़ती है.। इन न्यायालयों को बहुत महत्त्वपूर्ण प्रइनों पर अपना . 
निर्णय देना पड़ता है। इन मनो में कमी-कभी देश के मंत्री या राजनीतिक 
पार्टियों के नेता मी दिळचस्पी रखते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि न्याया: 
धीश के पद से हटने के बाद या उसके पहले ही किसी दूसरे पद की डाल्च में कोई 
न्यायाधीश किसी मंत्रिमंडळ को खुश करने के ख्याल से अपने 'निर्णयों को 
उसके अनुकूछ बनाने की कोशिश करे । आमतौर पर ऐसा होना नहीं पाहिए,. 
लेकिन मानव खभाव को ध्यान में रखते हुए अच्छा यही होता कि न्यायाधीशों . 
को किसी तरह के लोम में फँसने का मौका ही नहीं रहता। नियंत्रक, महालेखा- 
परीक्षक और लोकसेवा आयोग के सभापति और सदस्यों के सम्बन्ध में संविधान 
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में यह व्यवस्था की गई दै कि वे कोई नौकरी नहीं कर सकते । न्यायाधीशों 

के सम्बन्ध में भी इसी तरह की व्यवस्था कर दी जाती तो बहुत अच्छा होता । 
इससे भी एक बड़ा दोषे दूसरा हैं। वही न्याय-ब्यवस्था ठीक कही जा सकती 

है जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिलकुल अल्गं रखा जाय। अगर- 


° कार्यपालिका के व्यक्ति ही मुकदमों का फैसला करना शुरू कर दें, तो उनसे 


संभी अवस्थाओं में न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। यह एक ऐसा 
सिद्धान्तं दे जिसे आजकल राजनीति शाख के करीब-करीब संभी विद्वान मानते 


` हूँ । इस कथन की संत्यता को बहुत आसानी से समझा भी जा सकता है। ऐसे 


बहुत से अवसर आते हैं जत्र खुद सरकार की तरफ से किसी व्यक्ति पर 
मुकदमा चलाया जाता है । ऐसी हालत में एक ही व्यक्ति मुकदमा चलाने वाळा 
और उसका फैसला करने वाळा हो जा सकता है| ऐसे व्यक्ति से कहाँ तक 
न्याय की आशा की जा सकती है, यह सभी समझ सकते हैं। अंग्रेजी शासन 
के जमाने में देश की सभी राष्ट्रीय और प्रगतिशील संस्थांओं द्वारा इस कमी 
को दूर करने की अनेक वार माँग की गई थी । यह माँग उपस्थित करने वाळों 
में कांग्रेस सबसे आगे थी । लेकिन संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं की गई । 
राजनीति के निर्देशक तत्त्वो में इसे' अवश्य स्थान दिया गया हैं ; लेकिन 
इन तत्वों पर चलने के छिए किसी सरकार को वाध्य तो नहीं किया जा सकता । 
उच्चतम न्यायालय और उच न्यायालय पर तो कार्यपालिका का कोई प्रभाव 
नहीं है, लेकिन अधीन न्यायालयों में बहुत से न्यायाळ्य ऐसे हें जिनके 


न्यायाधीश के पद पंर कार्यपालिका के व्यक्ति काम कर रहे हैं और वे कायंपालिका | 


के ही अधीन हैं । कई राज्यों में इस कमी को दूर करने और कार्यपालिका के 


व्यक्तियों के हाथ से न्याय का काम इंटा लेने की कोशिश जरूर हो रही है 


लेकिन इसमें प्रगति बहुत कम है और इसं तरह से इस काम के पूरे होने में 


3 


अभी बहुत देर छंगेगी । इसलिए संविधान में ही इस के लिए समुचित व्यवस्था 
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| अध्याय. ?9 
 . संघ ओर राज्यां के अधीन सेवाएं 


है । विधान-मंडल विधि बनाता है, - मंत्रिमंडळ नीति निर्धारित करता है, लेकिन 
इन समी को व्यवहार में लागू करना सरकारी सेवकों का ही काम है। इसलिए 
प्रत्येक विधि या नीति की सफलता बहुत अंशों में सरकारी सेवकों पर ही निर्भर 
करती हे । साधारण जनता का सब से अधिक . सम्पर्क इन्हीं से होता है। 
इसलिए किसी सरकार के बारे में अपनी राय कायम: करते समय. जनता बहुत 
कुछ इनके रुख से भी प्रभावित होती हे । आजकल जैसे-जैसे सरकार क्रे कामों 
` का क्षेत्र दता जाता है, वैसे-वेसे इन सेवकों का महत्त्व भी बढ़ता जाता 
है। ऐसी अवस्था में यह स्पष्ट है कि ऐसा प्रबन्ध रहना 'चाहिए जिसमें 
समाज फे योग्य से योग्य व्यक्ति सरकारी सेवकों के रूप में नियुक्त किये 
जाय | योग्यता के अतिरिक्त और कोई कसौटी नहीं रहनी चाहिए। यह 
तमी सम्भव-है जब इनको नियुक्त करने का काम सीधे मंत्रिमंडल के हाथ 
' में नहीं रहे । मंत्रिमंडल में राजनीतिक पार्टियों के नेता रहते हैं और 
उनका दळगत स्वार्थो से प्रभावित होना स्वाभाविक है |. इसके अळाये उनके 
पास.बहुत लोगों की पहुँच रहती है। इसलिए छोग उनके पास तरह-तरह की 
क सिफारिश पहुँचा कर निष्पक्ष नियुक्ति में बाधा उपस्थित कर सकते हैं | इसलिए: 
- छोक-सेवाओं में भर्ती का काम किसी दूसरी संस्था के- जिम्मे रहना 'चाहिए | 
| ब संस्था ऐसी रहे जिसके सदस्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की तरह 
|. मेतरिमंडळ से बिलकुल स्वतंत्र रह कर काम कर सकें ।. मती का तरीका भी ऐसा 
दोना चाहिए जिसमें समी योग्य व्यक्तियों को समान अवसर मिले । तभी 
योग्य से योग्य व्यक्ति छोकसेवाओं में भर्ती हो सबेंगे । . 
भर्ती के बाद इनकी सेवा की शर्तों का प्रश्न उपस्थित होता है । यह 
ष्ट है कि इन्हें मंत्रिमंडळ के अधीन रहना पड़ेगा । इन्हें मंत्रिमंडळ द्वारा 
घारित कार्यक्रम को हो लाग करना पडता है। इसके अलावे शासन की 
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शासन के. क्षेत्र में सरकारी यासाबंजनिक सेवकों का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण 


संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ २४७ | 

उंफलता-अंसफड्ता के लिए” जनता औरं विघानःमंडळ के सामने मंत्री 
ही उत्तरदायी होते हैं। ऐसी अवस्था में मंत्रिमंडळ और लोक-सेवकों के बीच 
अधिक से अधिक सहयोग की आवश्यकतां है । यह तभी दोगा जब ये सेवक मंत्रि 
, मंडळ के अधीन रहें औरं उसकी आशां के साविकं कार्य करें । लेकिन इसके 
साथ ही सोथ यह भी उतना ही आवस्यक है क्लि सरकारी सेवकों के काम में मंत्रि 

: मंडळ की ओर से अनुचित हस्तक्षेप नहीं सम्भव हो । कमी-कमी ऐसा भी हो 
सकता है कि मंत्रिगण अंपने दल्गत स्वार्थ के लिए ळोकसेवकों के अधिकारों 
का अनुचित प्रयोग कराना चाह. । इन सेवकों के लिए इस अनुचित प्रयोग से 
बचे रहने का रास्ता रहना चाहिए । मंत्रिमंडळ बदलते रहते हें । आज एक 
पार्टी कां मंत्रिमंडळ है तो.कल दूसरी पारी का; लेकिन सरकारी सेवक स्थायी 
होते हैं। अगर बे एक पार्टी के साथ सम्बन्धित हो जायें, तो दूसरी पार्टी का 
मंत्रिमंडळ बनने पर उसके साथ सहयोग करना और उसका विशवास-भाजन 
बनना इनके लिए कठिन दो जायगा। इसीलिए आज सभी यह स्वीकार करते 
हैं कि सरकारी सेवक राज्य के नौकर होते हैं; किसी खास पार्टी के नहीं। 
छेकिन यह तो. तभी दो सकता है जब मंत्रियों के अनुचित हस्तक्षेप और दबाव 
से बच कर स्वतंत्रता के साथ काम करना इनःसेवकों के लिए. सम्भव हो। इनकी 
सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में व्यवस्था करते. समय इस बात का भी ध्यान रखना 

. नाहिए ।. इसी पृष्ठभूमि में भारतीय संविधान में संघ और राज्यों की अधीनस्थ 
सेवाओं के “बारे में की गई व्यवस्था पर विवार किया जायगा । ` 

; : (१) सेवाएँ र म र 

` इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समुचित विधान्‌-मंडल के 
अधिनियमों द्वारा, संघ अथवा किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक-सेवाओं ०. 
और पदों के छिए भर्ती का) तथा भर्ती किये गये व्यक्तियों की सेवा की शर्तों 
कां विनियमन-कियां जा सकेगा । लेकिन जब तक - समुचित विधान-मडळ के 
अधिनियम द्वारा इनः बातों की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक ययास्थिति | 
राष्ट्रपति को अथवा राज्यपाल या राजप्रमुख को. संघ अथवा राज्य की लोक | 
सेवाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए नियम बनाने की शक्ति होगी। | 
राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारां प्राधिकूत किसी अन्य व्यवित { 
द्वारा भी इस तरह के नियम बनाये जा स्वेंगे । जब तक इस संविधान के अधीन 
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३४८ भारतीय संविधान 


इसके छिए अन्य उपबन्ध नहीं किया जाता, तब तक वे सभी विधियाँ, जो | 


- इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले लागू थीं तथा जो किसी ऐसी लोक 
सेवा या पद के बारे में हैं, जो इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ अखिल 


भारतीय सेवा अथवा संघ या राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बने रहते, 
हैं, चहँ तक लागू होती रहेगी. जहाँ. तक कि वें इस संविधान के उपबन्धों से _ 


असंगत नहीं हों । 


इस संविधान द्वारा स्पष्टतापूर्वेक उपबन्धित. अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक 


व्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा ( 0९67० ) सेवा या असेनिक ( 07४7] ) 
सेवा का या किसी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, राष्ट्रपति के प्रसाद 
पर्यन्त पद धारण करता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य के किसी 
असेनिक पद्‌ पर है, यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पर्यन्त अपने 
पद्‌ पर रहता है । इस बात के होते हुए भी, कोई संविदा, जिसके अधीन 
कोई व्यक्ति जो ऊपर दी हुई किसी सेवा कां सदस्य नहीं है, संघ.या राज्य के 


सकेगी कि यदि करार की हुईं कालावधि की समाप्ति से पदे उस पद्‌ का अन्त 
कर दिया जाय अथवा उसके द्वारा किये गये किसी अविचार (75०0०4०६) 
से असम्बद्ध कारणों के लिए. उसे वह पद छोड़ना पड़े, तो उसे मुआवजा दिया 


वाले किसी व्यक्ति की सेवा. पाने के लिए यह आवस्यक है | 
जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा या किसी अखिल भारतीय सेवा 
या राज्य की असैनिक सेवा' का सदस्य है, वह अपनी नियुक्ति करनेवाले 
` प्राधिकारी से नीचे के किसी प्राधिकारी. द्वारा पदच्युत नहीं किया जायगा अथवा 
अपने पद्‌ से नहीं हराया जायगा । इस प्रकार का. कोई व्यक्ति तब तक 


f "पदच्युत नहीं किया जायगा या अपने पद से ..नहीं हटाया जायगा अंथवा अपने 
स्थान से नीचे नहीं किया जायगा, नतक कि उसे, उसके बारे में की जानेवाळी 
| ` कार्बाही के खिलाफ कारण दिखाने अर्थात्‌ अपनी सफाई पेश करनेका | 
` अवसर नहीं दिया गया हो। लेकिन यह वहाँ नहीं लागू होगा जहाँ कोई व्यक्ति. 
क ऐसे किसी आचार के आधार पर हटाया गया या पदच्युत या पंक्तिच्युव 
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अधीन किसी असैनिक पद के लिए नियुक्त किया जाता है, यह उपबन्ध कर ' 


- जायगा । किसी संविदा सें इस तरह का उपबन्ध तभी किया जायगा जब-यथा- - 
स्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल या राजप्रमुख यह समझे कि विशेष योग्यता . 
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: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ २४९ 
( Reduced in 78! ) किया गया | हो जिसके लिए दंड-दोषारोप 


(Criminal charge) की उसे सजा मिल चुकी हो; अथवा जहाँ किसी व्यक्ति 
को हराने या पदच्युतं या पंक्तिच्युत करनेवाला प्राधिकारी यह समझे किं किसी 
करण से, जिसे वह लेखबड ( 80007१ ) करेगा, यह व्यवहार्य नहीं है कि 


~ 


उस व्यक्ति को कारण दिखाने का. अवसर दिया जाय, अथवा जहाँ यथा-स्थिति 


- राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुल यह समझे कि राज्य की सुरक्षा के हित मं 
उस व्यक्ति को ऐसा अवसर देना इष्टकर ( ९007 ) नहीं है। यदि _ 
- कभी कोई प्रइन पैदा हो कि ऊपर दिये हुए; उपबन्ध के अधीन किसी व्यक्ति 


को कारण दिखाने का अवसर देना व्यवहार्य है या नहीं, तो इस पर ऐसे व्यक्ति 
को यथास्थिति पदच्युत दरने या पद से” हटाने या पंक्तिच्युत करनेवाले 
प्राधिकारो का निर्णय अन्तिम होगा । - ै 

यदि राज्य-परिषद्‌ ने उपस्थित और मत देनेवाळे सदस्यों की कम से 
कम दो तिहाई संख्या द्वारा समर्पित प्रस्ताव द्वारा घोषित कर दिया हो कि 
राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, तो संसद विधि द्वारा संघ 
और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के. 
सुजन के लिए उपबन्ध कर सकेगी । साथ ही साथ संसद किसी ऐसी सेवा के 
लिए मती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगी । 
इस संविधान के प्रारम्भ पर भारतं प्रशासन सेवा ( [48 Admini- 
strive 36700 ) तथा भारत आरक्षी सेवा ( Indien Police 
उलः/०७ ) नाम से ज्ञात सेवाएँ, संसद द्वारा इस तह सज्जित सेवाएँ समझी 
जायेगी । 


के किसी प्राधिकारी दारा नहीं, बल्कि सेक्रेटरी आफ स्टेट फॉर इंडिया अर्थात्‌ 


भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त किये जाते थे औरं वेतन, सेवा की शर्तों इत्यादि के. 


- विषय में उन्हें विशेष सुविधाएँ दी जाती थीं । इनमें से बहुत से सेवक तो 
भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद पेंशन लेकर अपने पद से अलग इंट गये । 


: भारत के स्वतंत्र होने के पहले यहाँ के बड़े-बड़े सरकारी सेवक, जैसे ' 
इंडियन सिविल सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस के सदस्य, मारत के भीतर ' 


लेकिन बहुतों ने इसके बाद भी अपने पदों पर रह क्र संघ अथवा राज्य की 


सेवा करते रहना जारी रखा । इनके ऊपर से भारत-मंत्री का नियंत्रण तो | 


> « 


३५० . - भारतीय संविधान र 
खतम हो गया, लेकिन इनकी सभी :सुविधाएँ, जो इन्हें पहले प्राप्त थीं, संविधान . . | 


में सुरक्षित कर दी गई हैं और उनमें इनको अळामकारी कोई परिवंतंन नहीं 
किया जा सकता । संविधान के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे सेक्रेटरी आफ 
स्टेट या सेक्रेटरी आफ स्टेट-इन-कोंसिल द्वारा भारत में सम्राट की सेवा में 
नियुक्त किया गया था तथा जो इस संविधान के प्रारंम्म के बाद भारत संघ या . 
किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा में बना रहता है, .यथास्थिति भारत - 
सरकार या राज्य की सरकार से पारिश्रमिक, छुट्टी औरःपेंशन के बारे में वही 
सेवा-शर्त तथा अनुशासनःसम्द्रन्धी विषयों के बारे में वही अधिकार 
अथवा उनके बराबर ऐसे अधिकार, जेसा कि बदली हुईं परिस्थितियों में सम्भव 
हों, प्राप्त होंगे, जो कि उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले प्राप्त थे। 
न (२) लोकसेवा-आयोग 
.. लोकंसेवा-आयोगों का. गठन 
संत्र के लिए तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक .लछोकसेवा-आयोग रदेगा । 
लेकिन दो या अधिक राज्य आपस में यह करार कर सकेंगे कि उन समी के 
लिए एक ही आयोग रहेगा । जब वे इस तरइ का करार कर हें और उनमें 
से प्रत्येक के विधान-मंडल द्वारा.इस - आशय का प्रस्ताव पास हो जाय, तत्र 
संसद विधि द्वारा उन राज्यों' की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त 
छोक्सेवा-आयोग की नियुक्ति का उपत्रःघ कर सकेगी । `यदि किसी राज्य का 
राज्यपाल या राजप्रमुख, संघ के लोकसेवा-आयोग से ऐसा करने की प्रार्थना 
करे, तो वह, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उस राज्य की सब या किन्ही 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करना स्वीकार कर सकेगा । संघ के 
या राज्य के ळोकसेवा-आयोग के व्यय यथास्थिति भारत की या राज्य की 
संचित निधि पर भारित होंगे | इस व्यय के अन्तर्गत आयोग के सदस्यों 
या कमचारी-इन्द को दिये जानेवाले वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं। Fe 
संघ-ळोकसेवा-आयोग .तया संयुक्त ळोकसेवा-आयोग के . अध्यक्ष और 
अन्य उद्स्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायगी । इसी तरह राज्य-लोकसेवा- 
आयोग के -अध्यक्ष..तथा. अन्य सदस्यों को राज्यपाल या - राजप्रमुख नियुक्त 
करेगा | लेकिन प्रत्येक छोकसेवा-आयोग के सदस्यों में से. यथाशक्य निकटतम 
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संघ और राज्यों. के अधीन सेवाएँ -_ २५१ 


आधे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी-अपनी . नियुक्तियों . की. तारीख के, समय 
भारत सरकार.या किसी राज्य की. सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष 
` तक किसी पेद पर रह चुके हों । छोकसेवा-आयोग. का सदस्य, अपने पद-ग्रहण 
दी तारीख से छः वर्ष की अवधि तक, अपने पदः पर रदेगा। लेकिन संघ- 
आयोग का कोई सदस्य पैंसठ वर्षे की आयु तक तथा राज्य-आयोग का सदस्य 
, सांड वै की आयु तक ही अंपने पद पर रह सकेगा । इसलिए इस आउ को 
प्राप्त कर लेने पर, छः साळ की अवधि के खतम होने मे देर रहने पर भी, 
उसे अपने पदे से अवकाश-म्रदण करना पड़ेगा । लेकिन इसके पहले भी, 
लोकसेवा-आयोंग का कोई सदस्य, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग दै 
तो, राष्ट्रपति को, तथा यदि वह. राज्य-आयोग है तो, राज्यपाल या राजप्रमुख 
को त्यागपत्र देकर अपने पद से अलग हो सकेगा। कोई व्यक्ति, जो छोकसे वा- 
आयोग का सद्स्य हो, अपने पद्‌ की अवधि की समाति के बाद फिर उस 
पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा । * | यी का य 
छोकसेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सद्स्य अपने पद से कदाचार 
के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा दिये गये आदेश पर ही हटाया जा ` सकेगा । 
केकिन इसके पहले राष्ट्रपतिं उच्चतम न्यायल्ळ्य की राय अवश्य लेगा और 


करके यह रिपोर्ट-दे दी हो कि यंथोस्थिति समापति या ऐसे किसी रुदस्य-को, 
« ऐसे किसी आधार पर इटा दिया जाय) आयोग के सभापति या अन्य किसी 
सदस्य को, जिसके सम्बन्ध में इस तरद से उच्चतम न्यायाय की राये माँगी 
गई हो, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग हो, तो राष्ट्रपति तथा, यदि वह 
राज्य-आयोग हो, तो राज्यपाल या राजप्रमुंख,. उसके पद से तब तक के लिए 


. अन्य सद्स्य को आदेश दवारा-उसके पद से इटा सकेगा, यदि यथास्थिति वह 


` इस तरह का आदेश वह तभी निकालेगा जने किं उच्चतम न्‍्यांयाल्य ने. जाँच - 


विलम्बित ( 30४९00 ) कर सकेगा जंब तक कि उच्चतम न्यायालयं की | 
रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति अपना आदेश न.दे.।' लेकिन ऊपर :दिये. गये . 
उप्र के होते हुए भी राष्ट्रपति छोकसेवा-आयोग के 'समापति याकिसी | 


सभापति या अन्यं सदस्यः दिवालिया हो गयां हों अथत्रा अपनी पदाबधि में . त 
अपने पदं के कर्तव्यों से बाहर. कोई वैतनिक नौकरी करतां हो अथवा राष्ट्रपति 
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२५२ , ` आरतीय संविधान 


की राय में मानसिक या. शारीरिक दुर्बलता के कारण अंपने पद्‌ पर रहने के 
लिए अयोग्य हो । यदि लोकंसेवा-आयोग का संभापतिं या, अन्य कोई सदस्य, | 
भारत सरकार या किसी राज्य की ओर से की गई किसी संविदा या करार से, 
किसी कम्पनी के सदस्य की हैसियत के सिवाय, किसी प्रकार से भी 
सम्बन्धित हो जाता है अथवा, उससे होनेवाळे लाम में भाग लेता है तो 
बह ऊपर दिये गये उपबन्ध के प्रयोजनों के लिए कदाचार का अपराधी समझा 
जायगा । `` a | 
संघ-आयोग या संयक्त-आयोग के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य-आयोग 
के बारे में उस राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख विनियमो द्वारा आयोग के 
सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा की शर्तों को- निर्धारित कर सकेगा और 
आयोग के कमेचारी-बुन्द के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा की 
शर्तों के सम्बन्ध में उपत्रन्ध कर सकेगा । लेकिन लोकसेवा-आयोग के सदस्यं । 


की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद उसको अळाभकारी कोई परिवतन 
नहीं किया जा सकेगा । 


लोकसेवा-आयोग का सभापति का कोई अन्य सद्स्य भारत सरकार 
या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी दूसरी नौकरी के लिए नियुक्त 
नहीं किया जा सकेगा । लेकिन संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति. को छोड़कर | 
| अन्य सभी व्यक्ति संविधान में किये गये उपनन्थों के अनुसार, संघ या राज्य 
र के छोकसेवा-आयोग के सभापति या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त » 
किये जा सकेंगे | ये उपबन्ध यहाँ पर दिये जा रहे है--“राज्य के लोक- 
सेवा-आयोग का. सभापति संघ-छोक-सेवा-आयोग के सभापति या अन्य ` 


amir 


क सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य के लोकसेवा-आयोग के सभापति के 
रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। संघ-छोक सेवा-आयोग के समापति को छोड़कर 


अन्य कोई सदस्य उस आयोग के, अथवा राज्य-छोक सेवा-आयोग के, सभापति 
है. . के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। इसी तरह किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के 
सभापति को छोड़कर अन्य कोई सदस्य संघ-लोक्सेवा-आयोग के सभापति या 
... किसी अन्य सदस्य के रूप में, अथवां उसी या किसी अन्य राज्य-छोकसेवा- 
.._ ® आयोग के समापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा|” 


> 
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`. पदों के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों से सम्बन्धः रखनेवाळी सेवाओं 


- के सामने कम से कम चौदइ दिनों के लिए रखे जायेंगे | उनके इस प्रकार , | 


: संशोधित भी किये जा सकते हैं । लेकिन इसका यह अथे नहीं है कि किसी 


_ भीतर आनेवाली बातों के सम्बन्ध में भी छोकसेवा-आयोग से परामर्श करना ` £ 
आवश्यक है। यथास्थिति संसद अथवा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निमित | 


संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ ` २५३ 
लोक-सेवा-आयोगों के काम 


संघ और राज्य के छोकसेवा-आयोगों का केन्य होगा कि वे क्रमशः संघ 
दथा राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें | 
दि संघ-छोक-सेवा-आयोग़ से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने के लिए 
निवेदन करें, तो उसका यह मी कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्ही सेवाओं के 
लिए, जिनके लिए, विशेष योग्यता रखनेवाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, संयुक्त हट, 
भर्ती की योजनाओं के बनाने तया उन्हे चलाने में उन राज्यों की सहायता , | 
करे । यथास्थिति संघ या राज्य-छोकसेवा-आयोग से, असैनिक सेवाओं के लिए 
भर्ती की रीतियों; निझुक्ति, पदोन्नति और बदली की उपयुक्तता; अनुशासन-विषयों;. 
और खर्च तथा पेंशन के: किए. दावे सम्तरन्थी समी बातों पर, परामश किया 
जायगा । यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा. राज्यपाल या राजप्रमुख इन विषयों के 
अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर भी लोकसेवा आयोग से परामर्श कर सकता 
है। इस तरह से परामश के लिए सौंपे गये प्रस्येक विषय पर अपनी राय देना. 
छोकसेवा.आयोग का कर्तव्य होगा। किन्द अखिळ भारतीय सेवाओं औरे ` 


और पदों के बारे में यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख, विनियम बना कर र 
उन विषयों का उल्लेख कर सकेगा, जिनके लिए साधारणतया अथवा किसी विशेष 
वर्ग के मामले में अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लोक-सेबा-आयोग से 
परामर्श किया जाना आवस्यक नहीं होगा। इस तरह से बनाये गये सभी 
विनियम यथासम्भव शीघ्र यथास्थिति संसद के अथवा राज्य के विधानमंडळ क 


रखे जाने के बाद वे यथास्थिति संसद या राज्य के विधान-मंडळ द्वारा रुया ` ग 


पिछड़े हुए वर्ग के पक्ष में -छोक-सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के रक्षण के 
छिए उपबन्ध बनाने अथवा अधीन न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियन्त्रण कें 


अधिनियम ळोक-सेवा-आगोग के कामों को और भी बढ़ा सकेगा । इन कामों. | 
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` ` उपबन्ध किये गये हैं, उन्हें ऊपर दे दिया गया है। उनको पढ़ जाने के बाद यह | 
स्पष्ट हो जाता है कि ये उपबन्ध बहुत अंशों में आदेश हैं। छोक-सेवाओं में 


२५४ 7. . भरतोय संविधान .: . : 
के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा सार्वजनिक -संस्था की सेवाओं के 
बारे में किये जाने वाले काम भी हैं । 


संघ-आयोग का कर्तव्य होगा कि वह प्रति वर्ष आयोग द्वारा किये गये कामों 
के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे | ऐसी . रिपोर्ट के मिलने पर राष्ट्रपति उसकी 


प्रतिलिपि को संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखवायेगा । इसके साथ ही साथ ` 
उन मामलों का विवरण भी रखा जायगां जिनमें कि आयोग का परामश नहीं ° 


स्वीकार किया गया तथा . उसका कारण भी स्पष्ट. किया जायेगा राज्य-आयोग 


* द्वारा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को तथा संयुक्त आयोग द्वारा ऐसे राज्यों . 
सें से, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती हो, प्रत्येक ' 
के राज्यपाल या राजप्रमुख को भी - प्रति वषे इसी तरह की रिपोट दी जायगी। - 
-राज्यपाळ या राजप्रमुख भी इस रिपोर्ट की प्रतिलिपिं को समान वितरणं तया 


स्पष्टीकरण के- साथ राज्य के विधान-मंडल के सामने रखवायेगा। : 


| लोक-सेवाओं की स्थिति 


संघ और राज्य की अधीनस्थ सेवाओं के सम्बन्ध में भारतीय संविधान में जो 


बहाली रोक-सेवा-आयोगों के परामश के अनुसार की जायगी ।. इसके अळावे लोकः 


_ सेवाओं के सदस्यों के सम्बन्ध में करीब-करीब सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर लोक-सेवा- 


आयोग से परामर्श किया जायगा । साधारणतः किसी को बिना अपनी सफाई पेश 


करने का मौका दिये हुए उसके पद से हराया नहीं जायगा । छोकसेवा-आयोगों ` 


के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं वे भी प्रशंसनीय हैं। नियुक्ति और वर्खास्तगी की दृष्टि 
से इन्‌ आयोगों के सदस्यों की स्थिति करीब-करीब उच्च न्यायालयों के न्यांयांधीशों 
की तरह रहेगी | इससे इनके लिए.एकदम निष्पक्ष और स्वतन्त्र होकर अपना 
काम कर सकना सम्भव हो सकेगा। संयुक्त आयोगों की स्थापना सम्भव बना- 
कर भी उचित ही किया गया है | इसी तरह संघ और राज्यों के लिए कुछ 
सम्मिलित सेवाओं के सुजन की व्यवस्था भी लाभदायक सिद्ध होगी । इन 


सेवाओं के सदस्य राज्य के मन्त्रियों के अनुचित हस्तक्षेप से और मी अधिक 


 'सततन्त्र ददोकर अपना काम कर सकेंगे । 
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संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ २५५ 


लेकिन भारतमन्त्री की सेवाओं के सम्बन्ध में दिये गये उपत्रन्धों की 
सराहना नहीं की जा सकती .। उनके सदस्यों को आवस्यकता से अधिक वेतन 
दिया जाता था। उस समय -ब्रिटेन के हितों की दृष्टि से यह उचित कहा जा 
सकता था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश “शासनः के ये मुख्य आधार थे । लेकिन 
अब भी उनको उसी दर से वेतन “मिलता रदे, इसके लिए कोई कारण नहीं 
दिखाई पड़ता दै। संविधान में इसे सुरक्षित. कर देने का यह परिणाम होगा 
कि अगर कोई सरकार इसे कम करना भी 'चाहे/ तब भी यह कम नहीं. किया 
जा सकता है | यह. सर्वथा अनुचित है । सरकार को' देश की आर्थिक स्थितिं * 
को ध्यान में रखते हुए लोकसेवकों के वेतन की दर इत्यादि में परिवतेन करने 
छा अधिकार रहना चाहिए! । अन्य सेवकों के सम्बन्ध में सरकार के इस अधिकार 
पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गयां है. । इसके अलावे न्याय की दृष्टि से. भी यह 
दोषपूर्ण जान पड़ता है । अगर इतना अधिक वेतन पानेवाले सेधकों का वेतन 
सुरक्षित करना उचित समझा गया तो. न्याय यही कहता है कि कम वेतन पाने: 
वाले सेवकों और साधारण मजदूरों का वेतन मी सुरक्षित कर देना चाहिए था | 
लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। | 


NT 


~ 


। अध्याय ? 9; 
निर्वाचन 


भारतीय संविधान के अनुसार इस देश में जनतृन्त्र की स्थापना की कोशिश ` 


की गई दै। जनतम्त्र की एक मुख्य विशेषता यह दै फि वहाँ समय-समय पर 


: निर्वाचन होते हैं और उन निर्वाचंनों में जिनको बहुमत प्राप्त होता है, उन्हीं ' 


की सरकार बनती दै । ऐसी अवस्था में स्वतन्त्र निर्वाचन का बहुत अधिक महत्त्व 
हे । अगर यह कहा जाय कि बहुत अंशों में इसी प्रर जनतंत्र की सफलता निर्भर 


करती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । अगर निर्वाचन में धाँधली होने लगे . 
और सरकार उसमें अनुचित इस्तक्षेप करना शुरू कर दे, तो मतदान के जरिये 


सरकार नहीं बदली जा सकती है।. अगर यह स्पष्ट हो जाय और लोगों का 
विश्वास जम - जाय कि स्वतंत्र मतदान संभव नहीं दै, तो बिरोधी पार्टी के छोग 


` इसलिए. संविधान को कायम रखने, शांतिपूर्ण राजनीतिक जीवन बनाये रखने 
ओर बिना खून-खराबी के परिवर्तन सम्भव करने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन की 
व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है | ब्रिटेन में जनतन्त्र के इतने दिनों से और इतनी 


संभव है। दूसरे देश में मी ऐसा हो सके इसके लिए यह परम आवश्यक है कि 
निर्वाचन का संचालन ऐसे लोगों के हाथ में रहे जो सरकार के अनुचित 
हस्तक्षेप से स्वतन्त्र हों । 


किस आधार पर दिया जाय । आज करीब-करीब सभी देशों में बालिग 
मताधिकार का सिद्धांन्त स्वीकार किया जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार देश 
के भीतर बसनेवाले प्रत्येक बाछिंग को, चाहे वह धनी हो या गरीब, स्त्री हो.या 


यह सिद्धान्त विना किसी कठिनाई के ही- स्वीकार कर लिया गया है। इसके 


ड र _ विपरीत स्वयं ब्रिटेन में-जो कम से कम राजनीतिक दृष्टि से सबसे सफळ | 
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चुनाव का मार्ग: छोड़कर सशस्त्र क्रांति का मागे अपनाने के लिए. बाध्य होंगे। 


निर्वाचन के संबन्ध में यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि मतदान. का अधिकार - 


पुरुष, वोट का अधिकार दिया जाता है। लेकिन यह समझना गळत दोगा कि | 


PN SPSS HPS 
« 


मजबूती से.- टिके रहने का यह एक प्रधान कारण है कि वहाँ स्वतन्त्र निर्वाचन , |. 


. निबोचन २५७ 


जञनतन्त्र का नमूना समझा जाता है--पूर्णरूप से यह' सिद्धांत कहीं जाकर 
१९२८ में स्वीकार किया गया । भारत में अंग्रेजी राज के जमाने में यह सिद्धान्त ) 
कमी नहीं लागू किया गया । १९३५ के ऐक्ट के अधीन भी पन्द्रह फी सदी से 
अधिक लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। न्‍ 
अंग्रेजों के शासनकाल में एक ओर विशेषता यह थी कि यहाँ पर 
सांप्रदायिक निर्वाचन-पद्धति लाग की गई थी। इसके अनुसार विधानमण्डलों 
के सदस्यों कां चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर होता था । प्रत्येक सम्प्रदाय कें 
छोग जेसे, हिन्दू, सुसखमान,'सिंख, ईसाई, अलग-अलग अपने प्रतिनिधियों को? _ 
चुनते थे । इससे भारत को जो क्षति हुईं, उसकी पूर्ति तो शायद्‌ ही कभी संभव. - 
'हो। इससे साम्प्रदायिकता के विकास में बहुत मदद मिली और एकता की भावना 
कमजोर पड़ने लगी । देश के दो टुकड़े होने में इस साम्प्रदायिक निर्वाचन-पद्धंति 
का बहुत बड़ा हाथ था, इसे सभी स्वीकार करते हैं ।, इसलिए यह स्पष्ट दै कि . 
निर्वाचन साम्प्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, निर्वाचन 
के सम्बन्ध में भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है, उस पर विचार किया. 
जायगा | 


| | . संविधान के उपबन्ध 
संविधान के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडळ के निर्वाचन के 
- लिए. नामावलि ( Ele0t0r8] ॥0]]8 ) तैयार कराने का, उन समस्त निर्वो 
प्वनो के संचाळन का, तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का 
अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण (Superintendénce, direction and. 
९००६०] ) एक आयोग में निहित होगा जो निर्वाचन-आयोग कहळायेगा । . 
संसद तथा राज्यों के विधान-मंडलों से सम्बन्ध रंखनेवाछे सन्देहों भरः विवादों 
के निर्णय के लिए. निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति का काम भी निर्वाचनः 
आयोग के ही जिम्मे रहेगा। निवांचन-आयोग मुख्य निर्वाचन-आयुक्त . | 
( Ghief Eleotion Commissioner ) तथा, यदि कोई हों. तो 
अन्य-उतने निर्वाचन-आयुक्तों से, जितने कि-राष्ट्रपति समय-समय.पर नियत करे, 
` मिळ कर बनेगा ।- मुख्य निर्वाचन-आयुक्त तथा अन्य निर्वोचन-आयुक्तों की ` 
नियुक्ति, संसद द्वारा इसके लिए बनोई गई किसी विधि के अधीन रहते हु . . 
१७ रद प्त 
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२५८ . _ भारतीय संविधान 


राष्ट्रपति दारा की जायगी |. अगर कमी कोई अन्य निर्वांचन-आयुक्त इस | 
` प्रकार नियुक्त किया जाय, तो मुख्य निर्वाचन-आयुक्त निर्वाचन-आयोग फे ' 
समापति के रूप में कार्य करेगा । राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग से परामशे करके 
उसके काम में सहायता देने के लिए आवश्यकतानुसार प्रादेशिक आयुक्त 
Regional Commissioners भी नियुक्ति कर सकेगा । इस तरह 
के प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधान- 
समा के प्रसेक साधारण निर्वाचन से पूर्व, तथा विधान-परिषद्‌ वाले प्रत्येक ˆ 
- राज्य की विधान परिषद्‌ के लिए-पहले साधारण निर्वाचन तथा इसके बाद 
: प्रत्येक द्विवार्षिक ( 8677/2] ) निर्वाचन से पूर्व की जा सकेगी । 
ळी; ऱ्य संसद्‌ द्वारा चनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए निर्वोचन-भायुक्तों 
ह तथा प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शतं और पद्‌ की अवधि ऐसी होंगी जैसा कि 
राष्ट्रपति नियम द्वारा तय करे । लेकिन मुख्य निर्वाचन-आयुक्त अपने पद से 
चैसे ही कारणों और वैसी ही रीति से इटांया जा सकता है जैसे कारणों और 
रीति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। साथ ही साथ, | 
उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा की शर्तों में उसको अळाभकारी कोई परिवर्तन 
नहीं किया जायेगा । किसी अन्य निर्वाचन-आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को भी, . 
है मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की सिफारिश के बिना, उसके पद से नहीं हटाया . 
जायगा। जब निर्वाचन-आयोग इसके लिए प्राथना करे तब, राष्ट्रपति या किसी 
८ __.. राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख निर्वाचन-आयोग या प्रादेशिक आयुक्त ,को, 
. $: अपने काम करने में सहायता पहुँचाने के लिए, आवस्यक कर्मेचचारी-इन्द दिये 
` ` - ज्ञाने की व्यवस्था करवायेगा। `` क > ० 
संसद के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मंडळ के सदन या. 
त्येक सदन के निर्वाचन के छिएं प्रत्येक प्रादेशिक निर्वोचनं-कषेत्र | 
( Territorial Constituency ) के लिए एक साधारण निर्वाचक | 
नामावलि होगी । कोई व्यक्ति केवळ घमे, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से | 
किसी के आघार पर ऐसी किसी नामाबलि में सस्मिलित किये जाने के लिए ' 
अपान्र नहीं दोगा और न तो ऐसे किसी निर्वाचनः्षेत्र के लिए. किसी, विशेष . | 
निर्वाचक नामावछि में सम्मिलित किये जाने का ही दावा करेगा। .. न 
त  _ . |ोकसंमा तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के लिए निर्वाचन वयस्क | 
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निर्वाचन _ २५९ 


मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका अर्थ यह है कि भारत का प्रत्येक 


* नागरिक जो ऐसी तारीख पर, जो कि समुचित विधान-मंडळ -द्वारा निर्मित 


किसी विधि के अधीन इसके लिए नियत की गई हो, इक्कीस वर्ष का हो चुका 
हो, ऐसे किसी निर्वाचन में वोटर होने का हकदार होगा | लेकिन वही व्यक्ति 


'ऐसा वोटर हो सकेगा जो इस संविधान, अथवा समुचित विधान-मंडळ द्वारा 
बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास ( \0-7०७।५०००० ), चित्त | 
* विकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या अवेध आघार के आधार पर अयोग्य नहीं कर 


दिया गया हो । 


इस संविधान के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, संसद, समय-समय पर, 
विधि द्वारा संसद्‌ के प्रत्येक सदन अथवा किसी, राज्य के विधान-मंडळ के सदन 


या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से सम्बन्धित सभी विषयों के सम्बन्ध में 


व्यवस्था कर सकेगी। इनके अन्तर्गत निर्वाचक-नामावलियों का तैयार कराना, 
निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ( D९]im8/४0 ) तथा ऐसे सदन या सदनों 


` का गठन कराने के लिए अन्य सव आवश्यक विषय भी हैँ। जहाँ तक संसद 


इसके लिए. उपबन्ध नहीं करती, वहाँ तक संविधान के उपबन्थो के अधीन रहते - 


हुए, किसी राज्य का विधान-मंडळ, समय समय पर विधि द्वारा, उस राज्य के 
विधान-मंडल के निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले सभी आवश्यक विषयों के 


.चारे में उपबन्ध कर सकेगा । 


` निर्वाचन-संम्बन्धी विषयों मे, न्यायालयों के. हस्तक्षेप. पर रोक लगा दी. 


गई है। संसद या किसी राज्य के विधान-मंडळ हारा निर्मित किसी ऐसी 
विधि की, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे  निवाश्चन-क्षेत्रों के 
स्थानों के बाँटने ( Allotment ० 8088) . सें सम्बन्धित 


“है, मान्यता पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी। इसी 


तरह संसद्‌ के अथवा किसी राज्य के विधान-मंडळ के किसी निर्वाचन पर निर्वो 


घन सम्बन्धी. ऐसे आवेदन-पत्र (निर्वाचन याचिका--।९००० ०४४००) ` 


के मिना कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी जो ऐसे प्राधिकारी के समक्ष तया ऐसी 


` रीति से उपस्थित किया गया हो, जो समुचित विधानमंडळ द्वारा बनाई गई विधि 


के अधीन उपबन्धित है । 
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२६० भारतीय संविधान | 
निर्वाचन-सम्बन्धी उपबन्थो पर विचार 
भारतीय संविधान में निर्वाचन के सम्बन्ध में जो. व्यवस्था की गई है. 
उसे ऊपर दे दिया गया हे । उनको देखने के बाद सभी इस विचार से सहमत 
होंगे कि यह व्यवस्था सराहनीय है। निर्वाचन की देखरेख के छिए एक 
स्वतंत्र प्राधिकारी की स्थापना की जायगी जिसे निर्वाचन-आयोग कहकर : 
पुकारा जायेगा । मुख्य निर्वाचन-आयुक्त कहाँ तक स्वतंत्र रह सकेगा यह 
इसीसे समझा जा सकता है कि उसको उसके प्रद से उसी प्रकार हटाया जा 


सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को । अब निर्वाचन- . | 


आयोग की. स्वतंत्रता सुरक्षित रंखने के लिए इससे अधिक क्या किया जा 
सकता था १ साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाछी को हटाकर भी बहुत अच्छा किया 
गया है। अत्र इस देश के सभी लोग यहाँ के नागरिक के रूप में वोटर होंगे, 


: किसी खास धार्मिक सम्प्रदांय के सदस्य के रूप में नहीं । इससे देश में एकता 


की भावना कायम रखने में सहायता मिलेगी । वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त 
भी खीकार कर लिया गया है। अब कोई धनी हो या गरीब, सबको चुनाव में 
बोट देने का'समान अधिकार रहेगा। इससे कम से कम राजमीतिक दृष्टि 
से देश के विभिन्न बंगा में समानता की भावना कायम होगी। इसके अलावे 
गरीब से गरीब. वर्ग के लिए. अंपनी पसन्द के अनुसार सरकार बनाना अबे |] 
सम्मंव होगा । ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका यह अथे नहीं हे कि भारद, .. | 
म स्वतंत्र निर्वाचन बरावर के लिए सुरक्षित हो गया है। यह तो बहुत अशा 


और उनको लागू करने की रीति पर निर्भर करेगा | सरकार की इमान्दारी 
और जनता की चेतना . का भी इस पर प्रभाब पड़ेगा। यह मी टीक है कि 
संविधान में निर्वाचनसम्बन्धी बँहुत-से महत्त्वपूर्ण विषयों के बारे में व्यवस्था 
नहीं कर उन्हे संसद के लिए छोड़ दिया गया हैं । लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं | 
है कि संविधान में जो उपबन्ध किये गये हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। यह. | 
भी याद रखना चाहिए कि आखिर सभी बातें संविधान में ही नहीं दी जा. | 


 सकतीं। 


एक बात के सम्बॅन्ध में कुछ संशोधन की आवश्यकता बताई जा सकती है। 


- संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति वोटर तभी हो सकता दै जब. वह इक्कीस 
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में संसंद द्वारा निर्वाचनं-सम्बन्धी विषयों के बारे में बनाये जानेवाळी विधियों | | 


निवोचन - ' २६१ 


, साल का हो जाय। कुछ छोगों की राय में अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने 
पर ही प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिल जाना चाहिए वैसे तो दोनों 
तरह की व्यवस्था के पक्ष विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है | यह भी ठीक 
है कि किसी को इसमें से कौन सी व्यवस्था अधिक अच्छी लगें, यह बहुत कुछ 
उसके व्यक्तिगत झुकाव पर निर्भर करता है! लेकिन अगर इस विषय पर .गम्भीरता 
पूर्वक विष्वार किया जाय तो इक्क्रीस साळ का उपबन्ध कोई खास दोषपूर्ण नहीं 
माळूम पड़ता है। यह ठीक है कि अठारह साल के हो जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति 
बालिग समझा जाने लगता है.ओर उसे सम्पत्ति इत्यादि के मामलों में सभी 

अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मतदान का. अधिकार और अधिकारों से 

कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है और इसके सदुफ्योग के छिए अधिक, परिपक्व 
मस्तिष्क की आवश्यकता है। मतदान के अधिकार 'तथा अन्य अधिकारों के 

आधार में यह विमेंद मतदान के अधिकार के अत्यधिक महत्त्व का परिचायक 
भी समझा जा सकता है। संविधान में तो इसकी 'चर्चा नहीं की गई है, लेकिन 

व्यवहार में यह देखा जाता है कि करीब-करीब सभी महत्त्वपूर्ण नौकरियों के लिए 

नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम इक्सीस साळ का होना जरूरी समझा 

जाता है। तब मतदान का.काम क्‍या इन नौकरियों में किये जानेवाले कामों: 
_ से किसी तरह से कम जवाबदेही का है ! 


ROS 2. री धर 
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अध्याय ?$ 
कतिपय वगों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध 


सेवाओं के सम्बन्ध में मी भारत के समी नागरिकों को समान अधिकार दिये 


कु गये हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी भारतीय समाज के कतिपय वर्गों के छिए . 
' निर्वाचन तथा सेवाओं के सम्बन्ध में कुछ विशेष उपबन्ध किये गये हैं । ऐसा . 


. करने की आवश्यकता क्‍यों पडी ? बात यह है कि भारत में कई वर्ग के लोग 
अन्य वर्गों से.सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं । 
उनको दूसरे वर्गों के स्तर पर छाने के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की 


है . वर्गों को विशेष सुविधाएँ नहीं दी जातीं तों ये बराबर पिछड़े रह जायेंगे । इसके 
अळावे कुछ ऐसे बग के लोग भी हैं, जो पिछड़े हुए तो नहीं कडे. जा सकते 
लेकिन जो संख्या में इतने कम हैं कि उनमें सुरक्षा की भावना कायम करने 


` उपबन्धों पर विचार किया जायगा |... 
` इन उपबन्धों के अनुसार छोक-सभा में अनुसूचित जातियों, आसाम के 


> माग (क) और भाग (ख) में के प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में मी अनु- 


पिछले अध्याय में यह देखा जा चुका है कि निर्वोचन-सम्बन्धी उपबन्धों " 
" मं साम्प्रदायिक निर्वाचन-पद्धति को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सरकारी - 


आवश्यकता महसूस की गई । संविधान के निर्माताओं ने समझा कि अगर इन . 


के लिए उन्हें भी कुछ विशेष सुविधाओं का दिया जाना आवश्यक था-। साथ | 
- हीसाथ ये छोग नये संविधान के बनने के पहले कई तरह की विशेष सुविधाओं | 
के पाने के आदी भी ये। इसलिए नई परिस्थिति के लायक बनने में उनको | 
कुछ समय की [आवश्यकता थी । इसी पृष्ठभूमि में संविधान के इन विशेष 


आदिम जाति-क्ेत्रो में की अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर अन्य आदिम 
जातियों तथा आसाम के स्वायत्तशासित जिलों में की अनुसूचित आदिम जाठियों 
* के लिए स्थान रक्षित ( 7७४७८१०१ ) रहेंगे। इसी तरह प्रथम अनुसूची के | 


` सूचित जातियों तया आसाम के आदिम जातिक्षेत्रों में की अनुसूचित आदिम ब 
। अरी र by अन्य आदि. दिमजातियों के, दिए. स्थान, रक्षित रहेंगे । " ; 


कतिषय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध _ र 


आसाम की विधान-समा में खायत्तशातिस जिलों के लिए. भी स्थान रक्षित 
रहेंगे | इस तरह से अनुसूचित जातियों या आदिम जातियों के लिए किसी राज्य 
में रक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का. छोक-समा में ,उस राज्य को दिये गये 
स्थानों की, अथवा किसी राज्य की विधान-सभा में के स्थानों की, समस्त संख्या 
से बही अनुपात होगा जो अनुपात उनकी जनसंख्या का उस राज्य की समस्तं 
„ जनसंख्या से है । अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों. की तरह आंग्ल- 
भारतीय समुदाय ( 47।०[॥42 C०779 ) के प्रतिनिधित्व 
के लिए भी विशेष उपबन्ध किया गया है । अगर राष्ट्रपति समझे कि.छोकसमा 
में उस समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं दै, तो वह उसमें उसके अधिक से 
अधिक दो सदस्यों को नामनद कर सकेगा।' इसी तरह अगर किसी राज्य का 
राज्यपाल या राजप्रमुख यह समझे कि उस राज्य की विधान-समा में आंग्ल- 
भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और पर्याप्त नहीं है, तो वह 
विधान-समा में, उस समुदाय के जितने सदस्यों को समुचित समझे, नामजद 
कर सकेगा | छोक-सभा और राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों 
` और अनुसूचित-आदिम जातियों के लिए स्थानों के रक्षण तथा. आंग्ल-मारतीय _ 
समुदाय के प्रतिनिधित्व-सम्बन्धी ऊपर दिये गये उपबन्ध, इस संविधान के 
प्रारम्भ से दस साल के बाद नहीं लागू होंगे। लेकिन इससे लोकसमा या 
. राज्य की विघान-समा के किसी प्रतिनिधित्व पर तब.तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 


जब तक कि यथास्थिति उस समय विद्यमान छोक-सभा या विधान-समा का. : 


विघटन न हो जाय । 
सेवाओं और पदों के बारे में भी अनुसूचित जातियों और . अनुसूचित | 
आदिम जातियों के दावों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध किया गया है। इसके 


अनुसार संघ या राज्य के कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाली सेवाओं और पदों के - 
लिए नियुक्तियाँ करने में, प्रशासन-कार्यपद्ठता का ख्याल रखते हुए अनुसूचित. | 


जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा 
जायगा । ; 
कतिपय सेवाओं के सम्बन्ध में आंग्छ-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबन्ध | 
` 'कैये गये हैं। इनके अनुसार इस संविधान के रमम के बाद पहले दो वषो | 
` तक संघ की रेल, बहि: शुल्क (५४६००8 ), डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाओं ` 
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के पदों के लिए उस समुदाय के सदस्यों की नियुक्तियाँ उसी. आधार पर की 
जायेगी, जिस आधार पर वे १५ अगस्त, .१९४७ के तुरत पूं की जाती थीं। 
इसके बाद प्रत्येक दो वाँ की कालावधि मे. उस समुदाय के सदस्यों के लिए, 
उन सेवाओं में, रक्षित पदों की संख्या, इसके दीक पहले वाले दो वर्षों सें इस, 
प्रकार रक्षित संख्या से .यथासम्मव दस प्रतिशत . कम होगी । लेकिन इस, 
` संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे सत्र रक्षणों का अन्त हो जायगा। . 
साथ ही साथ अगर आंग्ल-मारतोय समुदाय के सत्स्व . दूसरे समुदायों के सदस्यों 
“की तुलना में कुशलता के कारण नियुक्ति के लिए योग्य पाये जायें, तो ऊपर 
दिये गये उपबन्ध के अधीन उस समुदाय के लिए रक्षित पदों से अन्य, अथवा 
उन से अधिक पदों.पर उनकी नियुक्ति में इस उपबन्ध की किसी बात से कोई 
रुकोवट नहीं होगी । i 
आंग्ल-भारतीय समुदाय के लाम के लिए; शिक्षण अनुदांन के लिए! भी विशेष 
` उपबन्ध किया गया है । इसके अनुसार इस संविधान के प्रारम्भ के वाद पहले 
` तीन वित्तीय वर्षों तक उस समुदाय के छाम के लिए शिक्षा के सम्बन्ध में, संघ . 
तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग ( ख) में के प्रत्येक राज्य 
द्वारा वही` अनुदान दिये जायेगे जो ३१ माच, १९४८ को अन्त होने वाले 
वित्तीय वर्ष में दिये गये थे। ये अनुदान प्रत्येक अनुवर्ती (9०००९००४ ) 
तीन वर्ष की कालावधि में, निकट पूर्ववर्ती ( Immediately prece- ° 
4० ) तीन वर्षे की कालावधि की अपेक्षा, दस प्रतिशत क्रम कियेजा 
सकेंगे । लेकिन इस उपबन्ध के अनुसार अनुदान पाने का किसी शिक्षा-संस्था को 
तब तक कोई अधिकार नहीं होगा, जब तक कि उसमें यह व्यवस्था नहीं की 
गई हो कि उसमें प्रत्येक साळ नाम ळिखानेवाले विद्यार्थियों में कम से. कम 
i चालीस प्रतिशत विद्यार्थी आंग्छ-मारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदाय 
के हों। साथ ही साथ इस संविधान के प्रारम्म से दस वर्ष के अन्त में, 
जिस मात्रा तक ऐसे अनुदान आंग्छ-भारतीय समुदाय के लिए! विशेष रियायत 
के रूप में हैं, वहाँ तक उनका अन्त हो जायगा | 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए एक विशेष 
` पदाधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा । इन जातियों और आदिम 
जातियों के लिए इस संविधान द्वारा दी गई विशेष सुविधाओं ( परित्राणो-- 
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890०2 7७7१५ ) से सम्बन्धित सभी विषयों की जाँच करना तथा उन पर 
कार्य होने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को, उसके आदेशानुसार, समय-समय पर 
रिपोट देना उस विशेष पदाधिकारी का कतेक्य होगा । राष्ट्रपति ऐसे सब 
(रिपोर्टो को संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखवायेगा । यहाँ पर अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से देसे अन्य पिछड़े वर्गों का, जिनको 
राष्ट्रपति आदेश द्वारा उब्लिखित करे, तथा आंग्छ-मारतीय समुदाय का भी 
बोध होगा । द 


अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा. अनुसूचित आदिम जातियों के * 


कल्याण के लिए राज्यों पर संघ के नियंत्रण की भी व्यवस्था की गई है। 
राष्ट्रपति किसी. भी समय, आदेश कारा, एक आयोग की नियुक्ति 
कर सकेगा जिसका कास प्रथम अनुसूची के भांग (क) और भाग 
(ख ) में .उल्लिखित राज्यों में के अंनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन 
तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट देना होगा | 
इस संविधान के प्रारम्भ से दस वषे की समाप्ति पर ऐसे आयोग की नियुक्ति 
अवश्य की, जायगी।. आयोग की रचना, शक्तियों . और प्रक्रिया की 
परिभाषा भी राष्ट्रपति के आदेश में की जा सकेगी तथा उसमें वे प्रासंगिक 


या सहायक उपत्रन्ध भी रह सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय ' , 


समझे । संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे किसी राज्य को. उस प्रकार 
के निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित आदिम जातियों के 
कल्याण के लिए निर्देश में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और 
कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखते हों । 

राष्ट्रपति आदेश द्वारा, भारत में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए 
बर्गो की दशाओं की, तथा जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे' हें उनकी, जाँच के 
'छिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकेगा । संघ या किसी राज्य द्वारा उन॑ 
कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए करने योग्य उपायों 


` के बारे में तथा उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान | 
दिये जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान दिये जाने चाहिए उनके ' 


बारे में, सिफारिश करना मी इस आयोग का काम होगा । यह आयोग ऐसे 
व्यक्तियों से मिंल कर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति उचित समझे । आयोग की 
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नियुक्ति करने वाले आदेश में उसकी प्रक्रिया की. परिभाषा भी रहेगी। इस 
प्रकार नियुक्त आयोग अपने ऊपर सौंपे जाने वाळे सभी विषयों की जाँच कर 
अपनी रिपोर्ट देगा । इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा पाये गये तथ्यों का समावेशः 
होगा और इसमें ऐसी सिफारिश की जायँयी जिन्हें आयोग उचित समझे।, 
राष्ट्रपति इस प्रकार दी गई रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संसद के प्रत्येक सदन. 
के सामने रखवायेगा । इसके साथ इस पर की गई कायवाही का संक्षिप्त . 
विवरण भी प्रस्तुत किया जायगा । 


इस संविधान के प्रयोजनों के छिए कौन जातियाँ या आदिम जातियाँ 
अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित आदिम जातियाँ समझी जायेगी, इसका. निर्णय 
राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा करेगा । ऐसा करते समय वह यथास्थिति 
उस राज्य के राज्यपाल या राजग्रमुख से परामर्श कर लेगा जिसमें ये. जातिया 
या आदिम-जातियाँ निवास करती हों । संसद विधि द्वारा इसमें परिवर्तन कर 
सकेगी । लेकिन इसके सिवाय और किसी तरीके से राष्ट्रपति की अधिसचना में 
Ee ` कोई परिवर्तन नहीं क्रिया जा सकेगा | 


AMIN YC 


विशेष उपबन्धों पर विचार 


कतिपय वर्गों के सम्बन्ध में संविधान में जो विशेष उपबन्ध किये गये हैं उन्हें: ' 
ऊपर दे दिया गया है। उन उपनन्धों को पढ़ने के बाद वे सब तरह से उचित 
ही जान पड़ते हें । अभी तत्काळ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमः 
जातियों के लिए संसद और राज्यों की विधान-समाओं में स्थानों के रक्षित हो 
जाने से उनके त्रीच भारत की बहुसंख्यक जातियों के प्रति अविइवास के प्रंचार 


` भें बाघा पड़ेगी और देश में एकता की भावना सुद्दढ होगी । दस साळ हीके .. | ७ 


र - टे - लिए यह व्यवस्था कायम रहेगी । इससे यह लाम होगा कि ये जातिया और 
___ आदिम जातियाँ कुछ दिनों के बाद समी बातों में भारतीय समाज के और 
` छोगों की तरह ही हो जायेगी और उनमें एथकता की भावना नहीं पनपने पायगी । 


है। अन्य पिछड़े वर्गों के हित में भी-विशेष उपबन्ध किया गया है। यह भी 


ठोक ही है, क्योंकि हरिजनों और आदिम जातियो-को छोड़ कर भारत में ऐसे. नः 
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बहुत से पिछड़े लोग हैं, जिन्हें औरों के स्तर पर बिना विशेष सुविधा प्रदान 
शिये हुए नहीं छाया जा सकता है। समय-समय पर आयोग की नियुक्ति करके 
इनकी स्थिति की जाँच भी की जायगी। संघ सरकार को इनके सम्बन्ध में 
“विशेष जिम्मेदारी देकर भी उचित ही किया गया है। राज्यों में तो कभी दलगत 
स्वार्थो के कारण इनकी उपेक्षा भी हो सकती है, लेकिन संघ सरकार के हाथ 


* से ऐसा होने की सम्भावना बहुत कम है। आंग्लमारतीय समुदाय के लोग तो 


किसी बात में पिछड़े हुए नहीं हैं। लेकिन उनको जो सुविधाएँ प्रदान की गई 


हैं, वे भी उचित ही जान पड़ती हैं। कारण, इनकी संख्या बहुत कम है। . 


अंग्रेजी राज के जमाने में इन्हें कई तरह की विशेष सुविधाएँ प्राप्त थीं । इसलिए 
इनके हृदय में इस बात की शंका उठ सकती थी कि स्वतंत्रता हो जाने के बाद 
. शायद इनके हितों की उपेक्षा की जाय । इसके अलावे इतने दिनों तक विशेष 

सुविधाओं को पाते रहने के बाद एक-ब-एक उनसे वञ्चित हो जाने पर इन्हें 
विशेष कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता। लेकिन संविधान में जो 


उपबन्ध किया गया है उससे न इन्हें कोई विशेष कठिनाई होगी और न न 


बहुसंख्यक लोगों के प्रति इनके हृदय में अविश्वास की मावना ही पैदा होगी । 
साथ ही साथ ये विशेष सुविधाएँ इन्हें सिफ दस साळ के लिए ही प्रात होंगी । ' 
, इससे इनमें एथकता की भावना भी. नहीं बढ़ने पायगी और कुछ ही दिनों में 


ये सब तरह से भारतीय. समाज के अविच्छिन्न अंग बन जायेंगे | कुछ सेवाओं | 


और शिक्षण-संस्थाओं के सम्बन्ध में इन्हें जो विशेष सुविधाएँ दी गई हैं, वे 


दस साळ के बाद एकाएक नहीं खतम होकर पहले से ही धीरे-धीरे कम होती 


` बली जायेगी । इससे इन्हें अपने को बदली हुई परिस्थिति के अनुकूछ बनाने 
में और भी आसानी होगी। 


सहया 3 
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अध्याय 20 
राजभाषा 


क्रीब-करीब प्रत्येक देश में राजकीय प्रयोजनों के लिए. एक ऐसी भाषा 
रहती है, जिसका उस देश के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र में प्रयोग होता है। जो 
'संघीय देश हैं, वहाँ कम से कम संघ के प्रयोजनों के छिए एक राजभाषा 
का होना अत्यन्त आवश्यक है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में 
तथा किसी राज्य और संघ के. बीच- में संचार (Communication ) 
के लिए भी उसी भाषा का प्रयोग होता है । वैसे तो ऐसे भी देश हो सकते 
है जहाँ राजभाषा के रूप में एक से अधिक:माषाओं का प्रयोग हो | स्वीदजरलेंड 
इसी तरह का एक देश है। वहाँ तीन-तीन भाषाओं का. प्रयोग राजभाषा के 
रूप में- होता है । यह भी नहीं कहा.जा सकता कि इससे वहाँ के लोगों में 
राष्ट्रीय भावना की सुद्दता. में किसी तरह की कमी आ जाती है। लेकिन 
स्वीट्जरलेंड के उदाइरण.को. अपवाद मानना ही. उपयुक्त होगा ।. आज संसार 
- के अधिकांश देशों में, कम से कम केन्द्रीय शासन के प्रयोजनों के लिए, एक 
ही माघा का प्रयोग होता है। यही वांछनीय भी है। इससे शासन के कामे 
में सहूल्यित होगी और राष्ट्रीय एकता की भावना मी सुदृढ रहेगी | जब भारत 
का संविधान बनाया जा रहा था तब अन्य प्रश्नों के साथ यह प्रश्न भी उठा 
कि भारत की राजभाषा क्या हो। इसके पहले अंग्रेजी शासन के युग में 
अंग्रेजी भाषा ही यहाँ की राजभाषा थी । केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन दोनों में 
इसीका प्रयोग किया जाता था । लेकिन यहाँ के अधिकांश व्यक्तियों की 
राय में एक विदेशी भाषा को भारत की राजभाषा का पद्‌ देना उचित नहीं 
था । इसे समझते भी बहुत कम ही छोग थे। इसलिए यह निश्चय करने में 
- देर नहीं छगी कि भारत की किसी भाषा को ही राजमाषा के रूप में स्वीकार 


_ करना चाहिए । लेकिन यह निश्चय करना उतना आसान नहीं था कि भारत की . ' 


ह कौन भाषा राजमाघा हो। बहुत दिनों तक हिन्दी-हिन्दुस्तानी का विवाद बड़े जोरों . 
` , पर घलता रहा। शुरू में संविधान-समा में के चोटी के नेताओं में भी इस 
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विषय पर एकमत नहीं जान पड़ता था । भाषा के साथ-साथ लिपि और अंकों 
के रूप का भी प्रश्‍न था | कुछ लोग देवनागरी लिपि का समर्थन करते थे तो 
कुछ लोग रोमन लिपि का । इसी तरह कुछ छोग अंकों के रूप के बारे में 
भारतीय रूप के, तो कुछ लोग अन्तर्राष्ट्रीय रूप के, समर्थक थे । उत्तरी भारत 
० और दक्षिणी भारत की भाषाओं में विभेद रहने से किसी निश्चय पंर पहुँचना और 
भी कठिन हो गया था। संघ के साथ-साथ राज्य की राजभाषा का भी प्रश्‍न 
था । क्योंकि यहाँ कई राज्यों की भाषाएँ एक दूसरे से भिन्न हें । कई ऐसे राज्य 
भी हैं जहाँ एक ही राज्य के भीतर एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग करने” 
घाले रहते हैं। अगर इन प्रश्‍नों पर कोई निर्णय हो भी जाय, तो फिर यह 
प्रश्‍न उठना स्वाभाविक था कि इसे तुरत कार्यान्वित किया जाय या धीरे-धीरे या 
एक निश्चित अवधि के बाद । बहुत वाद-विवाद के बाद संविधान-सभा जिस 
निर्णय पर पहुँची उसी के आधार पर भारतीय संविधान के राजमाषा-सम्बन्धी 
उपबन्ध स्थिर किये गये । उन्हें नीचे दिया जा रहा है | 


(१) संघ की भाषा 
संघ की राजभाषा हिन्दी और छिपि देवनागरी होगी | संघ के राजकीय : 
प्रयोजनों के छिए प्रयोग होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तरोष्ट्रीय 
रूप होगा । लेकिन इस संविधान के प्रारम्म से पन्द्रइ वर्ष तक संघ के सभी 
राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी माषा का प्रयोग किया जाता रदेगा। . 
परन्तु इस कोलावधि में भी, राष्ट्रपति के आदेश से, संघ के राजकीय प्रयोजनों : 
मे से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथां भारतीय : 
अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग किया जा 
केगा। इसके साथ ही साथ संसद्‌ पन्द्रह साळ के बाद भी विधि द्वारा 
अंग्रेजी भाषा का, अथवा अंकों के देवनागरी रूप का, उन प्रयोजनों के लिए 
` प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जो कि ऐसी विधि.में उल्लिखित हों.। 
`` राजभाषा सम्बन्धी विषयों पर विचार करने और राय देने के लिए 
आयोग तथा संसद की समितिं की स्थापना की भी व्यवस्था की गई है। 
ग राष्ट्रपति, इस. संविधान के प्रारम्म से पाँच वर्ष की समाप्ति पर तथा . 
इसके बाद ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समासि पर, आदेश द्वारा एक 


~= 


\ 


क. 
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आयोग गठित करेगा ।. यह आयोग एक सभापति तथा संविधान की अष्टम 
अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं (--असमिया, उड्या, उदू , 
` क्ब्मीरी, गुजराती, तामिल,. तेयु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम; 
संस्कृत और हिन्दी--) का प्रतिनिधित्व करनेवाले उन सदस्यों से ,मिछकर - 
बनेगा जिन्हें. राष्ट्रपति नियुक्त करे। आयोग द्वारा अनुसरण की जानेवाली " ` 
प्रक्रिया भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही परिमाषित की जायगी । आयोग का 
यह कतेव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर ' 
प्रयोग के, इनमें से सब या किसी के लिए. अंग्रेजी माषा के प्रयोग पर प्रतिवन्ध 
` क्के. संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित . प्रयोजनों के छिए प्रयोग किये 
जानेवाले अंकों के रूप के, तया उच्चतम न्यायाळ्य, उच्च न्यायालयों, अधि- 
नियमों, विघेयकों आदि के लिए प्रयोग की जानेवाळी भाषा के बारे में 
` ` राष्ट्रपति के सामने अपनी सिफारिश रखे । संघ की राजभाषा तथा संघ और. 
* क्रसी राज्य के. बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की 
) भाषा तया उनके प्रयोग के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गये 
` ` क्सी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करना भी आयोग का कतव्य होगा । 
इस तरह अपनी सिफारिश करते समय आयोग द्वारा भारत की औद्योगिक 
त ' सास्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नतिका तया छोक-सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा 
( षी क्षेत्रों के छोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक्‌ ध्यान रखा जायगा। 
ई  . ` तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जायगी। इनमें से बीस लोक- 
. समा के, तथा दस राज्य-परिषद्‌ के, सदस्य होंगे । ये क्रमशः छोक-समा तया 
` राज्यपरिषद्‌ के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्वक-पद्धति के अनुसार एकल 
'संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे । ऊपर दिये गये उपबन्ध के - 


हीर ` अनुसार गठित आयोग को सिफारिशों पर विचार करना तथा उन पर अपनी | 


राय कायम कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना इस समिति का कतंव्य होगा। राष्ट्रपति 
उस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उस पूरी रिपोर्ट के अथवा उसके किसी 
. ग के अनुसार निर्देश निकाड सकेगा । ., 

क (.२ ) राज्य की भाषा 
.. बदी भाषा किसी राज्य की राजभाषा होगी: जिसे उस राज्य का विधान- : 
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मंडळ विधि द्वारा इस रूप में अंगीकार करे । इस प्रयोजन के लिए किसी राज्य 
का विधान-मंडळ उस राज्य में प्रयोग में आनेवाली भाषाओं में से किसी एक 
या अनेक को या हिंन्दी को अंगीकार कर सकेगा । लेकिन जब तक राज्य का 


. विधान-मंडळ इससे अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक राज्य फे भीतर उन 
९राजवीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके . 
लिए इस संविधान के प्रारम्म से ठीक पहले उसका प्रयोग किया जाता था। 


दी माषा, एक राज्य और कूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ 
के बीच में, संचार के लिए राजभाषा होगी जो उस समय संघ में राजकीय 
ग्रयोजनों के लिए प्रयोग में आती हो। लेकिन यदि दो या अधिक राज्य 
आपस में यह करार करें कि उन राज्यों के ,बीच में संचार के लिए राजभाषा 
[हिन्दी होगी, तो ऐसे संचार के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा । 
राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जानेवाळी भाषा फे सम्बन्ध 
सें विशेष उपबन्ध किया गया है । इसके लिए माँग की जाने पर, यदि राष्ट्रपति 


यहं समझे कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्यास अनुपात चाइता है कि ;. 


उसके द्वारा बोली जानेवाली कोई भाषा उस राज्य द्वारा मंजुर ( अभिज्ञात- | टु 
Rec०६7।५९ ) की जाय, तो वह निदे दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस. 
राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी माग में ऐसे प्रयोजन के छिए जैसा कि वह 


उलिखित.करे सरकारी मंजूरी ( राजकीय अभिज्ञा ) दी जाय । 


( ३ ) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि को भाषा 
ऊपर के उपनन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि 


द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक उच्चतम न्यायाळ्य में तथा प्रत्येक 


उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ, तथा संघ और राज्य के सभी विधेयकों, 


उन पर किए. जानेवाळे संशोधनों, अधिनियमों, और अध्यादेशों के तथा सभी अज 


| . आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ (/प7॥70४08- ` 


‡¡९० ६०5६४ ) अंग्रेजी माषा में होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल्या | 
राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, उस राज्य में मुख्य स्थान रजनेवाले . 


उच्च न्यायाळय में की कार्यवाहियों के लिए, हिन्दी भाषा का या उस राज्य में 


राजकीय प्रग्रोजन के छिंए प्रयोग में आनेवाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग _ 
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प्राधिक्रत कर सकेगा । लेकिन इसमें की कोई बात वेसे उच्च न्यायाल्य द्वारा 
दिये गये निर्णय, आसि अथवा आदेश पर नहीं लागू होगी। साथ 
ही साथ यदि किसी राज्य का विधान-मंडळ वहाँ के विधेयकों, 
अधिनियमो या अध्यादेशों में, अथवा किसी आदेश, नियम, 
विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य” 
किसी भाषा के प्रयोग को विहित करे, तो उस राज्य के राजकीय सचनापत्र 
( Official ७४८७७०) म॑ उस राज्य के „ राज्यपाल या राजप्रमुख के ' 
-प्राधिकार-से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद ऊपर दिए गए 
बन्य के अभिप्रायो के लिए प्राधिकृत पाठ समझा जायगा । 
भाषा-सम्बन्धी कुछ विधियों के अधिनियमित किये जाने के लिए विशेष 
प्रक्रिया दी गई है । इसके अनुसार इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्षों की. 
उ कालावधि तक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायाल्य की कायवाहियों अथवा 
> तिधयो, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों) नियमों, विनियमों या उपविधियों 
£ के प्राधिकृत पाठ के लिए प्रयोग की . जानेवाळी भाषा के लिए उपवन्ध करने- 
वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूव 
मंजूरी के बिना न तो पेश और न प्रस्तावित किया जायगा | ऊपर दिये गये . 
` उपबन्ध के अनुसार राजभाषा के लिए. गठित आयोग की सिफारिशों तथा 
संसद की समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही राष्ट्रपति ऐसे किसी 
।__. _ विघेयक़ अथवा संशोधन के पेश या प्रस्तावित. किये जाने की मंजूरी देगा । 
ह . - (8) विशेष निर्देश | 
हू ` प्रत्येक व्यक्ति को किसी शिकायत को दूर किये-जाने के लिए संघ या राज्य . 
के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग 
` होनेवाली किसी भाषा में दर्खास्त ( अम्रिवेदन-॥०एr९४७०४३४।०॥ ) देने 
. का अधिकार होगा | दिन्दी माषा की प्रसार-दृद्धि करना, उसका विकास करना 
- ताकि वह मारत की :सम्मिलित संस्कृति :( Composite culture.) 
के सब तत्त्वो की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा. उसकी समृद्धि | 
सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा । उसकी अपनी विशेषता (९7/५5) . 
में हस्तक्षेप किये बिना . हिन्दुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं ( असमिया, 
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br... ह राजभाषा | २७३ 
| ` उड्या, उदू, कन्नड, कश्मीरी, गुजराती); तामिळ तेछगु, पंजाबी, बंगला, 
` _ ` मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिन्दी ) के रूप, शैली और पदावलि को 
आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके राब्द- 
भण्डार के लिए: मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं से 
शब्द ग्रहण करते हुए हिन्दी की समृद्धि सुनिश्चित की जायगी। | 


र. जभापा-सुंबन्थी उपबन्धों पर विचार 


भारतीय संविधान के राजभाषा, सम्बन्धी .उपबन्ध दिये जा चुके हैं |! * 
` उनके अनुसार भारत की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी । यह सब 
तरह से उचित है । भारत की भाषाओं में सबसे अधिक प्रचार इसी भाषा का, 
है । प्रत्येक राज्य को अपने राज्य-क्षेत्र के भीतर बोली जानेवाली किसी भाषा 
को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार भी दिया गया है । 
ऐसा करना आवश्यक था, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और इसमें भिन्न 
भिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं । यहाँ के कई राज्यों के भीतर भी भिन्न-भिन्न 
भाषाओं के बोलनेवाले लोग रहते हैं। यदि किसी राज्य के जन- 
समुदाय के पर्याप्त अनुपात की भाषा. को वहाँ के राज्य द्वारा राज- 
कीय अभिज्ञा नहीं मिले, तो उसे राष्ट्रपति के पास इसके 
लिए माँग रखने का अधिकार होगा और राष्ट्रपति इस तरह को अमिश 
के दिये जाने के लिए. निर्देश निकाळ सकेगा । इससे किसी राज्य के अल्पमत. 
| „~ की माषा को भी. उचित स्थान प्रास हो सकेगा। साथ ही साय उच्चतम] | 
न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा संसद और राज्यों के विधानमंडळों के | 
विधेयो, अधिनियमों आदि में प्रयोग की जानेवाळी भाषा में एकरूपता कायम 
रखने की भी कोशिश की गई है। हिन्दी भाषा के विकास के लिए जो विशेष 
निर्देश दिया गया है, वह भी सराहनीय है। इसके लिए संघ पर जिम्मेदारी 
दी गई है। हिन्दी के रूप, शैळी, पदाबलि और शब्दमंडार के सम्बन्ध में 
जो व्यवस्था की गई दै, वह भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । इससे हिन्दी की 
- अपनी विशेषता भी कायम रहेगी और भाषा के क्षेत्र में आज कहीं-कहीं पर 
पाई जानेबाली संकीर्णता से अछूती रह कर यह.सच्चे अथे में अखिळ भारतीय 
भाषा के रूप में विकसित होगी जिसे भारत के सभी भाषा-भाषी बिना किसी . 
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झिझक के अंगीकार करेंगे । इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वषे तक अंग्रेजी 
के प्रयोग का उपबन्ध भी बहुत उचित है। इस बीच में अहिन्दी भाषा-भाषी 
छोग हिन्दी में पूरी योग्यता प्राप्त कर लेंगे और हिन्दी भी राजमांषा की सभी ` 
आवश्यकताओं की पति करने के लिए सब तरह से योग्य दो जायगी । इंस 
बीच में भी धीरे-धीरे कुछ खास-खास प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग भी शुरू ड 
किया जा सकता है। पन्द्रह वर्षे के बाद भी आवश्यकता रहने पर संसद द्वारा _ 
- किन्ही प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उपबन्धित किया जा सकेगा | 
लेकिन संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जानेवाले अंकों के 
रूप के सम्बन्ध में संविधान में जो उपत्रन्ध किया गया है उसकी सराहना नहीं 
की जा सकती संविधान के अतुसार यह भारतीय अङ्कों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप. 
होगा। संविधान समा में इस विधय पर बहुत विवाद चला था कि देवनागरी 
` रूप स्वीकार किया जाय या अन्तराष्ट्रीय रूप । हिन्दी भाषा और देवनागरी छिपि- 
के साथ-साथ तो अङ्घों का भारतीय रूप ही अधिक स्वाभाविक जान पड़ता 
है। लेकिन अहिन्दी माषा-भाषी, विशेषकर दक्षिण भारत के, प्रतिनिधियों के - 
रुख के कारण इसे स्वीकार करना कठिन हो गया। कुछ लोगों की राय में ` 
जब दक्षिण भारत के लोगों ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया 
तब अड्डों के रूप के सम्बन्ध में उनके विचारों का आदर करना आवश्यक था, 
नहीं तो वे यही समझते कि उत्तर भारत के छोग अपने. बहुमत के बल से उन 
पर अपना निर्णय छाद रहे हैं। इससे दक्षिण भारत के छोगों कें बीच एथकता 
की मावना के प्रचार में सहायता मिलती । अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के पक्ष 
में यह एक बहुत बड़ी बात थी । इसलिए इस निर्णय को समझा जा सकता 
-है। लेकिन यह नहीं समझ में आता है, कि एक बार ऐसा निर्णय करलेंने के 
बाद फिर इस संविधान के प्रारम्म से पन्द्रह वर्षे की अवधि के भीतर तथा 
इसके बाद मी किन्ही प्रयोजनों के लिए अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग को 
बयों सम्मव बनाया गया है | इससे इस विषय पर बहुत दिनों तक अनिश्चिन्दता 
की भावना रहेगी और यहद किसी तरह भी लाभदायक नहीं हो सकती । 
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- अध्याय ?८ 
) र आपात-उपबन्ध 


पिछले अध्यायों में -भारतीय संविधान के जिन उपत्रन्धों पर विचार किया 


" गया है, वे सब साधारण समय, के शासन से सम्बन्ध. रखते हैं। लेकिन 
- संविधान निर्माताओं ने भारत की राजनीतिक स्थिति देखते.हुए यह . सोचा 


कि कमी ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो सकती है जब इन साधारण उपबन्धों से 
देश का शासन नहीं चलाया जा सके । विशेषकर आपात (८7९४९०१ ) 
के समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में शासन का कामं 
चलाने के लिए संविधान में विशेष उपबन्ध किया गया है । इन उपबन्धों के 
अनुसार राष्ट्रपति को आपात का सामना करने के लिए कई तरह की विशेष 
शक्तियाँ दी गई हैं । प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मन प्रजातंत्र के संविधान में मी-- 


जिसे वेयमर ( ९0०7 ) संविधान के नाम से पुकारा जाता है--राष्ट्रपति . 
. को आपात के समय के लिए इसी तरह विशेष शक्तियाँ दी गई थीं । वे शक्तियाँ 


उस संविधान के ४८ वें अनुच्छेद में उल्लिखित :थीं। उनके अनुसार-जमंनी 


का राष्ट्रपति वहाँ के किसी राज्य की सरकार को संविधान तथा विधियों के ; 


अधीन अपनी निम्मेदारियों को मान कर अपना कर्तब्य करने पर बाध्य कर 
सकता था तथा सार्वजनिक सुरक्षा और सुव्यवस्था को “स्थापित करने के लिए 


` सभी तरह की आवश्यक कार्रवाइयाँ कर : सकता था। ऐसा करते समय वह, 
` संविधान के अनुसार प्रास्त, जमेन नागरिकों के कई मूळ अधिकारों को भी 
स्थगित कर सकता था । लेकिन इस अनुच्छेद के अधीन कोई कदम उठाने के. 


बाद उसे तुरत वहाँ के विधान-मंडळ को उसकी सूचना देनी पड़ती थी और 


विधान मंडळ को राष्ट्रपति द्वारा इस सम्बन्ध में निकाले गये आदेश को रद | 
करने की भी शक्ति थी। भारतीय संविधान के. आपात उपबन्ध जमेनी के. 


`` चेयर संविधान के इस ४८ वें अनुच्छेद से बहुत कुछ मिळते जुळते हें । यहाँ 
` पर तीन तरह के आपात की कल्पना की गई है और तीनों के लिए अछग- 


अलग उपबन्ध किया गया है-। 
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` र संवि धान हे | he 
२७६ . भारतीय संवि | 


(९) युद्ध या आन्तरिक उपद्रव से उत्पन्न हुआ आपात 


यदि कभी राष्ट्रपति समझे कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिससे कि युद्ध 
या बाहरी आक्रमण या भीतरी उपद्रव से भारत या उसके राज्य-क्षत् के किसी _ 
दाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह इस आशय की उद्घोषणा निकाळ.सकेगा | 
इसे आपात की उद्घोषणा ( Proclamation of Emergen05 ) कहा „ | 
जायगा | यदि राष्ट्रपति यह समझे कि इस तर के युद्ध या आमन या" 
, उपद्रव का खतरा तुर्त आनेवाला है, तो वास्तव में इनमें से किसी के नहीं 
होने पर भी आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी । यह उद्घोषणा संसद के . 
प्रत्येक सदन के सामने रखी जायगी और जब तक कि उद्घोषणा की जाने के 
दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदन प्रस्ताव द्वारा इसका अनुमोदन नहीं | 
` कर दें, तब तक यह उस काळावधि के बाद नहीं छागू रद्द सकेगी! अब यह. . 
प्रश्‍न उठता है कि यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गई हो 
र जब कि ळोक-समा का विघटन हो चुका हो अथवा इस उद्घोषणा के . 
पा निकाले जाने के दो महीने के मीतर ही उसका विघटन हो जाय तथा यदि 
उद्घोषणा का अनुमोदन करनेवाला प्रस्ताव राज्य-परिषद्‌ द्वारा पांस किया जा... 
चुका हो किन्तु ऐसी. उद्घोषणा के विषय में लोकसभा द्वारा दो महीने की 
` समाप्ति से पहले कोई प्रस्ताव नहीं पास किया गया हो, तब क्या होगा £ & 
ऐसी अवस्था में लोक-सभा के अपने पुनर्गठन के बाद पहली बार चेठने से . व 
तीस दिन के बाद यह उद्घोषणा तभी छागू रह सकेगी जब कि इसके पहले ह्टी 
छोक-समा प्रस्ताव पास कर इसका अनुमोदन कर दे | इसके अतिरिक्त 
` ऐसी उद्घोषणा बाद की किसी उद्घोषणा द्वारा भी रद्द को जा सकेगी । | 
आपात की उद्घोषणा का प्रमांव बहुत व्यापक होगा। जिस समय ई |. 
तरह की उद्वोषणा लागू दो; उस समय इस संविधान में. किसी बात के होते | | 
' हुए भी संघ की कायेपालिका शक्ति का. विस्तार किसी राज्य को इस विषय में निर्देश | 
_ देने तक होगा कि वद राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से मयोग | 
` करें। साथ ही साथ किसी विषय के सम्बन्ध में: विधि बनाने की संसदकी `. 
शिकते अन्तर्गत ऐसी विधियाँ बनाने की शक्ति मी होगी जो उस विषय | 
व के बारे में संघ अथवा संघ के पदाधिकारियों और प्राधिकारियो को शक्तियाँ 
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आपात-उपबन्ध. 9 २७७ 


प्रदान करती तथा कतेव्य सौंपती हों अथवा ऐसा किया जाना प्राधिकृत करती _ 
हों चाहे वह विषय ऐसा क्यों न हो जो संघ-सूची में प्रगणित नहीं दै. । ऐसे , 
समय में राष्ट्रपति यह भी निर्देश दे सकेगा किं इस संविधान के, संघ और 
` राज्यों में राजस्व के वितरण-सम्बन्थी उपबन्धों में से सब या कोई उपबन्ध ऐसी 
“किसी कालावधि में, जैसी कि उस निर्देश में उल्लिखित की जाय, ऐसे अपवादों 
और परिवर्तनों के साथ छागू होंगे जिन्हें वह उचित समझे | लेकिन किसी 
* भी अवस्था में यह काळावधि उस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के आगे विस्तृत 
नहीं होगी, जिसमें कि उद्घोषणा का छागू होना खतम हो जाता हो । . 9 
आपात की उद्घोषणा के लागू रहने के समय में, स्वतन्त्रता-सम्बन्धी मूळ 
अधिकार, जो संविधोन के १९ वें अनुच्छेद में दिये गये हैं, ( माषण देने, 
सभा करने, संघ बनाने, भारत में जहाँ मन चाहे आने-जाने, निवास करने 
और वसने, सम्पत्ति हासिल करने, रखने और हटाने, तथा कोई बृत्ति, 
उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार ) स्थगित किये जा सकेंगे 
लेकिन आपात की उद्घोषणा का छागू होना खतम होते ही उन विधियों 
- का प्रभाव भी खतम हों जायगा जिनके अधीन इस तरह से कोई अधिक्रार | 
स्थगित किये गये हों । इसी तरह राष्ट्रपति आदेश द्वारा, संविधान के तीसरे 
भाग में दिये गये उन मू अधिकारों को, जो आदेश में वर्णित हों, 'वाळ, कराने . 
.. के लिए, न्यायालयों में सवाल पेश करने का अधिकार स्थगित कर सकेगा। 
| * इस आदेश दवारा किसी न्यायाळ्य में इस सम्बन्ध में लम्बित सब कार्यवाहियाँ 
| . सभी स्थगित की जा सकेंगी । उपयुक्त अधिकार तथा कार्यवाहियाँ, उस काछावधि | 
॥ के लिए. जिसमें कि उद्योषणा लागू रदे अथवा उससे. छोटी ऐसी कालावधि | 
| के लिए, जो कि.राष्ट्रपति के आदेश में उलिखित की जाय, स्थगित रहेगी | ' 
इस. प्रकार दिया गया आदेश भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में अथवा उसके 
किसी माग में छागू हो सकेगा। ऐसा प्रत्येक आदेश यथा-सम्मव शीघ्र संसद्‌ 
के प्रत्येक सदन के सामने रखा जायगा | प 
` (२) राज्यों में सांविधानिक तंत्र की विफलता . . 
बाह्य आक्रमण. तया आन्तरिक उपद्रव से. प्रत्येक राज्य की रक्षा करना, _ 
तथा प्रत्येक राज्य का शासन इस संविधान के उंपबन्धों के अधीन चलाया | 
जाय, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा । यदि किसी राज्य के राज्ययाळ | 
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२७८ . भारतीय संविधान 


या राजप्रमुख से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति समझे कि ऐसी 
स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों _ 
के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की 
सरकार के सब या कोई काम तथा यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख में 
अथवा राज्य के विधान-मंडळ को छोड़कर राज्य के अन्य किसी निकाय या 
प्राधिकारी में विहित या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सब या कोई शक्तियाँ , 
अपने हाथ में ले सकेगा, -तथा घोषित कर सबे,गा कि उस राज्य के विधानः 
` मंडळ की शक्तियों का प्रयोग संसद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किया : 
जायगा। राष्ट्रपति ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध भी बना सकेगा . 
जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को पूरी. तरह से लागू करने के लिए आवश्यक 
ई या वांछनीय जान पड़ें । इनके अन्तगंत वे उपबन्ध भी शामिल रह सकेंगे, जिन कें 
अनुताररराय्य में के किसी निकाय या प्राधिकारी से सम्बन्ध रखनेवाले इस 
संविधान के किन्ही उपबन्धों का लागू होना पूर्णतः या अंशतः स्थगित किया 
जाय | लेकिन यहाँ दी हुई किसी बात से राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं होगा 
. कि बह उच्च न्यायाल्य में निहित या उसके द्वारा प्रयोग की जानेवाळी 
` शात्तियों में से किसी को अपने हाथ में ले ले अथवा इस संविधान के उच्च 
न्यायाळ्यों से सम्बन्ध रखनेवाले किन्ही उपबन्धों का लागू होना पूर्णतः या 
अंशतः स्थगित कर दे | . ः 
जहाँ इस तरह की उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया" हो कि राज्य . 
के विधानःमंडल की शक्तियों संसद्‌ के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोग 
में लाई जायगी वहाँ संसद राज्य के विधानःमंडळ की विधि बनाने की झक्ति 
राष्ट्रपति को दे सकेगी तथा उसे ऐसी दी हुई शक्ति को किसी दुसरे प्राधिकारी 
. को सॉपने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। इसी तरह संसद को अथवा 
हे राष्ट्रपति को या ऐसी विधि बनाने की शक्ति जिस अन्य प्राधिकारी में निहित 
है उसको संघ या उसके पदाधिकारियों और अधिकारियों को शक्ति देने. ग्र 
कर्तव्य सोंपने, अथवा ऐसा किया जाना प्राधिकृत करने की शक्ति होगी। 
साथ ही साथ, जब लोकसभा का अधिवेशन नहीं चळ रहा हो, तब राष्ट्रपति, 
व्यय के लिए संसद की मंजूरी लम्बित रहने तक, राज्य की संचितं निधि 
` सें से ऐसे व्यय को प्राधिकृत कर सकेगा । राज्य के विधान-मंडळ की शक्ति 
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आपात-उपबन्ध ., २७९ ` 


के प्रयोग में संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई 
कोई ऐसी विधि, जिसे राष्ट्रपति की उद्घोषण के अभाव में इनमें से. कोई 
नहीं बना सकता, ऐसी उद्घोषण के खतम होने के एक साळ वाद नहीं 
* छाग रहेगी, जब तक कि उसके पहले ही समुचित विधान-मंडळ ने उसे रद्द 
अथवा परिवर्तन के साथ या बिना परिवतन के अधिनियमित न कर दिया हो। 

राज्य में सांविधायिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली 
उद्घोषणा भी, युद्ध या आन्तरिक /उपद्रव की स्थिति में उसकी आपातः की 
उद्घोषणा की तरह ही, संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जायगी और 
दो महीने के वाद तमी लागू रह सकेगी जब कि इसके पहले उसे उनका 
अनुमोदन प्राप्त हो जाय.। इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा अनुमोदन की 
तिथि से छ महीने के बाद नहीं लागू रहेगी। लेकिन जब-जब और जितनी 
बार संसद्‌ के दोनों सदन प्रस्ताव द्वारा ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने का 
अनुमोदन करें, तब-तब और उतनी बार यह उद्घोषणा छ महीने की -ओर 
कालावधि तक लागू रहेगी । किन्तु किसी अवस्था में भी ऐसी कोई उद्घोषगा 
लगातार तीन साळ के बाद नहीं लागू रहेगी। साथ ही साथ, यदि-कमी 
छ महीने के भीतर ही छोकसभा का विघटन हो गया हो तथा राज्य-परिषद्‌ः 
द्वारा किसी उद्घोषणा रखने के लागू रखे जाने का अनुमोदन करनेवाला 
प्रस्ताव पास कर दिया गया.हो किन्छु लोकसभा द्वारा नहीं, तो लोक-समा के 
अपने पुनर्गठन के बाद प्रथम बार बैंटने से तीस दिन के बाद ऐसी उद्वोषणा 
तबतक नहीं लागू रहेगी जबतक कि इसके पहले ही लोक-सभा इस आशय का 
प्रस्ताव नहीं पास कर दे । ऐसी कोई उद्घोषणा कभी भी बाद की ' किसी 
उद्घोषणा द्वारा रद्द या परिवर्तित की जा सकेगी । 


(३) वित्तीय आपात 


यदि कभी राष्ट्रपति को यह जान पड़े कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे 
मारत अथवा उसके राज्यःक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या 
प्रत्यय ( Financial : stability ०7 ०ः०d४ ) संकट में है, 
'चहृ इस आशय की उद्घोषणा कर सकेगा । जब्र तंक. ऐसी उद्घोषणा 
` जागू. रदे, तब तक संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को वित्तीय. 
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२८० . भारतीय संविधान 


औचिल-सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तो का पालन करने के लिए निदेश | 
' देने तक, जो कि निर्देशों में उल्लिखित हों, तथा ऐसे अन्य निर्देश 
देने तक, बिन्हे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और समुचित 
समझे, विस्तृत होगी | इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी ऐसे. 
(किसी निर्देश के अन्तर्गत राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों . 
के सब या किन्ही वर्गों के वेतनों और भत्तो में कमी की, तथा धन-विधेयकों « 
.. को राज्य के विधान-मण्डल द्वारा उनके पास किये जाने के बाद राष्ट्रपति के 
विचार के लिए रक्षित किये जाने की, अपेक्षा करनेवाले उपबन्ध भी हो 
सकेंगे । इस तरह की उद्घोषणा के लागू रहने तक राष्ट्रपति संघ के कार्यों 
के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सभी श किसी वर्ग के वेतर्नो और 
भत्तों में कमी के लिए निर्देश निकाल सकेगा । इनमें उच्चतम न्यायालय और 
उच्च न्यायाळ्यों .के न्यायाधीशों के वेतन और मत्ते भी शामिल हैं। बाह्य 
आक्रमण या आन्तरिक उपद्रव के समय निकाले जानेवाली आपात की उद्दो- 
` धा की तरह ही वित्तीय आपात के संमय की उद्घोषणा भी संसद के दोनों 


के बाद लाग रह सकेगी | 
आपात-उपचन्धों का स्वरूप 


अब इनके खरूप पर विचार कर लेना वांछनीय होगा । इन उपर्बन्धों की कई 
रोगों द्वारा बहुत कड़ी आलोचना की गई दै। कुछ लोग तो यह भी कहते 
हण सुने गये हैं कि इनसे राष्ट्रपति की अधिनायकशाही (C४० Ship ) 
हे कायम होने की सम्भावना हे। इतना तो शुरू में ही स्पष्ट कर देना अच्छा 
गा कि राष्ट्रपति के अधिनायक या डिक्टेटर बनने का कोई प्रश्‍न ही नहीं 
उठता है.। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रियों 
से परामर्श कर के ही करेगा। यह भी देखा जा चुका है कि यहाँ की कार्य” . 


संत्रिमंडळ द्वारा किये जायेंगे और राष्ट्रपति का सिर्फ नाम भर रहेगा। संविधान 
द में यह कहीं नहीं कहा गया दै कि आपात की उद्घोषणा निकाळते समेय, या 
येसी उद्घोषणा के लागू रहने के समय में शासन चळाते समय, राष्ट्रपति 
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_ सद्नों के साममे रखी जायगी और इनका अनुमोदन पाने पर ही दो महीने .' | 


भारतीय संविधान में किये गये आपात-उपबन्ध ऊपर दिये जा चुके है। || 


. पालिका संसदःभूलक हे; अर्थात्‌ यहाँ पर. शासन के समी काम. असळमें. | 


आपात-उपबन्ध  . २८१ 
म मंत्रियों के परामर्श के बिना ही कार्य कर सकेगा। इससे तो यही निष्कर्ष 
निकलता है कि आपात-काल में भी शासन के सभी काम मंत्रियों द्वारा ही किये 
जायेंगे. और साधारण समय की तरह इस समय भी राष्ट्रपति का सिर्फ नाम 
` भर ही. रहेगा । हाँ, संघीय कार्यपालिका के, अर्थात्‌ मंत्रिपरिषद्‌ या प्रधान 
: मन्त्री के अधिनायक बन जाने का प्रदन उठ सकता है। लेकिन 
, गम्मीरतापूर्वंक विचार करने पर. इसकी सम्भावना भी नहीं 
माळूम पड़ती । आपात की उद्घोषणा, संसद के दोनों सद्नों के 
अनुमोदन के विना, दो महीने से अधिक कालावधि के लिए नहीं लागू रह 
सकेगी । इस उद्घोषणा के ळागू रहने के समय भी किसी एक ब्यक्ति का शासन 
ह नहीं होगा । हाँ, संघ की कार्यपालिका शक्तिं तथा संसद की. विधि बनाने 
की शक्ति का विस्तार अवश्य बढ़ जायगा । इसका तो यही अर्थ हुआ कि. 
. आपातकाल में राज्य की सरकार की जगह पर संघ की सरकार शासन का 
'काम 'चलायेगी। लेकिन उस समय भी संघ की सरकार संसद के नियंत्रण में रहकर 
ही काम करेगी । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मी साधारण समय की 
तरह ही अपना काम करते रहेंगे और उनके साय कोई हस्तक्षेप नहीं होगाः। इसका 
- अर्थ यह नहीं है कि किसी भी अवस्था में अधिनायकशाही कायम ही नहीं 
- की जा सकती । अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रि-परिषद्‌ और संसद समी 
इसके लिए एकमत हो जाये और देश का जनमत भी उनके साथ हो, तो 
` अधिनायकशाही अवश्य कायम हो जा सकती है, लेकिन अन्यथा नहीं। और " “~ 
` अगर किसी देश में इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाय, तो संविधानमें . 
आपात-उपजस्ध रहेँ. चाहे नहीं रहें, अधिनायकंशाही की स्थापना तो बराबर 9१ 
संभव” रहेगी। ऊपर कहा जा चुका है कि भारतीय संविधान के ये आपातत 7 
उपबन्ध जमेनी के वेयमर संविधान के आपातःउपबन्ध से बहुत कुछ मिलते 
जुळते हैं । उसी संविधान के लागू रहते समय हिटळर ने अपनी अधिनायकः 
» शाही कायम की थी। इसलिए कुछ लोगों को शंका हो सकती हे कि यहाँ 
` भी ऐसा होना सम्मव है। लेकिन ऐसे लोगों को यह याद रखना चाहिए कि 
|  . जेनी की जैसी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में वहाँ-अधिनायकशाही की 
( स्थापना अवस्य होती, 'चाददे संविधान सहायक दोता या नहीं । वही बात 
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२८२ . भारतीय संविधान 


भारत के सम्बन्ध में भी छागू है । अगर लोकतंत्रात्मक पद्धति से देश कौ 
समस्याएँ नहीं इछ हों और सभी अधिनायकशाही का खागत करने के लिए 
तैयार हो जाये, तो यहाँ मी अधिनायकशाही की स्थापना अवश्य सम्भव हो . 
जायगी । दूसरी तरफ अगर जनमत लोकतंत्र के पक्ष में रहे, तो इसकी ,. 
सम्भावना कभी भी नहीं होगी चाहे संविधान में कुछ भी उपबन्ध किया गया हो । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है वह भारतीय संविधान के आपात-उपबन्धों के - 
साधारण स्वरूप के बारे में है । इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक आपात- 
उपबन्ध सर्वया उचित ही है । राज्य में सांविधानिक तंत्र की विफलता की 
अवस्था में संघ द्वारा उसके शासन का भार लिये जाने का उपबन्ध तो ठीक 
माझम पड़ता है। वैसे तो अगर एक दल की सरकार संघ में रदे और दूसरे 
दळ की किसी राज्य में, तो इस उपबन्ध के दुरुपयोग की सम्भावना भी हो 
सकती है । लेकिन इस तरह दुरुपयोग का डर तो सभी अवस्थाओं में हो सकता 
है और कोई भी संविधान इसके खिलाफ निश्चित गारण्टी नहीं दे सकता। 
यह बराबर याद रखना चाहिए कि मारत में ळोकतंत्रात्मक पद्धति की जड़े 
बहुत नीचे नहीं जाने पाई हैं और न यहाँ अमी राजनीतिक दलों का ही पूरा 
विकास हुआ है। इसलिए ऐसे अवसर आ सकते हैं जब किसी राज्य की 
विधान-सभा में कई छोटे-छोटे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जमा हो जायें. 
और कोई खिर मंत्रिमंडळ बनना नहीं सम्भव हो । दूसरे भी ऐसे कारण आ खड़े 
हो सकते हैं जिनके चते किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र विफल हो जाय। ऐसी 


` हालत में संघ-शासन ही एकमात्र रास्ता बच जायगा । राज्य के अधिकार बरात्रर 


के लिए खतम मी नहीं होगे, क्योंकि संघ की सरकार अधिक से अधिक तीन 
साल तक ही किसी राज्य की सरकार का काम अपने हाथ में रे सकती है। 


` वित्तीय-आपात की अवस्था के लिए जो उपबन्ध किया गया है, उसके विरुद्ध . | 


भी कुछ कहना उचित नहीं जान पड़ता है। अगर एक राज्य का विचीय ' 
स्थायित्व या प्रत्यय संकट में पड़ जाय, तो इसका असर समूचे देश.पर पड़ेगा । 
वित्तीय क्षेत्र में अलग-अलग राज्यों में काये करके किसी संकट को दर करना भी 


कठिन .ददोगा। इसलिए संघ सरकार को भारतं के किसी भाग के .बिचीय संकट ” 


को दूर करने के लिए विशेष शक्ति देकर अच्छा ही किया गया है । 
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आपात-उपबन्ध . २८३ 


लेकिन यही बात बाहरी आक्रमण या युद्ध या आन्तरिक उपद्रव से उत्पन्न 

हुए आपात का सामना करने के लिए किये गये उपबन्धों के सम्बन्ध में नहीं 
कही जा सकती है। जहाँ तक आन्तरिक उपद्रव का प्रश्न है, ऐसी अवस्था में ' 

र उसे दवाने में संघ की मदद करने का उपंचन्ध रहना चाहिए । अगर कमी किसी 

, राज्य में कोई उपद्रव या अशान्ति पैदा हो, या कोई हिंसात्मक कारवाई फैल 

„ जाय तथा उस राज्य की सरकार न तो उसे खुद दवा सके और न संघ-सरकार 

से इस काम में मदद ही माँग, तो ऐसी अवस्था में संविधान में यह भी उपबन्ध 
रहना चाहिए कि संघ-सरकार उस उपद्रव को दबाने के लिए स्वये आवश्यक 

| निर्देश दे सके तथा उस राज्य को संघ की मदद लेने पर बाध्य कर सके युद्ध 

। की अवस्था में भी ऐसा उपबन्ध रहना 'चाहिए जिससे राज्य की सरकार इससे 

निबटने में संघ की सरकार के साथ पूरा सहयोग करे, और ऐसा नहीं करने पर 

संघ सरकार द्वारा उसे इसके लिए बाध्य किया जा सके । युद्ध या आन्तरिक उपद्रव 

के समय में मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए. स्थगित करने की जरूरत 
मी पड सकती है । लेकिन संविधान में संघ सरकार को इससे कहीं अधिक | 
शक्तियाँ दी गई हैं। उसके अनुसार संघ सरकार राज्य की सरकार को उसकी. 
कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई भी निर्देश दे सकती है। इसी 
तरह संसद की विधि बनाने की शक्ति भी बिना किसी प्रतिबन्ध के बढ़ा दी. 
जा सकती है। इतनी व्यापक शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जव 
इस पर ध्यान दिया जाता है कि युद्ध या उपद्रव के विद्यमान नहीं रहते हुए 
भी, उनकी शंका होने पर ही आपातं की उद्घोषणा की जा सकती है, त्र यह 
स्पष्ट हो जाता हैं कि ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने को कालावधि में संघ सरकार 
को विशेष शक्तियाँ प्रदान करते संमय अधिक सावधानी की आवश्यकता थी। 
शक्तियों में स्वयं एक आकर्षण रहता है और उनसे चिपकने के लिए व्यक्तियों ` 
और दलों का प्रयत्न करना स्वाभाविक है । इसलिए किसी भी सरकारको | 
शंक्ति देते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि उसे आव्यकता से 
अधिक तनिक मी शक्ति नहीं दी जाय । तब शक्तियों के दुरुपयोग का डर कम 
रहता दै । अतः आपात-उंपबन्धों के इस अंश में संशोधन की आवस्यकता है । 


\ 
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अध्याय ?.* 
संविधान का संशोधन 


संशोधन दी दृष्टि से संविधान दो तरह के होते हैं--परिवर्तनशील , 
(Flexib]०) और खिर (R६१) । परिबतैनशील उस संविधान को 
कहा जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की अपेक्षा 

. नहीं होती है और स्थिर उसे, जिसमें संशोधन के लिए; इसकी अपेक्षा होती 
है। परिवर्तनशील संविधान में संशोधन ठीक उसी तरह से किया जा सकता है 
_ जिस तरह से साधारण विधि बनाई जाती है। ब्रिटेन का संविधान 'इसी 
तरह का दै । . वहाँ की पार्लियामेंट उसमें, जो परिवतेन चाहे, कर सकती है 
और वह भी साधारण विधि बनाने की प्रक्रिया के अनुसार हीं। दूसरी तरफ 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका का संविधान स्थिर संविधान का उदाहरण है। वहाँ पर 
जब संघीय विधानमंडळ ( जिसे कांग्रेस कहते हैं ) के प्रत्येक सदन के सदस्यो | f 
की समस्त संख्या के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से किसी संशोधन फे पक्षं | 
में कोई प्रस्ताव पास हो अथवा दो तिहाई राज्यों के विधानमंडलों से इसके 
लिए माँग पेश किये जाने पर, संशोधन पर विचार करने के लिए कांग्रेस एक 
विरोध कनवेंशन (Conveni07) बुळावे, तब वह संशोधन पेश किया गया 
र समझा जायगा । इसके बाद जब कम-से-कम तीन चौथाई राज्यों के विधान- 
` मंडळ उस संशोधन का समर्थन करें, तब वह पास हुआ समझा जायगा । इसका - 
हृ अथे नहीं है कि समी स्थिर संविधानों में परिबतंन करना इतना ही कठिन - ; 
__ है | लेकिन किसी संविधान में संशोधन करना कितना भी आसान क्यों न हो; 
अगर साधारण विधि बनाने की प्रक्रिया से यह तनिक भी भिन्न हो, तो उसे 
स्थिर संविधान ही कहा जायेगा ।' * 
अब यह देखा जाय कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए क्या ` 
` उपबन्ध किया गया है। इस दृष्टि से संविधान के उपबन्ध तीन श्रेणियों में ले ! 
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गये हैं। पहली भेणी में संघ और राज्य की न्यायपालिका, संघ की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार, संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध, संघ, राज्य और समवती | 
सूचियों, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा संविधान 
के संशोधन से सम्बन्ध, रखनेवाले उपबन्ध हैं। इनको. छोड़कर अधिकांश 

` उपबन्ध द्वितीय भेणी में रखे गये हैं । द्वितीय भेणी में के किसी उपबन्ध में : 
तमी संशोधन हो सकता है जब संसद्‌ के किसी सदन में उस प्रयोजन के लिए 
विधेयक पेश किये जाने पर, वह प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त 
सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने ' 
वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पास कर दिया जाय और 
इसके बाद उसपर राष्ट्रपति की . अनुमति मि जाय। लेकिन अगर प्रथम भेणी 
में के किसी उपबन्ध में संशोधन करना हो तब उसके लिए कोई विधेयक 
राष्ट्रपति के सामने उसकी. अनुमति के लिए तमी रखा जायगा जब प्रथम 
अनुसूची के भाग (क) और (ख) में के राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों 
के विधान-मंडलों द्वारा भी उसके समर्थन में प्रस्ताव पास हो जाय | इनके 
बाद जो उपबन्धः बच जाते हैं, उनमें समुचित विधान-मंडलों द्वारा साधारण 
विधि बनाने की प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। ऐसे 
उपबन्धों का जिक्र यथास्थान, पिछले अध्यायों में किया चा चुका है । 

. अब भारतीय संविधान के संशोधन-सम्बन्धी उपबन्धों पर विचार किया ' 
जा सकता है'। ऊपर जो कुछ कहा गया हैः उससे यह स्पष्ट दै, कि भारत के 
संविधान के अधिकांश उपबन्धों में संशोधन करने के लिए. विशेष प्रक्रिया 
अपेक्षित है, हालाकि यह संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के संविधान में दी हुई प्रक्रिया के .. 
इतना कठिन नहीं है । इसीलिए इसे स्थिर संविधानों की श्रेणी में हीरखाजा | 
सकता है, परिवर्तनशील संविधार्नो की श्रेणी में नहीं। यह कोई दोष की बात 
नहीं है। संघीय संविधान में संशोधन के छिए विशेष प्रक्रिया ही स्वाभाविक 
है । विशेषकर जिन उपबन्धों का राज्यों के हितों से सम्बन्ध दै, उनमें संशोधन _ 
के लिए राज्यों की सम्मति की व्यवस्था करना उचित जान पड़ता है। हाँ, यह र 
अवश्य विचारणीय हे कि किसी संशोधन के पास होने के लि संसद के 
` प्रतयेक सदन के उपस्थित और मत देनेवाळे सदस्यों के कम सेकमदो 
_तिदाई बहुमत के समर्थन की अपेक्षा रहनी चाहिए या नहीं । भारतीय | 
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संविधान में कुछ ऐसे उपत्रन्ध हैं जिनके कारण सामाजिक और आर्थिक 
पुननिर्माण के रास्ते में बड़ी बाधा पहुँचेगी । उदाहरण के लिए, समत्ति- सम्बन्धी 
_ उन उपबन्धों को लिया जा सकता है, जिन पर “मौलिक अधिकार? शीर्षक अध्याय 
में विस्तार के साथ विचार किया गया है । कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब 


सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण और पुनविमाजन के बिना देश में शान्ति और सुव्यवस्था- ' 


कायम रखना भी सुशक्रिळ हो जाय। ऐसी स्थिति में भी ऐसा हो सकता 
है कि जिस दल में देश की अधिकांश जनता का. विश्वास हो तथा जिस पर 


शासन चलाने की जिम्मेदारी हो उसे संसद में दो तिहाई बहुमत नहीं प्राप्त हो ।. 


किसी पार्टी के लिए दो तिहाई बहुमत प्राप्त करना कोई बहुत आसान काम 
नहीं है। यह भी हो सकता है कि बिरोधी दळ अल्पमत में रहते हुए भी 
बहुमत के साथ सहयोग नहीं करे और निद्द का रास्ता अपनावे । वैसी अवस्था 
में सिवाय गहयुद्ध, सशस्त्र क्रान्ति, संबिधान के अतिक्रमण या डिक्टेटरशिप 
के कोई दूसरा रास्ता नहीं बच जायगा। इसलिए देश में शान्तिपूर्वक ही 
विकास का क्रम चळता रदे, इसके लिए तो यह आवश्यक जान पड़ता है कि 
संसद में किसी संशोधन के पास होने के लिए दो तिहाई बहुमत की जगह पर 
साधारण बहुमत अपेक्षित रखना अधिक बुद्धिमानी का काम होगा । अगर यह 
उचित नहीं जान पड़े तो कम से कम इतना तो अवश्य होना चाहिए कि जिस 
तरह ऊपर बताई गई दोनों श्रेणियों से बचे हुए कुछ उपबन्ध विधान-मडलो 
दवारा साधारण प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधित किये जा सकते हैं, उसी प्रकार 
समपत्ति-सम्बन्धी मूळ अधिकार भी संशोधित किये जा सकें | तत्र बहुमत के 


| ५ « मार्ग में कोई बहुत बड़ा रोड़ा नहीं रहेगा और संविधान का अतिक्रमण किये 


विना ही निर्वाचन द्वारा प्रकट की गई जनमत की इच्छा के अनुसार समय की 
आवश्यकताओं को देखते हुए सामाजिक और आर्थिक सुधार या पुनर्निर्माग 
की योजनाएँ छागू की जा सकेंगी | | 
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अध्याय 2० 
अस्थायी तथा अन्तरकालीन उपमन्ध 


जज किसी देश के लिए नया संविधान बनता है, तब उसमें के सभी 
उपबन्ध एक ही साथ नहीं लागू हो जाते। इसके अलावे पहले से जो 
न्यायालय, इत्यादि काम करते आते हैं, उन्हें हटाकर सब्र कुछ नया ही नहीं ४ 
गठित किया जाता है। इसलिए प्रायः प्रत्येक नये संविधान में इस तरह 
की बातों की व्यवस्था के- लिए कुछ अस्थायी तथा अन्तर्काळीन उपबन्ध 
( Temporary and Transitional Provisions ) रहते हैं। 
भारतीय संविधान में भी ये उपबन्ध हैं । इनमें से मुख्य उपबन्धों को नीचे 
दिया जा रहा है। 

इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इसके प्रारम्भ से ठीक 
पहले भारत में चाळू रहने वाळी समी विधियाँ उसमें तत्र तक चाळू होती 
रहेंगी जब तक कि सक्षम ( C0०९० ) विधान-मंडल या अन्य सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा बदली, रद्द या संशोधित नहीं की जायें। ऐसी विधियों को 
इस संविधान के उपबन्धों से संगत करने के प्रयोजन से राष्ट्रति आदेश द्वारा 
उनमें आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा। लेकिन इस संविधान के प्रारम्भ से 
दो वर्ष की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति को ऐसा परिवर्तन करने की शक्ति नहीं 
होंगी । किसी सक्षम विधान-मंडळ या अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वार य 
इस तरह परिवर्तित किसी विधि को रद्द या संशोधित करने की भी शक्ति | 


j 
| 
{ 
। 


होगी । EF 
जब तक कि इस संविधान के उपबस्धों के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचितन ` 
हों जाय तथा पद ग्रहण न कर छे, तब तक वह व्यक्ति राष्ट्रपति होगा बिसे 

` भारत डोमिनियन की संविधान-सभा ने उस पद के लिए निर्वाचित किया हो। | 

इस प्रकार संविधानसभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति के मर जाने, पदत्यागकरने 
या हृटाये जाने के कारण या अन्यथा, उसके पद के खाली होने पर, अन्तर्कालीन | 
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संसद द्वारा उस पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति होगा । जब तक ऐसा 
व्यक्ति निर्वाचित न हो, तब तक मारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति केः 
- रूप में कार्य करेगा । ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राष्ट्रपति उस रूप में नियुक्त करे, 
इस संविधान के अधीन राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषदू के सदस्य होंगे। जब तक 
इस प्रकार नियुक्तियाँ नहीं की जाये, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहले भारत डोमिनियन के लिए मंत्रियों के रूप में काम करने वाले सब व्यक्ति: 
ऐसे प्रारम्म पर राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में 
कार्य करेंगे । इसी तरह जब तक. कि इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार 
संसद के दोनों सदन सम्यक रूप से गठित न हो जाय तथा उनका प्रथम अधि- 
चेशन नहीं बुला ल्या जाय, तब, तक भारत डोमिनियन- की संविधान-समा 
अन्तकालीन संसद होगी और.इस संविधान के उपबन्धों द्वारा संसद को दी 
गई सच शक्तियों का प्रयोग तथा कतेव्यों का पालन करेगी। | 

जब तक संविधान के उपबन्धों के अनुसार नया राज्यपाल नियुक्त न हो,गया 
; हो तथा उसने अपना पद्‌ ग्रहण न कर लिया दो, तब तक इस संविधान के 
. प्रारम्भ से ठीक पहले जो व्यक्ति किसी प्रान्त में राज्यपाल के पद्‌ पर रहा हो, वह 
< ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के माग (क) में के तत्स्थानीय राज्य का राज्य- 
पाळ होगा।_ प्रथम अनुसूची के भाग (क) या . भाग (ल) में के राज्य की 
मन्त्रि-परिषद्‌ के सद्स्य वही होंगे, जिन्हें यथास्थान राज्यपाल या राजप्रसुख . . 
है उस पद के लिए नियुक्त करे | जब तक इस प्रकार नियुक्तियाँ न की जाये 5 
 तत्रतक इस संविधान के प्रारम्भ से .ठीक पहले तत्स्थानीय प्रान्त या देशो .. 
राज्य के लिए मन्त्रियों के रूप में काम करने वाले सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर | 
यथास्थान उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की. मंत्नि-परिषद के सदस्य 
होंगे तथा उस रूप में, कार्य करेंगे। जब तक प्रथम अनुसूची के 
समाग (क) और माग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य. | 

का विघान-मंडळ इस संविधान के उपबन्धों के अधीन सम्यक रूप से गठित 
| . न हो जाय तथा उसकी प्रथम बैठक न बुला डी जाय, तबं तक इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रान्त या देशी राज्य का विधान-मंडळ इस 


| संविधान के उपबन्धों द्वारा ऐसे राज्य के विधानःमंडळ को दी गई सब शक्तियों 
हा प्रयोग तथा कतेव्यों का पालन करेंगा । शि 
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अस्थायी तथा अन्तकीळीन उपबन्ध २८९. 
इस संविधान फे प्रारम्भ से ठीक पहले फेडरळू न्यायालय में न्यायाधीश . 
के पद पर काम करने वाले व्यक्ति, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों तो, 
ऐसे प्रारम्भ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे । इस संविधान 
* के प्रारम्भ पर फेडरल न्यायालय में खम्बित सभी व्यवहारवाद, अपीळें और 
कार्यवाहियाँ उच्चतम न्यायालय में चली जायगी तथा उच्चतम न्यायालय को 
„ उनके सुनने तथा निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार होगा । . साथ ही साथ इस 
संविधान के प्रारम्भ से पहले “फेडरल न्यायालय द्वारा सुनाये या दिये गये , 
नि्णयों और आदेशों का ऐसा बळ और प्रभाव होगा मानों वे उच्चतम 
न्यायालय द्वारा सुनाये या दिये गये हों । मारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यवहार,. 
दंड और राजस्व क्षेत्राधिकार रखनेवाळे सब न्यायालय तथा न्यायिक, कार्यचालक: 
और अनुसचिवीय ( Min8९८।8] ), प्राधिकारी और पदाधिकारी इस 
संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने अपने कार्या या इत्यों को 
करते रहेंगे । इस संविधान के प्रारम्म से ठीक पहले किसी प्रान्त यां देशी 
हे राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम करनेवाले सब व्यक्ति, 
भ्‌ यदि वें अन्यथा पसन्द न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारम्भ पर यथास्थान प्रथस | 
| अनुसूची के भाग (क) या माग (ल) में के तत्स्थानीय राज्य के उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश हो जायेंगे । इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के 
ः महालेखा-परीक्षक के रूप में काम करनेवाला व्यक्ति, ऐसे प्रारम्म पर, यदि 
| ` . बह अन्यथा पसन्द न कर चुका हो तो, मारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 
| ` हो जायगा। इस संविधान के प्रारम्म से ठीक पहले भारत डोमिनियन के 
लोक सेवा-आयोग के सदस्य के रूप में काम करनेवाले व्यक्ति ऐसे प्रारम्म , 
पर, यदि वें अन्यथा पसन्द न कर चुके हों तो, संघ-छोकसेवा-आयोग के सदस्य 
हो जायँगें । इसी तरह इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी प्रान्त के 
लोकसेवा-आयोग के अथवा प्रान्तों के किसी समूह की आवश्यकताओं की पूर्ती _ 
` करनेवाले किसी छोकसेवा-आयोग के सदस्य के रूप में काम करनेवाले व्यक्ति, , 
. जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, यथास्थिति तत्स्थानीय राज्य के र 
` छोकसेवा-आयोग के अथवा राज्यों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने- 
वाले संयुक्त राज्य-छोकसेवा-आंयोग के सदस्य. हो जायेंगे । ; 
` इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इसके प्रारम्भ से : पाँच वर्षों 
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सक सूती और ऊंनी कपडा, कच्ची रूई, बिनौळे ( 00४४० 9680 ), कागज, 
खाद्य-पदार्थ, मवेशियों के चारे, कोयले, लोढे, इस्पात और अभ्रक के किसी _ 
राज्य के अन्दर व्यापारं और वाणिज्य तथा उनके उत्पादन; संभरण (8००09) 
और वितरण के बारे में विधि बनाने की संसद को इस प्रकार शक्ति होगी मानों 
ये विषय समवर्ती सूची में दिये गये हैं। संसद को इन विषयों में से किसी _ 
से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उच्चतम न्यायालय से भिन्न सब्र, 
न्यायालयों का उन विषयों में से किसी. के बारे में क्षेत्राधिकार और. 
शक्तियों तथा उनमें से किसी के -सम्बन्ध में. किसी न्यायाल्य में . 
ढी जानेवाली फीसों से अन्य फीसों के बारे में विधि बनाने की मी पाँच वर्षा | 
' जक इसी प्रकार शक्ति होगी । लेकिन संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे ` || 
इस उपत्ररध के अमाव में बनाने के लिए. वह सश्म न होती, पाँच वर्षों के बाद 
अससता की मात्रा तक इसके पहले की गई या की जाने से छोड़ी गई बांतों _ 
र को छोड कर अन्य बातों के सम्बन्ध में प्रभावहीन हो बायगी । 
ह ` प्रथम अनुसूची के भाग ( ख ) में के राज्यों के विषय में विशेष उपबन्ध 
\ “किये गये हैं । इनके अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इसके 
आरम्म से दस वर्षे तक इस तरह के प्रत्येक राज्य की सरकार राष्ट्रपति के साधारण 
नियन्त्रण के अधीन होगी तथा उन निर्देशों का पालन करेगी जिन्हें वह समय 
` समय पर दे | संसद्‌ विधि दार दस वर्ष की इस कालावधि को, किसी राज्य के 
'हिए बढ़ा-घटा मी सकती दै।. लेकिन राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह. निर्देश दे ,+ 
सकेगा कि ये उपबन्ध उस आदेश में उल्लिखित किसी राज्य के सम्बन्ध में नही. |. 
लागू होगे। | काकी 


ठ र रपति उन विषयों का तत्स्थानीय विषय घोषित कर दे जो मारत. डोमिनियत मे | | 
उसना के मवेश को. शासित करनेवाले प्रवेशपत्र में उल्लिखित ऐसे विषय ` 
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हैं जिनके बारे में डोमिनियन विधान-मंडछ को विधि बनाने की शक्ति थी। 
संसद उक्त सूचियों में के उन अत्य विषयों के बारे में भी विधि बना सकेगी 
जिनको उस राज्य की सरकार की. सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित 
करे । संविधान के पहले अनुच्छेद! के उपबंध, जिनके अनुसार भारतीय संघ के ' 
राज्य-क्षेत्र की परिभाषा की. गई है, जम्मू और काइमीर राज्य पर छांगू होंगे । 
` इस संविधान के उपन्नन्धों में से ऐसे अन्य उपंबन्ध ऐसे अपवादों और परिवतनों 
के साथ उस राज्य के बारे में छागू होंगे जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा, 
उल्लिखित करें। लेकिन ऐसा कोई आदेश, यदि वह उस राज्य के प्रवेश-पत्र 
` सें उल्लिखित विषयों से सम्बद्ध हो तो, राज्य की सरकार से परामर्श किये बिना 
._- तथा, यदि इनसे भिन्न विषयों से सम्बन्ध रखता हो तो, उस सरकार की सहमति 
के बिना, नहीं निकाला जायगा । यदि ऊपर दिये गये अवसरों पर-उस राज्य की 
5 सरकार की सहमति उस राज्य के लिए संविधान वनानेवाळी संविधान-समा के 
श बुलाये जाने से पहले दी जाय तो उसे ऐसी समा के सामने उसके निर्णय के लिए 
४ रखा जायगा । उपयुक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुए मी राष्ट्रपति छोक- 
० अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा कि ये उपबन्ध अब नहीं छागू होंगे अथवा ऐसे 
अपवादों और परिवर्तनों के सहित तथा उस तारीख से लागू होंगे बिन्हे 
वह उल्लिखित करे । लेकिन उस राज्य की संविधान-सभा की सिफारिश के बिना . 
राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी अधिसूचना नहीं निकाली जा सकेगी । इन उपबन्धों के. 
प्रयोजनों के लिट राज्य की सरकार-का अर्थ है वह व्यक्ति जो १९४८ की माचे 
के पाँचवें दिन निकाली गई महाराज की उद्घोषणा के अधीन पदस्थ. मंत्रि-्परिषद्‌ . 
के परामर्श के अनुसार कार्य करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और काइमीर के 
महाराज के रूप में स्वीकार किया जाता हो। 


po 


__ १--यह अनुच्छेद इस प्रकार है--भारतीय संघ के “राज्य और राज्य-क्षेत्र 
प्रथम अजुसूचि के भाग (क), (ख) और(ग) में उछिखित राज्य भार. 
उनके राज्य-क्षेत्र होंगे” । प्रथम अनुसूचि के भाग (ख ) में जम्मू ओर 
काइमीर राज्य का भी: उल्लेख है । इसलिए संविधान के अनुसार वह भी 
- भारतीय संघ का एक राज्य है । 5 
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संविधान-संशोधन अधिनियम (१६५१) 


भारतीय संविधान के भिन्न-भिन्न भागों पर पिछले .अध्याय में विचार . 
„ किया जा चुका है । इसका जिक्र भी कर दिया गया है कि यह संविधान-२६ 
जनवरी, १९५० से लागू है। इसके करीब १६ महीने लागू रहने के बांद 
भारत सरकार ने इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस का आर इसके 
छिए प्रस्ताव पेश करने का निश्चय किया । इसी" निश्चय के अनुसार प्रधान 
न्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने १२ मई, १९५१ को संसद्‌ में संविधान संशोधन 
बिल पेश किया । उस बिल में संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन के 
लिए. उपबस्ध किये गये थे | उस पर संसद ने विचार क्रिया और कुछ परिवर्तन . 
के साथ उसे ३१ मई को पास कर दिया। इसके बाद १८ जूत, १९५१ 
को राष्ट्रपति ने उस पर अपनी अनुमति मी दे दी । इसलिए अब उसके द्वारा हट >. .: 
किये गये संशोधन संविधान के भाग बन चुके हैं) ! पीछे के .'संविधान में 
` संशोधन! शीर्षक अध्याय में यह बताया गया है किं संविधान के कुछ भागों में 
॥ संशोधन करने के लिए संसद का समर्थन ही पर्यात्त है । उसी उपबन्ध के अधीन . 
आनेवाले अनुच्छेदों में ये संशोधन किये गये हैं। यहाँ पर संक्षेप में इन 
संशोधनों का जिक्र किया जायगा । इसके बाद इनके स्वरूप पर विचार होगा । 


' संशोधन _ EE 
अधिकांश संशोधन मूळ अधिकारों से सम्बन्ध रखते हैं। संविधान के 
पन्द्रइवें अनुच्छेद के अनुसांर राज्य की ओर से किसी नागरिक के विरुद्ध केवल. _ 


१. पैसे तो बिहार ओर उत्तरप्रदेश के कुछ जमींदारों की ओर से उच्चतम 

की न्यायालय में यह सवाळ पेश किया गया कि इनमें से जमींदारों के हितों , 
से सम्बन्ध रखनेवाले- संशोधन ऐसे हैं जिन्हें पास करने का संसद को ' 
अधिकार नहीं हे । इसी तरह अन्ये संशोधनों के सम्बन्ध सें भी आपत्ति की जा 
सकती हे आर उच्चतम न्यायालय के निणेय के बाद ही उन्हें स्थायित्व प्रात 

* हो सकता है 


[। 
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धर्म, मूळबंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर 
` कोई विभेद किये जाने की मनाही की गई हे । हाँ, इससे राज्य की स्त्रियों और 
बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने सें, बाधा नहीं होती । इसी तरह 
-उन्तीसनें अनच्छेद के अनुसार राज्य हारा पोषित अथवा राज्य-निधि से 
सहायता पानेवाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी मी नागरिक को केवल 
, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वञ्चित नहीं 
रखा जा सकता था। अब संशीधन द्वारा इन अनुच्छेदों के रहते हुए भी राज्य 
को सामाजिक या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं वर्गों के, अंथवा अनु- > 
* सूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विकास के लिए विशेष उपबन्ध करने 
. की झाक्ति दे दी गई है। - 


` भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार-सम्बन्धी उपबन्ध में ८ 
भी संशोधन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद १९ (२) के अनुसार इस 
- स्वतन्त्रता पर अपमान-लेख, अपमान-वचन, मान-द्वानि, न्यायाळ्य-भवमान) _ 
 . शृष्टापार या सदाचार अथवा राज्य की सुरक्षा के आधार पर रुकावट लगाई 
जा सकती थी । संशोधन द्वारा इन अपवादों में से अपमान-लेख और अपमान- 
बचन तो हटा दिये गये हैं, लेकिन इनमें तीन और अपवाद जोड़ दिये गये हैं । 
ये अपवाद है---सार्बजनिक सुव्यवस्था (?ए०)0 ०74९7), बाहरी देशों के साथ 
मित्रवत सम्बन्ध ( Friendly relations with foreign states ) 
और कोई जुर्म करने के लिए उभाड़ना (0 ९000 ¢ to an offence)\ 
इसका परिणामं यह हुआ कि अब अगर कोई व्यक्ति यां समाचार पज अपने भाषण 
या विचारों की अभिब्यक्ति द्वारा सावंजनिक सुव्यवस्था म बाधा उपस्थित करे. 
> अथवा किसी को कोई जुर्म करने के लिए. उमाड़े, तो उसकी भाषण या 
र अभिव्यक्ति की खतत्रंता पर कानून के जरिए. रुकावट डाली जा सकती है। 
लेकिन शतं यह है कि ये रुकावर्ट युक्तिसंगत (8०७5००१४]०) होनी 
चाहिए । साथ ही साथ इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले इस तरह की 
यक्तिसंगत रुकावटे डालने वाली जितनी विधियाँ छागू थीं वे सभी तब तक 
` हागू बनी रहेंगी जब तक कि समुचित विधान-मंडड ढाल वे परखितित या 
. रह नहीं कर दी जाय ।. इस संशोधन के अभाव में अगर ऐसी कोई विधि किसी 
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न्यांयाळय के निर्णय द्वारा अवैध भी घोषित कर दी जा चुकी हो, तब भी 
ऐसे निर्णय कां अब कोई असर नहीं होगा । 

संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (छ) के अनुसार सभी नागरिकों को कोई. 
वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारवार करने का अधिकार दिया गया था।_ 


नुच्छेद्‌ १९ (६) के अनुसार राज्य को साधारण जनता के हितों में इस... 
अधिकार के प्रयोग पर रुकावट डालने की तथा किसी इत्ति, उपजीविका. , 


इत्यादि के लिए. आवश्यक. योग्यताएं विहितः करने की शक्ति थी। इस 


अनुच्छेद में संशोधन द्वारा राज्य को ऐसी विधि बनाने की शक्ति भी दे दी . | 
गई है जिसके अनुसार स्वयं राज्य .द्वार अथवा राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण , . | 


में रहने वाढी किसी संस्था ( 007707%४०7॥ ) द्वारा कोई व्यापार, कारवार, 
उद्योग-धंधा या सेवा की जा सके | ऐसा करते समय नागरिकों को पूर्णतः या 
-अंशतः ऐसे व्यापार, कारबार इत्यादि. से इटाया -( £४०।४१० ) भी जा. 
सकता है। 
मूल अधिकार वाले अध्याय में यह देखा जा चुका है कि सम्पत्ति को भी 
मूल-अधिकार मान छिया गया है। सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार संविधान के 
. इकतीसवे अनुच्छेद में दिया गया है। उस अनुच्छेद को ज्यों के त्यों कायम 
रखा गया है । लेकिन संशोधन द्वारा उसके नीचे दो और अनुच्छेद---अनुच्छेद 
३१ (क) और ३१ (ख)--जोड दिये गये हैं | अनुच्छेद ३१ (क) के अनुसार 
मूल-अधिकार शीर्षक अध्याय में किसी बात के होते हुए -भी ऐसी कोई विधि 
जो राज्य द्वारा किसी जमीन्दारो के लिये जाने का उपबन्ध करती हो, इस 
आधार पर यूऱ्य नहीं ठहराई जा सकेगी कि वह उस अध्याय के किसी उपबन्ध 
द्वारा दिये गये किसी अधिकार से असंगत है। इसका अर्थ यह है कि ऐसी. 
किसी विधि को किसी न्यायाळ्य द्वारा अवैध नहीं किया जा सकेगा। लेकिन | ; 
एक महत्त्वपूर्ण शर्त यह है कि राज्यों द्वारा बनाई गई ऐसी विधियाँ न्यायालयों. | 
` के हस्तक्षेप से तभी स्वतंत्र हो सकेगी जब उन पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल | 


चुकी हो । अनुच्छेद ३१ (ख) द्वारा, ऊपर के उपत्रन्ध की व्यापकता पर बिनाकोई . | 


क ` प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए, यह व्यवस्था की गई है कि इसके पहले भिन्न” 
Es भिन्न राज्यों द्वारां जंमीन्दारी खतम करने के लिए बनाये गये अधिनियम मूलत | 
६ अधिकार शीर्षक अध्याय में दिये गये-किसी अधिकार स्‌ असंगत द्वोने के कारण - 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mis ollection 


४ 
i 
< 


; 


शॉ. 


ठ (0-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संविधांन-संशोधन अधिनियम (१९५१) २९५ 


किसी न्यायालय द्वारा अवैध नहीं करार दिये जा सकते तथा - किसी न्यायालय के 


`. प्रतिकूल निर्णय के होते हुए भी ये तब तक लागू होते रहेंगे जव तक कि समुचित 


विधान-मंडल द्वारा उन्हें रद्द या परिवर्तित नहीं कर दिया जाय। इस तरह के 
अधिनियमों की संख्या सब मिलाकर तेरह है । संविधान में पहले आठ अनुसूचियाँ 
थीं। अब संशोधन द्वारा एक नवीं अनुसूची भी जोड़ दी गयी है और उसी 
में ये सब अधिनियम रखे गये हें । इनमें बिहार के एक, उत्तर प्रदेश के एक, 


घ्य प्रदेश के एक, बम्बई के छः, मद्रास के दो तथा हैदराबाद के.दो अधिनियम कर 


हैं। इनका नाम पुस्तक के अन्त म॑ परिशिष्ट में दे दिया गया है | 


इनके अतिरिक्त कई और संशोधन मी हैं जो उतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। . 


एक संशोधन के अनुसार अब यह जरूरी नहीं रहा कि संसद तथा -राज्यः के 


विधान-मंडळ का अधिवेशन प्रति वर्षे कम से कम दो बार बुलाया जाय | हाँ, . 


पहले की तरह अत्र भी यह जरूरी है कि उनके एक अधिवेशन की अन्तिम 


बैठक तथा आगामी अधिवेशन की प्रथम ठक के लिए नियुक्त तारीख के र 
` मेँ ६ मासका अन्तर नहीं दो। इसी तरह अब राष्ट्रपति संसद्‌ के प्रत्येक अ 


बेशन में भाषण नहीं दे कर सिर्फ प्रत्येक वर्षे के प्रथम अधिवेशन म॑ र 
देगा और अब यह जरूरी नहीं है कि संसद के अन्य कार्यों से पहले क 
में कही गई बातों पर विचार - कर लिया जाय । यही बात राज्यों के विधान 
मंडंलों में राज्यपालों या. राजप्रमुखों द्वारा दिये जाने वाले भाषणों के सम्बन्ध 


ची 
अनुसूची के माग (क) और भाग ( ख ) में के राज्यों की तरह उस त 
के माग ( ग ) में के राज्यों के लिए मी अनुसूचित जातियों तथां आई 


के उपंत्रन्थो से संगत बनाने की शक्ति दी गई थी । अब पय र 
दो वर्षों को बढ़ा कर तीन वषे कर दिया गया है.॥ एक अन्य 


थवा याल्य 
वह उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी दूसरे उच्च न्यायालय 


में मी लागू है। अन्य दो .अनुच्छेदों में संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को प्रथम _ 


अनुसार अगर कोई व्यक्ति. इस संविधान. के प्रारम्म से ठीक हा क 
- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दो तो भारत का नागरिक नहीं होने पर मी. 


द FD SFR 


जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया है। पहले | ् 
« संविधान के प्रारम्भ से दो साळ के भीतर देश में लागूविधियों को सं 


२९६ ... भारतीय संविधान 


या उच्चतमं न्यायाल्यं के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त 
किये जाने के योग्य समझा जायगा । ॒ 


संशोधना पर बिचार 


संविधान में जो संशोधन किये गये हैं, उनका जिक्र ऊपर हो चुका है।' 
इन संशोधनों पर संसद के भीतर तथा बाहर बहुत विवाद हुआ है। यहाँ " 
: संक्षेप में इसके सभी पक्षों पर विचार किया जायगा । सबसे पहले कुछ लोगों ` 
की राय में संविधान के प्रारम्म से सोलह महानें के मीतर ही इसमें संशोधन 
करना उचित नहीं था । उनकी इष्टि में इंससे संविधान की पवित्रता नहीं रह 
जाती है और वह एक साधारण वस्तु की श्रेंगी में आ जाती है जिसमें लोग ज॒ > 
चाहें परिवर्तन कर सकते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा विचार निरी 
भाइुकता का उदाहरण हे । संविधान स्वयं साध्य नहीं, बल्कि साधन मात्र 
दै। इसलिए. इसमें आवश्यक्रतानुसार संशोधन हो सकते हैं, बल्कि होने | 
चाहिए । अगर इसमें बदलती हुईं आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन नहीँ | 

'होते चळे, तो इससे लाम के बदरे हानि की ही अधिक सम्भावना रहेगी । और 

सोलह महीने तो बहुत हैं अगर सोलह सप्ताह या दिन के भीतर ही संविधान 

में कहाँ पर दोष दिखाई पड़े तो उसे दूर करने में देर करना उचित नहीं 

' है। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि जो संशोधन किये गये हैं, वे आवश्यक 
` ये। यह तो उनके स्वरूप पर विचार करने के वाद ही कहा जा. सकता है । 

लेकिन अगर संशोधन आवश्यक हों, तो सिफ इस कारण से उनका होना नहीं 
न रोका जा सकता कि संविधान के प्रारम्भ के बाद इतना शीघ्र संशोधन करना 
..... उचित नहीं है। 

__ कुछ लोगों की यह भी राय थी कि वर्तमान संसद बालिंग मताधिकार के 
आधार पर नहीं, बल्कि बहुत सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई " 
थी | इसलिए नेतिक दृष्टि से संविधान में संशोधन--जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य.के 
लिए यह पूरी तरह योग्य नहीं थी | इस दलील में कुछ सार अवश्य है । इसके 
साथ-साथ यह भी कहा जा सकता है कि इस संसद का गठन मी प्रत्यक्ष 
निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ था।. लेकिन.यह भी तो नहीं भूलना 
चाहिए कि ठीक यही अयोग्यताएँ संविधान-सभा के सम्बन्ध में भी लागू थीं । 
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` ` इसलिए ऊपर दी हुई आलोचना के . जवाब में यह कहां जा सकता है--और 


पंडित नेहरू ने संसद में संशोधन के समर्थन में बोलते हुए कहा मी--जब कि 
संविधान-सभा संविधान बनाने के योग्य थी तब यह संसद भी उसमें इधर 


* उधर कुछ संशोधन करने के लिए अयोग्य नहीं करार दी जा सकती है | 


लेकिन यह कोई बहुत सन्तोषजनक जवाव नहीं है । अगर पहले कमी एक. 


गळती हो गई तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि बराबर उस तरह की 


गळती की जा सकती है। हाँ; अगर यह साबित किया जा सके कि ये संशोधन 
इतने आवश्यक ये कि तनिक भी देर करना खतरे से खाली नहीं था, तव 
जरूर इस आलोचना का माकूछ जवाब मिळ जायगा । इसलिए इस आलोचना 
का उत्तर संशोधनों के स्वरूप पर विचार कर्ने के बाद ही दिया जा सकता है । ` 


इसका उत्तर भी तभी दिया जायगा कि संशोधन-बिल को पास करने में जितनी - 


जल्दीबाजी दिखलाई गई है, वह उचित थी अथवा नहीं । 


इसलिए अब इन संशोधनों के स्वरूप पर विचार करना ठीक होगा । यहाँ समी 
संशोधनों पर नहीं विचार करके सिर्फ इनमें से मुख्य संशोधनों पर ही विचार किया 
जायगा । सभी मुख्य संशोधन मूळ अधिकार-सम्बन्धी उपबन्थो में ही किये गये - 
हैं । सबसे पहले हम समता-सम्बन्धी उपबन्धं में किये गये संशोधन को ले ले । 
इसके पहले पिछड़े वर्गों के हित में विशेष उपचन्ध करने में संविधान से बहुत 
बाधा उपस्थित .हो सकती थी, क्योंकि अनुच्छेद १५ के अनुसार किसी भी 


व्यक्ति के विरुद्ध सिर्फ उसकी जाति इत्यादि के आधार पर कोई विभेद नहीं . | 


किया जा सकता. था । इसी तरह अनुच्छेद २९ के अनुसार किसी शिक्षा-संस्था 


में किसी को सिफे उसकी जाति, धर्म, इत्यादि में से. किसी बात के कारण. 


भर्ती करने से इनकार नहीं किया जा सकता .था। सरकार की दृष्टि में मारत . 


, में ऐसे बहुत से पिछड़े हुए बगे है” जिनके संदस्यो को बिंना कुछ विशेष 


सुविधाएँ प्रदान किये हुए उन्हें दूसरे वर्गों की ओणी में नहीं लाया. जा सकता 
है। मद्रास की सरकार ज्ञे अपने यहाँ इसी तरह -शिक्षा-संस्थाओं में 


डर कुछ वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित करने की कोशिश की थी । लेकिन उचतस | 


न्यायाळ्य ने इसे संविधान से असंगत होने के कारण अवैध घोषित कर दिया 


था । अब संशोधन. के. बाद सामाजिक तया शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों 
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के लिए शिक्षा-संस्थाओं में स्थान सुरक्षित किये जा सकेंगे। यह उचित है 

अथवा अनुचित इसका जवाब .एक शब्द में नहीं दिया जा सकता है । वेसे तो 
सिद्धान्त की दृष्टि से उचितं यही जान पड़ता है कि सबके लिए समान सुविधा 

हो और किसी भी तरह का विभेद नहीं हो । देश में एक राष्ट्रीयता की सबळ 
भावना की सृष्टि भी इसी से होगी। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से कुल लोगों 

को इसमें कठिनाई माळूम पड़ती है । कुछ वर्ग इतने पिछड़े हुए हैं कि अगर , 
बराबर इसी सिद्धान्त का पालन किया जाय तो ये कभी भी दूसरों की समता 
में नहीं खडे हो सकेंगे । ऐसा करते समय जाति इत्यादि का ख्याल अवश्य 
आ जायगा और आजकल सामाजिक स्वास्थ्य के लिए इस तरह का 
ख्याल अच्छा नहीं है । लेकिन फिर मी आज भारतीय समाज की जो अवस्था 
है उसमें अभी तत्काळ सामाजिक उन्नति की कोई योजेना बनाते समय शायद 


Ld 


इससे बचा नहीं जा सकता है । विशेष कर यह बात वैसी योजना के लिए लागू ; 


होती है जो वतमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को एकदम तोड़ कर कोई 
निर्माण करने की बात नहीं सोचती है। इसलिए यह संशोधन करके उचित 
9 | ददी किया गया है । लेकिन इस उपबन्ध के प्रयोग में बहुत सावधानी की जरूरत 
होगी । नहीं तो, इससे लाम के बदरे हानि भी हो सकती है। . 


संशोधन पर हुआ है। संशोधन द्वारा इस स्वतंत्रता पर नई-नई* रकाबटों का. 
लगाया जाना सम्मव कर दिया गया है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है 
` ये रुकावटें सार्वजनिक सुव्यवस्था या बाहर के देशों से मित्रवत सम्बन्ध में 


 ्यक्तियासमाचार'पत्र की स्वाधीनता पर ळगाई जा सकती हैं। सरकार की | 
ः दृष्टि में इन रुकावटों का अमाव उचित नहीं था) एक उच्च न्यायालय ने - ' 
तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई व्यक्ति भाषण यां लेख द्वारा हत्या का 
म प्रचार करे तब भी उसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जा सकती । . 
इसके विपरीत संसद के भीतर और बाहर दोनों जगद्द इस संशोधन की ; 


समाचारपत्र हो जिसने कड़े से कड़े शब्दों में इसका विरोध: नहीं किया हो | 
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सबसे अधिक विवाद भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता-सभ्वन्धी.. . 


बाधा पहुँचानेवाले अथवा किसी को कोई जुर्म करने के ढिए उमाइनेवाले : क | 


बहुत निन्दां की गई है। समाचार-पत्रों में भी शायद ही ऐसा. कोई [ ड र 
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विरोधियों की राय में इस संशोधन से भाषण तथा अभिव्यक्ति. की स्वतंत्रत 
` . एकदम खतम सी हो जाती है। विषार करने पर विरोधियों की यह धारणा 
उचित नहीं जान पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति इत्या या छूट या अन्य किसी 

` जुं का प्रप्वार करे, तो यह नहीं कहा जा सकता कि भाषण या अभिव्यक्ति 

की स्वतंत्रता के नाम पर उसे इसके लिए पूरी छूट रहनी चाहिए । हाँ, दूसरे 

„ देश के साथ मित्रवत सम्बन्ध के नाम पर भाषण की स्वतंत्रता पर रुकावट 

का लगाया जाना उतना उपयुक्त नहीं जान पेड़ता | इसके. पहले कमी इस. 
तरह के उपबन्ध की 'चचो भी सुनने में नहीं आई थी। सरकार ने -क्यों र 

इसकी जरूरत महसूस की इसको भी स्पष्टतः सबके सामने नहीं रखा गया । 

- फिर भी, यह कल्पना की «जा सकती है कि कभी ऐसा समय आ सकता है ` 
जब भाषण की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से किसी देश के साथ मित्रवत सम्बन्ध 
बनाये रखने में सप्वमुच में चाथा उपस्थित हो और युद्ध निकट आ जाय।' 
आजकल की तरह अन्तरोंष्रीय तनातनी के युग में ऐसी स्थिति का आ जाना 
एकदम असम्भव नहीं जान पड़ता है विशेषकर बगळ में पाकिस्तान के होने 
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शक्तियों के प्रयोग का है । संविधान में अगर ये शक्तियाँ रहे, तो सिर्फ इसी 


से भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं खतम हो जायगी । लेकिन अगर _ 


, सरकार द्वारा इनका दुरुपयोग हो, तो सचमुच में ये शक्तियाँ इतनी 
व्यापक हैं किं व्यक्ति की स्वाधीनता बहुत इद तक खतरे में पड़ जायगी । 
` लेकिन जैसा कि मूल अधिकारों के स्वरूप पर विचार करते -- समय 


एक्‌ पिछले अध्याय में ही कहा जा चुका 
उपाय संविधान में सरकार की शक्तियों को सीमित करेना नहीं, बल्कि 


सार्वजनिक इमान्दारी. का विकास तथा देश | 
रहना है। संविधान के द्वारा इस दुरुपयोग 
वह रुकावृटों का युक्तिसंगत 


शाली होना, राजनीतिक दलों मे 
में जनतांत्रिक वायुमंडळ का छाया 


को रोकने के लिए जो कुछ किया जा सकता था 


होना जरूरी करके किया गया है। इसका परिणाम यई 


` संसद्‌ भाषणं या अभिव्यक्ति की : स्वाधीनता पर रुकावट डालते 
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से इस तरह की शंका की और मी गुज्लाइश रहती है.। अस प्रशत इन _ 
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_ छोगों में अपने अधिकांरों के छिए चेतना का फेलना, विरोधी दलों का शक्ति ` 


होगा किं जब कमी - 
` हुए कोई विधि 


है, इस दुरुपयोग को रोकने का. ० 
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, बनावेगी, तो उसके खिलाफ न्यायालयों में यह कहं कर आपत्ति कीजा 


सकेगी कि वह रुकावट युक्तिसंगत नहीं है और वह विधि तभी लागू की 
जा सकेगी जब्र न्यायालय उसे युक्तिसंगत करारदें। इससे सरकार या संसद 
की तरफ से मनमानी कारवाई नहीं की जा सकेगी और भाषण तथा अभि-, 
व्यवित की स्वतंत्रता बहुत हृद्‌ तक सम्भव होगी । 


जिस संशोधन द्वारा सरकार को स्वयं कोई - व्यापार, कारबार, उद्योग या : 


_ सेवा करने का तथा ऐसा करते समय इनमें से किसी से नागरिकों को पूर्णतः 


या अंशतः अछग करने का अधिकार दिया गया है, वह सराहनीय है। इससे 
उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के मार्ग का एक रोडा हट गया है। लेकिन जब हम 
इससे आगे बढ़कर सम्पत्ति-सम्बन्धी उपबन्ध में किये गये संसोधन पर विष्चार 
करते हैं, तो वह सन्तोषप्रद नहीं मालम पड़ता है। जमीन्दारी खतम करने के 
लिए भिन्न-भिन्न राज्यों में जो विधियाँ बनाई गई थीं, उन्हे जायज करार देना तथा 
उनको और भविष्य में इस काम के लिए बनाई जाने वाली विधियों को न्याया- 
ल्यों के हस्तक्षेप से बचा देना तो अवश्य ही प्रशंसनीय है | लेकिन सिर्फ इसी 


से देश की आर्थिक समस्या नहीं सुलझाई जा सकती । जमीन का. बॅटवारा 


करने में या उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में इस संशोधन से तनिक भी सहायता 
नहीं मिलेगी । इन कामों में तो अब भी वही बाधाएँ रहेंगी जो पहले थीं | 
संविधान का सम्पत्ति-सम्बन्धी उपबन्ध कितना दोषपूर्ण है इसे पहले ही उचित 
स्थान पर बताया जा चुका है। ' जब इस दोष के 'चळते जमीन्दारी खतम 
करने म रुकावट पड़ने छगी, तभी यह संशोधन किया गया | ऐसी स्थिति में 
इ आशा करना स्वाभाविक था जब उस उपबन्ध में संशोधन होगा तो सम्पत्ति 
के राष्ट्रीयकरण या बॅटवारे के लिए भी रासा साफ कर दिया जायगा । लेकिन . 
ऐसा नहीं हुआ और उसके अधिकांश-दोष ज्यों के त्यों बने ही रह गये हैं । . 
जव तक ये दोष बने रहेंगे, तब तक यह संविधान सामाजिक और आथिक 
मगति का बाधक ही बना रहेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं. है |, यही नहीं 
संविधान द्वारा प्र्येक नागरिक को दिये गये सम्पत्ति के अर्जन, धारण और 
व्ययन के अधिकार को भी -ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। यह भी एक 
दोषपूर्ण उपबन्ध ही हे और इससे भी सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण में बाधा पड़ने . 
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की सम्भावना है । साथ ही साथ जमीन्दारी खतम करने में - मदद देने के 

लिए जो संशोधन किया गया है वह भी दोष से सर्वथा रहित नहीं है। ॥ उसके 
` अनुसार किसी राज्य द्वारा बनाई गई विधि न्यायाल्यो के हस्तक्षेप 

“से तभी बच सकेगी जब उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल | 
चुकी हो। इससे संघ-सरकार, द्वारा राज्य द्वारा बनाई गई विधि में अनुचित 
„ हस्तक्षेप की आशंका रहेगी और जमीन्दारों को अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए 
संघ-सरकार में अपील और पैरवी करने का मौका मिलेगा । 


3) 


अब इस प्रश्‍न पर विष्चार किया जा सकता. है कि इन संशोधनों का अभी 
` तुरत किया जाना एकदम जरूरी था या नहीं | यह प्रश्‍न स्वाभाविक है, क्योंकि 
यह कोई नहीं इनकार कर संकता कि इनके करने में बहुत' जल्दीबाजी की गई 
है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वर्तमान संसद्‌ बहुत' सीमित मताधिकार 
के आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठित की गई है। यही नहीं, इस * 
काम में इतनी जल्दीबाजी की गई कि सर्वसाधारण की राय जानने के लिए 
भी समय नहीं निकाला जा सका और पन्द्रह-बीस दिनों में संसद ने सभी. ' 
संशोधनों को पास कर दिया. और इसके तुरत बाद राष्ट्रपति ने भी उन पर : 
अपनी अनुमति दे दी । संविधान एक स्थायी वस्तु है और साधारणतः उसमें 
संशोधन करने के लिए कहीं अच्छा होता यदि वह ऐसी संसद द्वारा किया 


. जाता जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप -म॑ बालिंग मताधिकार के आधार पर गठित 


की गई होती तथा संशोधन करनेवाळी विधि को तुरत नहीं पास कर सर्वे- 
साधारण की राय भी माळम कर ली जाती । हाँ, अगर संशोधन ऐसे हों 
जिवके किये बिना किसी तरह काम.ही नहीं चळ सकता, तव बात दूसरी है। | 
ऐसी अवस्था में. इन आपत्तियो पर विचार करना बुद्धिमानी का काम नहीं . | 
हे । तब क्या भारतीय संविधान में जो संशोधन क्रिये गये हैं, वे इतने - 
जरूरी थे कि अगर जल्दीबाजी नहीं की जाती तो हानि की सम्मावना पैदा हो 
जातौ १ ऊपर इन संशोधनों के स्वरूप पर विचार किया जा चुका है। वहाँ हम र 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैँ कि सिद्धान्त की दृष्टि से ये समी संशोधन pr - 
कहे जा सकते हैं । लेकिन किसी संशोधन के वांछनीय होने का यह 

नहीं है।कि उसका तुरत किया जाना मी आवश्यक है । जमीन्दारी उठा [ 
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३०२ - ` भारतीय संविधानः - 
` वाढी विधियों को. जायज बनाने वाळे: संशोधन को तो इतना आवश्यक कहा . _ 
जा सकता है। लेकिन अन्य संशोधनों के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं है। 
संशोधनों के समर्थकों की ओर से जो कुछ कहा गया उससे भी यह सिद्ध नहीं 
किया जा सका । विशेषकर यह तो तनिक भी समझ में नहीं आता कि भाषण, 
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रुकावट डाले बिना अभी तुरत क्या बिगड़ा „ 
जा रहा था और वह भी इस चुनाव के साल में । इसलिए अगर कुछ लोगों * 
. को यह शंका होती है कि ये संशोधन संविधान की किसी कमी को दूर करने . 
के लिए नहीं बल्कि निकट भविष्य में सरकार को और भी शक्तिशाली बनांने 
और उसके विरोधियों की आवाज को बन्द करने में सहूलियत पाने के लिए. 
'किये गये हैं, तो यह कुछ आश्चर्य की. बात नहीं है आखिर इतने दिनों तक 
तो विना इन संशोधनों के ही देश का शासन चढाया गया है और इस बीच 
` में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं पैदा हुई है। साधारण निर्वाचन में अब साळ भर 
से भी कम देर थी ।. तो क्या इतने दिन और इन संशोधनों के बिना काम 
नहीं चळ सकता- था ! यह ठीक है. कि भविष्य के वारे में कोई एकदम निश्चिन्त 
नहीं हो सकता । लेकिन अगर इस बीच में कोई असाधारण परिस्थिति पैदा 
_ ही हो जाती तो उससे निबटने के लिए आपात-उपबन्धों का सहारा तो 
कहीं नहीं गया था । संविधान से अनेक दोष हें । डेट्‌-दो साळ के अनुभव 
“के बाद ये दोष और मी स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सकते थे | यह कितना. अच्छा - 
` होता अगर-साधारण निर्वाचन में भाग लेनेवाली राजनीतिक पार्टियाँ संविधान 
में सुधार के सम्बन्ध में अपनी-अपनी नीति निश्चित कर लेती और उसे 
अपने-अपने घोषणा-पत्र में स्थान देतीं। निर्वाचन के बाद जिस पाटी 
` को बहुमत प्राप्त होता वह अपनी नीति के अनुसार संशोधन “का 
प्रस्ताव पेश करती तथा संसद उसे पास करने में जल्दीवाजी करने के बजाय - 
. उसपर पूरी तरह विचार कर, सर्वसाधारण की राय लेने के. बाद उसमें उचित 
' परिवर्तनों के साथ उसे पास करती ।: लोकतंत्र के सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल 
वट भी यही होता | 
के  . यह तो हुआ इन संशोधनों के अभी किये जाने के औचित्य के सम्बन्ध 
` में। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से-जिनमें वकील ही अधिक हैं-यह भी 
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कहा गया है कि कानूनी दृष्टि से वर्तमान संसद को संबिधान में संशोधन करने 
की शक्ति नहीं है और अभी संशोधन करके नाजायज काम किया गया है। 
` यह दलील एक दम आधारद्दीन जान पड़ती है) जैसा कि ऐसे आलोचकों की 
" ओर से कदा गया है, यह ठीक है कि संविधान में संशोधन-सम्बन्धी जो उपनन्ध | 
हे उनमें दो सदनों वाळी संसद का उल्लेख है । लेकिन इस आधार पर यह 
, नहीं कहा जा सकता कि - वर्तमान संसद में एक ही सदन होने के कारण इसे. 
संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अस्थायी. तथा अंतर्कालीन उपबन्धों में यह 
स्पष्ट कर दिया गया है जब तक संविधान के अनुसार साधारण निर्वाचन के बाद * 
नई संसद का गठन नहीं हो जाता तब तक वर्तमान संसद को ऐसी संसद की 
* सभी शक्तियाँ रहेंगी । असर आलो'चकों की यह दळीळ मान ली जाय तब तो 
` (वर्तमान संसद को कोई विधि बनाने की भी शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि विधि 
` नाने के सम्बन्ध में संविधान में जो उपबन्ध हैं, वहाँ मी तो दो सदन वाली 
` _ संसदका ही उल्लेख है। इस तरह इस आधार पर यह नहीं साबित किया 
| जा सकता है कि वर्तमान संसद्‌ को संविधान में संशोधन करने की कोई शक्ति . 
नहीं है। वैसे तो इस पर अन्तिम निर्णय उच्चतम न्यायालय ही दे सकता है | 


(4 


व 
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 सध्याय ह? 
द स्थानीय स्वशासन 


स्थानीय स्वशासन का महल 
पिछले अध्यायों में भारतीय संविधान के बिविव अंगों पर विचार किया गया 
७ है। संविधान में संघ और राज्य की .सरकारों के सम्बन्ध में ही व्यवस्था की 
गई है । लेकिन सिफ इन्हीं से मारतीय शासन का नक्शा पूरा नहीं होता है। 
आजकल करीब-करीब प्रत्येक देश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है और - 
कई दृष्टियों से इसका बहुत बड़ा महत्त्व भी है। आधुनिक शासन का उद्देश्य 
' जन-कल्याण ही है। अगर गौर करके देखा जाय कि इस जन-कल्याण के भीतर 
“ कौन सी वस्तुएँ आती हैं, तो हमारा ध्यान सबसे पहले अच्छे मकानों, चौड़ी 
` और साफ सड़कों, नालियों के अच्छे प्रबन्ध, गाँव या शहर की सफाई, साफ 
पीने के पानी के इन्तजाम, जैसी चीजों की ओर जायगा। यह उचित ही है, 
क्योंकि इन बातों से जीवन को सुखमय और सुन्दर बनाने में बहुतः सहायता 
मिळती है। ऐसी अवस्था में कैसी शासन की सफळता पर विचार करते हुए 
यह भी अवश्य देखा जायगा कि इन बातों का कैसा प्रबन्ध किया गया है। 
, लेकिन ये बातें ऐसी हैं जिनका संघ या राज्य की राजधानी से बैठकर ठीक 
प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है । इसका कारण यह है कि महत्त्वपूर्ण होते हुए 
._- -भीये बाते स्थानीय महत्त्व की हैं। इन बातों के सम्बन्ध में एक जगह की. 
ˆ आवइयकताएँ दूसरी जगह से भिन्न हो सकती हैं और यथार्थ में होती भी हैं। 
: ` इसलिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा ही उनका सुन्दर प्रबन्ध हो सकता है । इन 
स्थानीय अधिकारियों को स्थानीय जनता के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए, संघ - 
. या राज्य की सरकार के प्रति नहीं। इसी को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। _ 
शहरों और दिहातों की जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है और . | 
म ग्य ` बही लोग स्थानीय शासन के लिए जिम्मेवार होते हैं। इससे एक छाम यह 
री 


 होताहे कि प्रत्येक क्षेत्र का शासन वहाँ की विशेषताओं के अनुसार कियाजाता | 
` है । राजनीतिक दृष्टि से भी यह ढामदायक है। जनतंत्र की सुरक्षा के छिए | 
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शासन का विवेन्द्रीकरण अत्यन्त आवश्यक दै। नहीं तो, एक ही जगंह सभी 


शक्तियों के केन्द्रीकरण से अंधिनायकशाही के पैदा होने का डर होता है 
साथ ही सांथ इससे जनता को राजनीतिक कामों की ट्रेनिंग भी मिळती है। 


। संघ और राज्य के शासन से साधारण जनता का सम्पर्क अपेक्षाकृत कम होता 


है, और समय-समय पर वोट के अवसर पंर ही उसे अपनी राजनीतिक जिम्मेवारी 
की चेतना होती है। छेकिन स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के साथ यह वात 


नहीं है। इनके पदाधिकारी सर्वसाधारण की आँखों के सामने काम करते हैं. 


और.उनके कामों का प्रभाव भी लोगों के रोजमर के जीवन पर .सबसे अधिक 
दिखाई पड़ता है। इसलिए स्थानीय स्वशासन में लोगं दिलचस्पी लें, इसकी 
सम्भावना अधिक है| एक बार. अगर लोगों ने सार्वजनिक कामों में दिळचस्पी 
लेनी शुरू कर दी, तो फिर वे संघ और राज्य के शांसन में भी अपना पार्ट 
अदा करने के लिए उत्सुक होने लोगे । जनतंत्र की सफलता के लिए जनता 


की यह उत्सुकता कितनी आवश्यक है, यह सभी जानते हैं | इस तरह यह स्पष्ट - 


है कि. स्थानीय स्वशासन के महत्त्व पर जो कुछ कहा जाय वह थोड़ा है | लेकिन 
इस सम्बन्ध में एक बात याद रखने लायक है। स्थानीय संस्थाओं का इतना 
महत्त्व होते हुए भी उनकी शक्तियाँ संघ या राज्य की सरकार की शक्तियों कीं 
तरह संविधान से नहीं प्राप्त होती हैं |. इसलिए जहाँ एकात्मक संविधान है 
वहाँ केन्द्रीय विधान-मंडळ द्वारा और जहाँ संघीय संविधान है वहाँ राज्य के 
विधानं-मंडल द्वारा उनमें सभी तरह के परिवर्तन किये जा सकते हैं | 
भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास 

भारत में स्थानीय स्वशासन की परम्परा बहुत पुरानी है । प्राचीन काळ के 

इतिहास में स्थानीय स्वशासन की - संस्थाओं का जिक्र बार-बार आता है। 


मौर्यकाछ के शासन में उनका क्या स्थान था, यह तो झौयद सभी पढे-लिखे | 
लोग जानते हैं । मध्यकालीन मारत में. भी वे खतम नहीं हुई थीं। आधुनिक _ 


कालू में जव अंग्रेजों का रान शुरू हुआ, तब इनका एकदम अन्त हो गया । 


अंग्रेज लोग शरू में केन्द्रीय और प्रांतीय राजधानियों से ही शासम के सभी काम ' र 
` करते थे । लेकिन आगे चलकर उनको इस..तरद्द शासन करने में कठिनाई ही ० 
माळूस हुई और उन्हे स्थानीय स्वशासन की स्थापना करनी पडी । इसी समयः ह श्र 
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से उन संस्थाओं का विकास शुरू हुआ जिन्हें इम आज इस क्षेत्र में पाते हैं। 
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से ही यह विकास शुरू हुआ। कलकत्ता, बम्बई | 
और मद्रास में शुरू-शुरू ` इन संस्थाओं की स्थापना हुईं । इसके बाद इनका 
क्षेत्र कुछ और बढ़ा । लेकिन इनका असर विकास छौर्ड रिपन के समय से ' 
, शुरू हुआ। सन्‌ १८८२. में. उसकी सरकार ने वह प्रसिद्ध प्रस्ताव 
प्रकाशित किया जिसके फलस्वरूप समूचे देश में स्थानीय स्वशासन की _ 
संस्थाएँ स्थापित होने लगीं। उस प्रस्ताव सें इस पर जोर दिया गया 
पक्क अधिकसे-अधिक -जगदों में ये संस्थाएँ स्थापित की जाय, 
उनके गठन में ,निवोचन:की प्रणाली शुरू की जाय, उनके प्रधान गेरसरकारी 
व्यक्ति रहें, उनकी शक्तियाँ बढ़ा दी जाये और उनके कामों में सरकार की ओर 
से कम हस्तक्षेप किया जाय | इसके बाद स्थानीय खशांसन का विकास जोरों ` | 
से आगे वढा । १९१७ सें भारतमंत्री मांटेग्यू की ओर से ` बह प्रसिद्ध घोषणा 
दी गई, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देशय भारत में खशासन - 
का विकास करना बतलाया । १९१८ में भारत-सरकार ने फिर एक प्रस्ताव 
प्रकाशित किया जिसमें स्थानीय खशासन की संस्थाओं से सभी तरह के अनावश्यक 
सरकारी हसतक्षेपों को हटाने और उनकी शक्तियों को बढ़ाने. पर जोर दिया गया । 
१९१९ के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार स्थानीय खशासन को हस्तान्तरित 
विषयों में रखा गया, और उनके शासन की देखरेख उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा होने 
लगी । इन मंत्रियों ने स्थानीय खशासन की संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के | 
लिए काफी कोशिश की । इसी समय से राष्ट्रीय आन्दोलन भी बहुत जोर पकड़ने - | 
दगा। राष्ट्रीय चेतना के विकास से- स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में एक 
`. __ नई जान आ गई। वहुत-से राष्ट्रीय नेता उनके ' पदाधिकारी चुने गये और 
` इनलोगों ने उनके शासन में सुधार छाने की कोशिश की । इससे सर्वसाधारण ' 
की उनमें और भी दिळचस्पी बढ़ी ॥ १९३५ के ऐक्ट के मुताबिक प्रान्तीय 
स्वराज? स्थापित किया गया । अब हस्तान्तरित और रक्षित विषयों का मेद 
खतम हो गया और समी विषय मंत्रियों के अधीन आ गये । १९३७ इ" में 
मारत के सभी प्रान्तों में लोकप्रिय मंत्रिमंडळ कायम हुए । उनके शासनकाल 
में इस क्षेत्र में कई सुधार किये गये । इसके अलावे देश में एक नया वाता- 
वरणं छा गया और राष्ट्रीय खतंत्रता नजदीक मालूम पड़ने लगी | इससे स्थानीय: 
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शासन की संस्थाओं की. जड़ और भी .मजबूत हुई। १९४७ में देश के 
खतंत्र हो जाने के बाद इस क्षेत्र में और मी प्रगति हुई है और मिस्न-मिन्‍न 
राज्यों में नये-नये सुधार लागू किये गये हैं । 
. ° आजकल भारत में स्थानीय शासन की जो संस्था हैं, उनमें मुख्य हैं-- 
कौरपोरेझन, ग्युनिसिंपैलिटी, जिला-बोडे और ग्राम-पंचायत । इनके अलावे 
बड़े-बड़े बन्दरगाहो के लिए: पोर्ट-द्स्ट तथा किसी-किसी शहर के लिए नोटी- 
'कायड एरिया, ऐडमिनिसट्रेन कमिटी, तथा डाउन कमिटी भी हैं। कुछ 
बड़े-बड़े शहरों की अवस्था में सुधार लाने के लिए टाउन इम्प्रवमेण्ट ट्रस्ट भी 
कायम किये गये हैं । इसी तरह दिहातों के लिए. किसी-किसी राज्य में लोकल 
जोडे और युनियन-वोडं भी हैं। जहाँ कैण्टोनमेंढ या सैनिक छावनी है, वहाँ 
कैप्टोनमरेंट बोड कायम है । इन समी संस्थाओं की दृष्ट से समी राज्यों की एक 
ही अवस्था नहीं है । इनके सम्बन्ध में जो नियम हैं, वे भी सभी जगह एक 
समान नहीं हैं । फिर भी अधिकांश बातें बहुत-कुछ मिलती-जुलती हैं। यहाँ 
पर इन संस्थाओं का: अलग-अलग संक्षिप्त परिचय. देने का प्रयत्न किया 
„ जायगां। ऐसा करते समय बिहार की अवस्था पर विशेष ध्यान दिया जायगा । 


कौरपोरेशन र 
बहुत बड़े-बड़े नगरों में कौरपोरेशन रहते हैं। आजकल कलकत्ता, बम्बई 
` . और मद्रास-भारत के इन तीन नगरों--में ये संस्थाएँ हैं। कम्पनी के शासन 
` के प्रारम्भिक काळ से ही ये चली आ रही हैं। इनमें सबसे पुराना मद्रास- 
कौरपोरेशन है, जिसकी नींव १६८७ ६० में ही पड़ी थी । कलकत्ता-कौरपोरेशन 
के सदस्यों की संख्या ९८, बैम्बई के सदस्यों की ११७ और मद्रास की ६५ है। 
इनमें से अधिकांश सदस्य उन नगरों के निवासियों द्वारा निर्वाचित होते हैं 
और कुछ राज्य की सरकार द्वारा नामजद किये जाते हैं। ये सदस्य कॉसिलर रा 
कह जाते हैं। कौंसिलरों द्वारा मेयर ( ५287 ) का निर्वाचन किया जाता # 
है। मेयर कौरपोरेशन का प्रधान दोता है | - उसकी सहायता के छिए एक 
` पुटी मेयर मी रहता है । मेयर का चुनाव एक ही साळ के लिए होता है। 
लेकिन उसके फिर से. चुने जाने पर “कोई रुकावट नहीं है) अलग-अलग | 


भागो के कामो को देखने के लिए कौरपोरेशन के सदस्यों की मिनित 
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कमिटियाँ रहती हैं.। मेयर, डेपुटी मेयर तथा कांसिलरों को कोई वेतन नहीं है 
दिया जाता है। लेकिन कौरपोरेशन के कामों की देखभाल करने के लिए | 
इसके कई वेतनिक पदाधिकारी और कर्मचारी रहते हैं, | जेसे देल्य-अपतर, | 
इज्ञीनियर इत्यादि । इन सवका एक प्रधान होता है जिसे एक्जीक्युँटिव अफसर _ ; 2 
कहते हैं। कळकत्ते का एक्जीक्युटिव 'अफूसर स्वये कौरपोरेशन द्वारा नियुक्त है 
किया जाता है, लेकिन मद्रास और बम्बई में उसकी नियुक्ति राज्य की सरकार 
करती हे । इन स्थानों में उसे म्युनिसिपल कमिब्नर कहा जाता है। कौरपोरेशन' .| 
के कार्या का क्षेत्र बहुत व्यापक होता हे । नगर को सफाई कराना, नगर मे 
` प्राथमिक शिक्षा, रोशनी, पानी, बिजली इत्यादि का प्रबन्ध करना, लोगों की 
स्वास्थ्य-रक्षा के लिए साधन जुटाना तथा इस तरह फे और भी बहुते 

` जराम कौरपोरेशन दवारा किये जाते हैं। इसके. अधिकारों का क्षेत्र भी बहुत 
बड़ा हे और शहरों में इसकी तरह शक्तिशाली खायत्तशासित संस्था 
ह तर कोई नहीं है। इसके खर्च के लि इसे नगर के निवासियों: 
बल रे तरह-तरह के टेक्स लगाने की शक्ति दीं गई है। कभी-. 
कभी राज्य की ओर से भी आर्थिक सहायता दी जाती है। पटने में भी | < 

. कॉरपोरेशन कायम करने की योजन) विद्दारसरकार द्वारा बनाई गई है, लेकिन | 
अमी इसे कार्य में परिणत नहीं किया गया है। पदना-कॉरपोरेशन बिल | 


क 


हट अवश्यं बन चुका है और विधान-मंडळ में पेश भी हो चुका है, लेकिन अमी ' 

र ~ वह पास भी नहीं हुआ है, लागू किये जाने की बात तो दूर रहे । - 

उज भ्युनिसिपैलिटी ( नगरपालिका ) | 
_ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अतिरिक्त मारत के अन्य झाहरों में | ५ 

जानीय खासन की जो संखाएँ हैं, उन्हें म्युनितिपेलिटी कहते हैं। भारत में | 


` सत्र मिलाकर म्युनिसिपैलिंटियों की संख्या ओठ और नौ सो के बीच में है।. | 
बिद्वार में भी मयुनिसिपैलिटियाँ. कायम हैं । ये वहीं पर हैं जहाँ की आबादी i | री 

/_ पॉँच हजार से अधिक हे.। इनका गठन विहार एण्ड उड़ीसा म्युनिसिपल | 
प ऐक्ट, १९९९ तथा उसमें समय-समय पर क्रिये गये संशोधनों के अनुसार.होता. ५ . 
_____ हे । म्युनिसिपैलिटी के शासन के लिए म्युनिसिपळ कमिक्षर होते हैं.। ये. शहर |' 
 ©कजनता दारा निर्वाचित किये जाते हैं। इनके निर्वाचन में शहर कें वे समी . | क 
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निवासी भाग ले सकते हैं जो २१ वर्ष से ऊपर के हों और जो विकृतमस्तिष्क, 


दिवालियापन इत्यादि निश्चित की गई अयोग्यताओं से मुक्त हों। पहले कुछ 
म्युनिसिपळ कमिक्षर राज्य की सरकार द्वारा नामजद किये जाते से, लेकिन 
अन्ने यह प्रथा खतम-कर दी गई है। म्युनिसिपल कमिक्षरों द्वारा उनमें से 


“ही एक व्यक्ति स्यनिसिपैलिटी का चेयरमैन और एक व्यक्ति वाइस प्वेयरमैन 


ने जाते हैं। ये क्रमशः म्युनिसिपैछिटी के प्रधान तथा उप-प्रधान होते हें। 
उत्तर-प्रदेश में इधर हाळ में एक नया परिवर्तन किया गया है. जिसके मुताबिक 
चेयरमैन म्युनिसिपछ कमिइनरों दारा नहीं, बल्कि सभी -वोटरों द्वारा निर्वाचित 
किया जाता है । लेकिन बिहार म॑ अमी पुराना नियम ही चल रहा है। म्युनिः 


. सिपल कमिश्षरों, चेयरमैन और . वाइस-वेयरमेन," सबका कार्यकाळ पाँच साळ 


है. लेकिन इसके पहले भी कोई इस्तीफा देकर अपने पद्‌ से इट सकता है । 
इसके अलावे म्युनिसिपल कमिश्षरों के दो तिहाई बहुमत से पास किये गये 


ˆ प्रस्ताव द्वारा भी 'चेयरमन और वाइस-चेयरमेन अपने पद से हटाये जा सकते 


। किसी-किसी म्युनिसिपैलिटी में 'चेयरमेन और वाइस 'चेयरमेन के अतिरिक्त 
एक प्रेसिडेण्ट भी होता है । उसके निर्वाचन और अवघि के सम्बन्ध में भी . 
वही नियम लागू होते हैं, जो चेयरमेन और वाइस-चेयरमेन के सम्बन्ध में । 
कुछ अवस्थाओं में म्युनिसिपल कमिश्षर भी अपनी जगह से हटाये जा सकते हा 


साधारणतः म्युनिसिपल कमिभरों की हर महीने में कम-से-कम एक बार अबश्य 


| सभा होगी। इसके अछावे चेयरमैन या. उसकी अनुपस्थिति में वाइस 'चेयरमेन - 
- जितनी वार आवश्यक समझे, समा घुढा सकता 


है। अगर किसी मासिक चैठक 


में विचारणीय कोई विषय नहीं हो, तो इसके लिए निश्चित तारीख के तीन 
दिन पहले कमिक्षरों को 'चेयरमेन की तरफ से इसकी सूचना दे दी जायगी 


` और समा नहीं होगी) कमी आवश्यकता मझ करने पर अगर तीन म्युनिसिपळं 
` कंमिक्षर समां बुळाने की माँग पेश करें, तो चेयरमेन एकं विशेष सभाका _ 


आयोजनं करेगां। अगर इस तरह की माँग रखी जाने के पदर दिनों के : 
भीतर चेयरमैन या वाइस-चेयरंमेन सभा नहीं बुलाये, तो इसकी मोग करनेवाले . 
कमिश्नर स्वयं ऐसी सभा बुला सकते हैं। म्युनिसिपळ कॅमिभरो-की सभा का 
समापतित प्रेसिडेंट और उसकी अनुपस्थिति में चेयरमेन और वाइस-चेयरमेन 


> Cc 
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` द्वारा कई छोटी-छोटी कमिटियाँ संगठित की जां सकती हैं । इस तरह की प्रत्येक 


' क्के साथ समान प्रयोजनों के लिए संयुक्त कमिटी भी बनाई जा सकती है । 


को छोड़कर कोई अन्य स्युनिसिपल कमिक्षर करेगा । जिस म्युनिसिपेलिटी मे 
प्रेसिडेंट नहीं हो, उसकी सभा का सभापतित्व चेयंरमेन या वाइस चेयरमैन 
और इन दोनों के अनुपस्थित रहने परे कोई अन्य कमिश्नर करेगा | 
सभा के सामने पेश किये गये सभी प्रश्नों का निर्णय बहुमत द्वारा क्या 
जायगा । अर्थ, स्वास्थ्य; शिक्षा, अस्पताल इत्याद विषयों के लिए. कमिश्नरों 


कमिटी में. कम-से-कम तीन और अधिक-से-भधिक छः सदस्य रहेंगे । इनके 
सदस्य ऐसे व्यक्ति मी हो सकते हैं जो म्युनिसिपल कमिश्षर नहीं हूँ, लेकिन 
इनकी संख्या किसी ऐसी कमिटी के सदस्यों की कुछ संख्या की एक-तिहाई 
से अधिक नहीं होनी चाहिए । कमी-कमी किसी दूसरे स्थानीय अधिकारी 


सभी म्युनिसिपल कमिइनर अवैतनिक रहेंगे। लेकिन म्युनिसिपैलिटी के समी 
कामों के लिए. कई तरह के स्थायी पदाधिकारी तथा कमचारी रहेंगे, जिन्हें . 
चेतन दिया जायेगा; जैसे खाध्थ्य--अफसर; इंजीनियर, किरानी, मेहतर इत्यादि- . 
इत्यादि । म्युनिसिपल ऐक्ट तथा राज्य की सरकार के अनुमोदन के अधीन 
रहते हुए म्युनिसिपल कमिश्नरों को चेयरमेन, वाइस-चेयरमेन और प्रेसिडेंट के 
निर्वाचन तथा कमिइनरों और कमिटियों के सम्बन्ध में नियम बनाने का 
अधिकार होगा । 


म्युनिसिपैलिरी के काये-क्षेत्र के भीतर शहर के सार्वजनिक जीवन के करीब- , 
करीब सभी अंग आ जाते हैं । यह शहर की सभी सड़कों की देखभाल करेगी 
तथा आवश्यकता पड़ने पर नई सड़क निकालेगी। इसकी सीमा के भीतर 
बिना इसकी अनुमति के कोई नया मकान नहीं बनाया जा सकता । अपनी - 
अनुमति देते समय म्युनिसिपैलिटी की तरफ से यह भी आदेश दिया जा सकता | ं 
हे कि अमुक मकान किस तरह बनाया जाय । शहर की-सफाई. का इसे विशेष च 
ध्यान रखना पड़ता है और सड़क, रास्ता, पैखाना, पेशाबखाना, नाळी' इत्यादि . 


सबको साफ कराने का प्रबन्ध करना होता है-। इस सम्बन्ध में इसकी ओर से. न 


समय-समय पर आदेश निकाले जा सकते हैं जिन्हें सभी को मानना आवश्यक ई न 
है। शहर के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इसे विशेष तरह,से संचेष्ट रहना ५ 
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और किसी तरह से शहर में कोई गन्दगी तथा कोई बीमारी नहीं फैले, इसका 


- क्वे लिए म्युनिसिपेलिटी की तरफ से आज्ञा निकाली जा सकती है | जो लोग 


_ स्थानीय आधिकारी के अधिकार में हैं । प्रत्येक 


` स्थानीय खद्यासन 


होता है। लोगों के पीने का पानी साफ रहे, यह देखना इसी का काम है। 


प््न्थ म्थुनिसिपेलिटी करती है । लोगों को टीका भी ळगवाया जांतां है। - 
आगळगी रोकना, शहर के बाजार की जाँच करना जिसमें कोई सड़ी-गळी 'चीजे 
नहीं वेची जाये, दवा की दृकानों की रजिष्ट्री करना, पानी का कल तंथा बिजली 
की रोशनी का इन्तजाम करना, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूछ खोलना, शेहर में 
इस्तेमाळ में छाई जानेवाळी. सवारियों के सम्बन्ध में नियम बनाना तथा उन्ह 
ळाइसँस देना, ये सभी काम ्युनिसिपैलिटी के जिम्मे रहते हैं और इनको पूर 
करने के लिए उसे कई तरह की शक्तियाँ दी गई हैं ।- ऊपर दिये गये प्रयोजनों 


इस आज्ञा को नहीं पानें उनपर जुर्माना किया जा सकता है तथा मुकदमा 


नळाया जा सकता है । स्युनिंसिपैलिटो से सम्बंन्थं रखनेवाली सभी बातों के 


लिए राज्य की सरकार की ओर से नियम. बनाये जाते हैं । उनके अधीन रहते 


हुए म्युनिसिपल कमिइनर भी नियम तया उप-नियम बना सकते हैं । 


इन कामों को करने के लिए रुपये की जरूरत पड़ती है । रुपया हासिल 


करने के लि म्युनिसिपैलिटी को शहर के ळोगों पर तरह-तरह के कर लगाने 
गई या सभी. हो सकते हैँ मकान वी 


की शक्ति दी गई है। ये कर इनमें सेक 


जायदादवाले व्यक्तियों पर कर, मकान या जायदाद पर कर, रोशनी कर, पानी कर; . 


सवारी या घोड़े इत्यादि पर कर; कुत्तों पर कर, कुत्तों की रजि के 
लिए कर, गाड़ियों की रजिष्टी पर कर, किराये पर व्वळनेवाळी सवारियों तथा 
उनमें जोते जाने वाळे पशुओं की रजिष्टी की फीस, म्युनिसिपेलिटी द्वारा बनाये | 
गये घाटों पर रखी जानेवाली नावों इत्यादि पर कर तथा अन्य कर जो राज्य की 
सरकार द्वारा मंजर किये जायें । किसी काम के लिए. लाइसेंस देने. और उसे नया | व 


करने के लिए. भी फीस ळी जा सकती दै। क आ 
न ` शहर के भीतर की सड़कें, घाट, ताझाब, म्युनिसिंपैलिटी द्वारा बनाये गये ` 

` कान, नाडी, रोशनी. इत्यादि 'वीजे म्निसिपेलिटी की सम्पत्ति समझी जार्येगी | 

` इनमें वे चीजें नहीं शामिल हैं.जो किसी व्यक्ति अथवा सरकार या किसी अन्य .. 
| म्युनिसिपेडिडी के छिए एक कोष 


पाखाना करे, 


0000 तड र 
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रहेगा जिसे म्युनिसिपछ फोष कहा जायगा । करू जुर्माने तथा किसी दूसरे जरिये 
से जो भी रुपया आवे, सभी को इस कोष में रखा जायगा । म्युनिसिपल कोष 
. का रुपया सरकारी खजाने में या किसी ऐसे बैंक में जो सरकारी. खजाने के 
काम में छाया जाता दोरखा जायगा । | 
इस कोष में से सबसे पहले म्युनिसिपेलिटी के जिम्मे रहनेवाले किसी ट्रस्ट 
के खर्च के लिए, म्युनिसिपेलिटी द्वारा लिये गये कजे पर सूद देने के लिए, 
तथा म्युनिसिपेलिटी में काम करनेवाले छोगों के वेतन और भत्ते के लिए रुपया 
निकाळा जायगा । इसके बाद अगर रुपया हो तो म्युनिसिपछ कमिश्नरों की 
सभा में किये गये निर्णय के: अनुसार उसे.समयःसमय पर म्युनिसिपैलिटी की 
सड़कों, पुलों, तालाबों, घाटों, कुओं, नालाओं, नालियों, पाखानों, पेशाबखानों ` 
को काँयम रखने और मरम्मत करने तया म्युनिसिपेछिटी को साफ करने में . 
लगाया जायगा । इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से प्रयोजन हैं जिनमें से सभी . 
या किसी के लिए म्युनिसिपळ कोष का रुपया खर्च॑ किया जा सकता है, बशते 
कि ऊपर के खर्चों के वाद. रुपया बचा रहे | ये प्रयोजन निम्नलिखित हैं--- 


सड़कों, द्राम-पंथो, पुला, चोराहों, वोगीचों, तालाबों, घाटों, कुओं, ` 
नालाओं, नाल्यों, पाखानों, पेशाबखानों को बनाना, कायम रखना और 
) सुधारना; पानी देने का इन्तजांम करना, तथा सड़कों पर रोशनी देना और 
उन पर पानी छिड़कना; शारीरिक व्यायाम और शिक्षा की उन्नतिं के लिए खुले 
मैदानों कों हासिळ करना और कायम रखना, पेड़ ल्गाना और उनकी रक्षा 
करना; म्युनिसिपैलिटी के प्रयोजनों के छिए आफिस और दूसरे मकानों को 
बनाना और कांयम रखना, रहने लायक आदर्श मकानों को बनाना और कायम - 
रखना; स्कूलों और उनके साथ काम में आनेवाले होस्टलों को बनाना; 
i ` स्थापित करना और कायम रखना--चाहे पूरा खर्च देकर, ' चाहे. कुछ रुपयों से 
` मदद देकर, छात्रबृत्ति स्थापित करना , अस्पताल, डिस्पेन्सरी, कोदियों के रहने 
की जगह, सराय, .दरि-य्ह, और. र्मशालाओं को बनाना, स्थापित , 
करना और कायम रखना; रीका छगानेवालों को बहार करना और टीका 
| छावाना; देल्थ-अफसरों, सैनिटरी.इंसपेक्टरों, जनानी डाक्टरों.और दाइयों को 
. नियुक्त करना; महामारियों के फैलने से बचाना; 'पंशुओं के लिए. अस्पताल - 
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£ खोलना तथा पशु-च्विकिर्सा का प्रबन्ध करना; घोड़ों और 'मवेशियो की नस्ल 

` सुधारना; हानिकारक पशुओं का नाश करने के लिए पारितोषिक देना; म्युनिसिपल 

बाजार स्थापित- करना; दुग्ध-श्ाला स्थापित करना और दूध देने के प्रबन्ध में 

"सुधार करना; निःशुल्क पुस्तकालयों की स्थापना; अगळगी बुझाने का सामान 

( Fir७ 0१४७१०) रखना; मेले और औद्योगिक प्रदर्शनी का प्रमन्थ 

a करना; कमी या आपत्ति के समय लोगों को सहायता पहुँचाना; किसी को 
` ज्युनिसिपेलिटी की किसी शक्ति के प्रयोग के फलस्वरूप होनेवाली घटी के 
है लिए. मुआवजा देना; म्युनिसिपैलिटी के पदाधिकारी या. सेवक को अच्छे कामं 

के लिए. बोनस या कर्तव्य करने में होनेवाली क्षति के छिए मुआवजा देना; 
म्युनिसिपेलिटी के पदाधिकारी या सेवक को सवारी खरीदने या अपने लिए _ 

मकान बनाने के लिए. अग्रिम रुपया देना; दम इत्यादि की व्यवस्था करना; 
और वे सभी काम जो म्युनिठिपळ ऐक्ट के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए .. 

आवश्यक हों या जिनसे शहर के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, मळाई या 
-सुविधा की उन्नति होने की संभावता हो अथवा जिनंपर म्युनिसिपैलिटी . द्वारा, 

राज्य की सरकार की मंजुरी से, म्युनिसिपळ. कोष से खर्च करना उचित घोषित 
किया जाय।. . [ डा कप 2. 

स्युनिश्तिपैलिटियों के सम्बन्ध में राज्य की सरकार कई तरह की शक्तियों 

का प्रयोग करती है। इनमें से नियम बनाने की शक्ति तथा कुछ अन्य 

शक्तियों को छोड़कर बाकी सभी शाक्तियाँ राज्य की सरकार द्वारा डिंवीजन - 

के शासन की देखभाल करनेवाले कमिशनर के हाथ में सौंपी जा सकती हैं| 
राज्य की सरकार जिस किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में. अधिकार प्रदान करे वह 
म्युनिसिपैलिटी की किसी अचल सम्पत्ति, काम या कागजात की जाँच कर सकता 

है या करवा सकता है । अगर कभी जिला मजिस्ट्रेट यह समझे किउसके जिले के | 

भीतर की किसी म्युनिसिपेडिटी के किसी प्रस्ताव, आशा या काम सें-शान्ति मंग. ' 

होते अथवा सर्वसाधारण या व्यक्तियों के किसी वर्ग या समूह को क्षति पहुंचने की क 

“ आशंका. है, तो-वह उसे 'चाळू होने या -रहने-से रोक दे सकता है। अगर कसी 

* जिला-मजिस्ट्रेंट इस तरह का रोक ल्यावेगा, तो वह साथ-दी-साथ राज्य "को. 

` . सरकार को मी कारणों सहित उसकी सूचना दे देगा और राज्य की सरकार अपे 


है. 
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३१४ भारतीय संविधान 
निर्णय के अनुसार चाहे उस आज्ञा को बहाल रखेंगी या रह कर देगी या कुछ 


परिवर्तन के साथ लागू रखेगी । अगर कमी राज्य की- सरकार समझे कि किसी : 


म्युनिसिपैछिटी ने कानून'के अनुसार प्राप्त शक्ति के बाहर जाकर कोई प्रस्ताव. पास 
किया है या आज्ञा जारी की है, तो बह उसे रद्द कर दे सकती है। , 
अगर कभी राज़्य की सरकार समझे कि म्युनिसिपल कमिइनर अपने 


कर्तव्यों में से किसी को करने में देर कर रहे हैं, तो वह आज्ञा निकालकर " 
उसके पूरे किये जाने की अवधि निश्चित कर सकती है। अगर इस अवधि के 


भीतर वह काम पूरा नहीं हो, तो सरकार जिला-मजिस्ट्रेंट को वह काम पूरा 
करने के लिए कह सकती है और यह भी आदेश दे सकती है कि उसमें जो 
खर्च लगे उसे एक निश्चित अवूधि के भीतर म्युनिसिपल कोष से दे दिया 
जाय । अगर सरकार समझे कि किसी म्युनिसिपेलिटी के सदस्य ( म्युनिसिपल 


. कमिक्षर ) अपने कर्तव्य पालने के योग्य नहीं हें या उसमें बरावर देर करते हं 


अथवा अपनी शक्ति के बाहर काम करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हें, 
तो सरकार गजट में इसके कारणों के साथ अपनी आज्ञा निकालकर यह 


घोषणा कर सकती है और उस आज्ञा में उल्लिखित अवधि के लिए, उन्हें 
“सुपरसीड? ( 9९7०९० या मंग ) कर सकती है। सरकार को यह भी | 


अधिकार है कि वह सुपरसीड नहीं कर उसी तरह की आज्ञा निकालकर यह 
निर्देश दे दे कि उस आज्ञा में उल्लिखित तिथि से उन म्युनिसिपल कमिश्षरों 
का स्थान रिक्त समझा जायगा और उस तारीख को या उरुके पहले नया 
चुनाव होगा । - 


' जेव किसी म्युनिसिपैलिटी के 'सुपरसीड? किये जाने की आज्ञा निकाली 


` जायगी, तब उस आंज्ञा की तिथि से सभी म्युनिसिपळ कमिक्षंर अपना स्थान 


रिक्तं कर देंगे, उनके द्वारा किये जानेवालें सभी कामो तथा प्रयोग में आने 
वाळी सभी शक्तियों का भार उस व्यक्ति तथा उन व्यक्तियों पर चला जायगा 


is 


ब . 
PN ——— FR NS २ PS 


जिन्हें इसके छिए सरकार: निर्देश दे तथा म्युनिसिंपैछिटी की सभी संम्पत्ति : 


सरकार में निहित होगी । सुपरसीड होने की अवधि के खतम होने पर (जव _ 


तक कि सरकार अन्यथा निर्देश नहीं दे ) म्युनिसिपेलिटी कां फिर से निर्वाचनं 
होगा और उसके समी कतव्य तथा शक्तियाँ उसे वापस मिल. जायेगी । जिन 
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स्थानीय स्वशासन ३१५ 


म्युनिसिपल कमिरनरों को अपना स्थान रिक्त करना पड़ा था, उनके भी चुनाव 
में खड़े होने में कोई रुकावट नहीं होगी । अगर सरकार सुपरसीड नहीं कर नया 
चुनाव करने की आज्ञा दे, तो उस आज्ञा के अनुसार म्युनिसिपल . कमिक्षसें 
का स्थान रिक्त समझा जायगा और नया चुनाव:होगा । लेकिन 'ेयरमैन नये 
कमिक्षरों की सभा होने पर अपना स्थान रिक्त करेगा । जो लोग इस तरह 
अपना स्थान रिक्त करेंगे, वे मी ( जब तक कि सरकार अन्यथा निदेश नहीं दे ) 
नये चना में खड़े हो सकेंगे अगर वे और समी योग्यताएँ रखते हों । 
अगर कमी एक म्युनिसिपेलिटी और “दूसरी म्युनिसिपैल्टी के बीज भें या 
म्यनिसिपेलिरी और जिळा-बोडे या बैंटोनमेंट के अधिकारियों के बीच कोई विवाद 
खड़ा हो जाय, तो इसे, राज्य की सरकार के सामने रखा जायगा और सरकार 
का निर्णय अन्तिम दोगा । 
जिला-बो्ड 
जिला-बोर्ड स्थानीय स्वशासन की तीसरी महत्त्वपूर्ण संस्था हे । जिन शहरों 
में म्यनिसिपैलिटियाँ कायम हैं, उनको छोड़कर एक जिले के भीतर के सभी 


न गाँवों और शहरों को मिळाकर उस जिले.का जिला-ब्रोड संघटित किया जाता |, । 


है। समूचे मारत में जिला-बोडा की संख्या दो सौं से कुछ ऊपर है। सभी 
राज्यों में जिळा-बोडे का नाम नहीं प्रचलित हक्क पर इसे दूंसरे नाम 


से पुकारा जाता है । बिहार म॑ स्र जिले हैं और प्रत्येक जिले में एक जिलाँ- | 
बोर्ड है। उनका संगठन बिंहारं एण्ड उडीसा लोकल-सेल्फ गवमेण्ट ऐक्ट, १८८ || 
के अनुसार होता है। जिला- री 
आय-व्येय, राज्य की सरकार से सम्बन्ध ही 
अधिकांश बातें म्युनिसिपेलिटियों की तरह न 
के आकार की विभिन्नता | 
म्यनिसिपेलिटी. का सम्बन्ध सिफ उस शहर | 
को समूचे जिले के लोगों के सुख ` | 


तथा उसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों 
बोड कें संगठन, कतव्य शक्तियां, 
इत्यादि विषयों से संम्बन्ध रंखने वांली 
ही हैं। हाँ, उनके क्षेत्राधिकार के भीतर के इलाकों 
के प्वळते कुछ मेद अवश्य है । एक यु 
» . में रहनेवाळों से दै, लेकिन एक जिळा-बोड 
और कल्याण के लिए कार्य करना पड़ता है। 
स्थनिसिपेलिंटी के सदस्य 
किये ह न उसी तरह जिलास्बोर्ड के सदस्य भी । फर्क यही है कि उनके 
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३१६ - भारतीय संविधान 


` निर्वाचन में समूचे जिले के लोग भाग लेते.हैं । जिला-बोड के भी एक घेयरमैन 
और बाइस-चेयरमैन रहते हैं. और बे भी म्युनिसिपेलिटी की तरह बो 
* सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा 'निर्वाचित- किये जाते हें । यहाँ भी भिन्न-भिन्न 
विषयों के लिए बोडे के मेम्बरों की कमिटियाँ रहती हैं । जिल्ा-बोर्ड के सदस्यों 
का कार्य-काळ भी पाँच साल ही हे । यही बात कामों के सम्बन्ध में भी लागू 
है। जिला-बोडे को जिले भर की सड़कों, पुळों, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि 
की देखभाल करनी पड़ती है। इसके कर्तव्यों और शक्तियों की सूची करीब- 
करीब म्यनिसिपेलिटी की ही तरह है। प्राइमरी और मिड्ल स्कूल इसकी 
` देख-रेख में रहते हे । इसको भी उन्हीं कामों में अपने कोष का रुपया खर्च. 
करना पड़ता है, जिनमें भ्युनिसिपैळिटी को, फर्क सिफ बड़े क्षेत्र का है। 
. इसफ्री आय के साधन अधिक हैं | भूमि-कर पर लाने वाले “सेस? 
= (९७85 ) की आमदनी सरकार इन्हें सौंप देती है। इसके अतिरिक्त कुछ खास- 
खास कामों के लिए सरकार से भी आर्थिक सहायता मिछ जाती है। जिले भर 
ठर में यातायात के प्रबन्ध का भार रहने के कारण कहीं कहीं पर छोटी लाइनों पर चळने- 
| . वाडी रे इन्हीं के स्वामित्व में चलती हे । इनके उदाहरण के लिए पटना-जिला- _ 
चोड का नाम रखा जा सकता है, जिसने अभी कुछ ही दिन हुए बिहार- 
` बख्तियारपुर रेल को अपने अधीन कर लिया है। जहाँ इस तरह की रेळें जो 
` प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में हैं, बहाँ ये कम्पनियाँ भी बिला-बोड के चेयरमैन 
` से परामर्श लेती हैं, हालाँकि इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है । जिला-बो्ड 
भी राज्य की सरकार द्वारा 'सुपरसीड? किये जा सकते हैं। निला-बोडों 
` सम्ब्रन्ध में इससे अधिक विस्तार के साथ विचार करने. की कोई विशेष आव- 
` यकता नहीं है, विस्तृत वणन के लिए ऊपर म्युनिसिपैलिरियों के सम्बन्ध में ' 
जो बातें लिखी गई हैं, उनसे सहायता ढी जा सकती है। | 
र न अन्य संस्थाएँ क 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है; स्थानीय खंशांसन के क्षेत्र में कौरपोरेशन, ३ * 
 अ्युनिसिपेछिरी और जिळा-बोडं के अतिरिक्त कई अन्य संस्याएं भी हैं। कुछ 
ड में “नोटिफाएड एरिया कमिटी? के जरिए म्युनिसिपेलिटी के सभी काम 
कराये जाते हैं । जमशेदपुर में इसी तरह की कमिटी है। कुछ शहरों या शहरों वटी 
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` सरकारी पदाधिकारी या -सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति ही रहते हें । कुछ ऐसे. 


` सर्वथा उचित नहीं जान पड़ता है । 


` आबादी बहुत घनी हो जाती हैं और बिना किसी योजना के उनके पैले जाने ५ 


* के कारण तरह-तरह की सम 


` ब्रच्चों के खेलनेःके लिए उचित स्थान नहीं रहते। इन स 


 . , संस्थाओं के मी प्रतिनिधि रहते हैं। चोडी 
बनवाना, अस्वास्थ्यकर मकानों 
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के भागों में टाउन ऐडमिनिस्ट्रेशन कमिटी के जरिए ये काम होते हैं। पटने 
के न्यू कैपिटल इलाके में ऐसी ही कमिटी है। यद्यपि इन कमियियों द्वारा 
म्युनिसिपैखिटी के करीब-करीब सभी काम किये जाते हैं, फिर भी इनका संगठन 
स्थुनिसिपैलिटियों की तरह बिल्कुळ लोकतंत्रात्मक नहीं है। इनमें अधिकतर . 


शहर हैं, जहाँ फौजी छावनियाँ या ।केण्टोनमेण्ट हैं । वहाँ पर शहर का प्रबन्ध 
कण्टोनमेंट बोड द्वारा किया जाता है । . उसमें छावनी की फौज के सदस्य और 
शहर की साधारण . जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि दोनों रहते हैं। इनका 
काम भी बहुत-कुछ म्युनिसिपैलिटियों की तरह ही होता है। बिहार में दानापुर 
में इस तरह का कैण्टोनमेंट बोडे है। जहाँ पर बन्दरगाह ह), वहाँ . बन्दरगाह . || 
से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों की देखमाळ करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट नामकीः | 
संस्था रहती दै । कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इस तरह की संस्था है। इसके भी 
अधिकांश सदस्य मारत-सरकार . द्वारा . नामजद किये जाते हैं, सर्वसाधारण . 
द्वारा निर्वाचित नहीं होते | इसलिए इसे स्थानीय खासन की संस्था मानना | 


इसी तरह की एक संस्था इग्भूमेण्ट टूटे है । कुछ बड़े-बड़े शहरों में ¬ { | 
मस्याऐ. उपस्थित हो जाती है । मकान सटे-सटे | 
रहते दै, सड़कें और गल्याँ पतली होती हैं और लोगों के टहलने, घूमने तयां हा. न 
सफलतापूर्वक सुलझा लेना और शहर को नये तरह से बसाना म्युनिसि- शी | 
'पैछिटी की सीमित शक्ति के बाहर की 
हू न ध 3 5 Es द्स्ट 
कुछ दिनों के लिए सरकार हार इग्पूवर्मट क 
| | [मजद्‌ ` ` कुछ स्यान 

इसके, अधिकांश सद्स्य भी सरकार दारा नाम होते हैं। कुछ त्यान 
sd सड़कें बनवाना, जग्जगर्द 
को तुइवाकर उनकी जगह पर न हा 
इस तरह के -अनेक काम इसके जिम्मे रहते हे lg 

। की गई है। विश में इस तरह की कोई. 


स्वास्थ्यकर मकान बनवानों, 
भारत के कई झहरों में इसकी स्थापना 


[ | F 5 
३१८ + भारतीय संविधान . . त 


र 


संस्था नहीं है। इस तरह की संस्था कायम करने के लिए विहार-सरकार ने 
“बिहार टाउन प्लेनिंग ऐंड इम्मूवमेंट ट्रस्ट बिल, १९४८१ के नाम का ` बिळ म्या 
बनाया. था और विधानमंडळ से इसे पास भी कर दिया है । लेकिन इसे अभी 
छागू नहीं किया गया है। वह भी ठाक पता नहीं है कि आगे चलकर इसे लागू - 
किया जायगा अथवा नहीं और अगर लागू किया जायेगा, तो कब । > | 
इसी तरह जिळा-बोडं के अलावे दिहातों से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ ओर ह 
संस्थाएँ भी हैं । प्रत्येक सबडिवीजन में एक “लोकळ'बोडं? रहता है। भारत | 
के सभी भागों में लोकल बोड नहीं हैं । बिहार में यह संस्था है । इसके सदस्य । 
वही लोग होते हैं जो उस सवडिवीजन से जिला-वोड की सदस्यता | 
के लिए निर्वाचित हुए रहते हें । “इस तरह एक ही व्यक्ति जिला-वोर्ड । 
“और लोकल बोर्ड दोनों का सदस्य होता है। छोटे दायरे में छोकछ बोर्ड मी जिळा- | 
बोड का ही काम करता है। बिहार में बड़ी-बड़ी सड़कें जिला-बोर्ड के अधीन हैं और 
छोटी-छोटी छोकलबोडे के । इसी तरह प्राइमरी स्कूल लोकळत्रोड की देख-रेख 
में रहते हैं, तो मिडूळ स्कूल जिळा-बोंड की देख-रेख में। एक गाँव या कुछ 
गाँवों के समूह के लिए कहीं-कहीं पर युनियन कमिटियों रहती हैं । छोटे पैमाने ` « |» 
पर इनके काम ज्युनिसिपैलिटियों की तरह ही होते हैं । बिहार में इस तरह की | 
` कमिटियाँ थीं; लेकिन अब इनका स्थान आम-पंचायतें के रही हैं । स्थानीय 
स्वशासन के क्षेत्र में आज शायद सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था ग्राम-पंचायत है। इसके ! र 
महत्त्व को देखते हुए इसके लिए अलग एक पूरा अध्याय ही देना ठीक होगा । 
अगले अध्याय में यह किया गया है । | र हः 


स्थानीय संस्थाओं की समस्याएँ और उनका समाधान 
अन स्थानीय संस्थाओं की वर्तमान अबस्था का. अवलोकन करना चाहिए । ` 
इस अवस्था से जिसको थोड़ा भी परिचय होगा, वह यही कहेगा कि आज इन 
संस्थाओं की अवस्था किसी दृष्टि से भी सन्तोषजनक नहीं है । अधिकांश संस्था. 
अपना-अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर रही हैं। यह प्रश्‍न उठना खाभाविक हे 
कि इस अवस्था के कारण क्या है | कारणों को खोज निकालना कोई मुद्दिकछ 
काम नहीं है। पहली बात यह है छि स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारी अपने 
कामों में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते, जितनी पदों मे । जहाँ देखिए, वहीं पदों 


> 


et 
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so 


७ 
* 


| 
| 


| `` ` चुकते हुए और बच्चों को उनपर पांखाना करते हुए पायेगा 


ै र » स्थानीयस्वशासस ` ३१९ 


* केलिए होड लगी हुई दै । | पदों पर पहुँचने के बाद कतव्य एकदम भुला 
दिये जाते हैं । कहीं-कहीं पर तो भ्रष्टाचार की भी 'च्चा सुनाई पड़ती है। 


अभी हाळ में विहार-सरकार के स्थानीय खशासनविमाग के सचिव ने पूर्णियाँ ` 


„ जिला-बोर्ड पर जो अभियोग लगाये थे, उन्हें इम उदाहरण के लिए ले सक्रते 
६ । दूसरी बात यह है कि अधिकांश संस्थाओं में. आज रुपयों का अमाव दै। 

* जो आय के साधन हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं । सरकार से आर्थिक सहायता अवश्य 
मिळती रहती है, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है। नतीजा यह होता है कि 
जहाँ स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारी अपना कर्तव्य निभाना भी 'चाइते हैं, 
वहाँ आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे सफल नहीं हो पाते। तीसरा वड़ा कारण यह 


> 


है किं साधारण जनता स्थानीय स्वशासन की समस्याओं में बहुत कम दिळचस्पी. | 


दिखलाती है तथा ऐसा आचरण करती है जो नागरिकता के सिद्धान्तों के 
बिलकुल प्रतिकूल है । स्थानीय संस्थाओं के सदस्य तथा पदाधिकारी अगर यह 

` ` जानें कि उत्का काम ठीक नहीं रहने पर उनका फिर से निर्वाचित होना असम्भव 
हो जायगा, तो इसमें कोई सन्देह नहीं है. कि वे अपने कामों को छयन और 
तत्परता के साथ करेंगे । लेकिन वे जानते हैं. कि -चाहे. उनका शासन्‌ कैसा 
मी हो, अगर चुनाव के समय वे दोड-धूप करेंगे, कुछ प्रचारकों को अपने साथ 
कर लेंगे और कुछ रुपया खर्च काने पर तैयार हो जायेंगे, तो उनका फिर से 

_ निर्वाचन सुदिकळ नहीं होगा । स्थानीय शासन की अवस्था की देख-भाल 
करते रहने के लिए कहीं पर कोई संस्था या संघ नहीं है। धीरे-धीरे कुछ जगहों 


* के आधार पर हुए हैं। लेकिन अभी इनकी शक्ति में सन्तोषजनक “प्रगंति नहीं 
-हुई दै । साधारण जनता अपने अन्य कतंन्यों को भी नहीं पूरा करती है । कोई 


` किसी मी शहर या दिहात में चला जावे, 


सबके सामने किया जाता है, किसी से छुक-छिपकर नहीं । 
इन सब. बातों का कयाः परिणाम होता है, 
`. शहर की अवस्था का अवलोकन किया जा सकता है। यह 


` कमिद्नर अपना कतैव्य करने में इतने अयोग्य थे, कि सरकार को इस म्युनिसि- 
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में इस क्षेत्र में नई. पारियों आ.रही हैं और अब कहीं-कहीं डुनान सी प्रोग्राम - 
वह लोगों को सड़कों पर कूडा-करकट _ 
येगां। यह दिन में . 


इसे समझने के लिए पटना 
के स्युनिसिपल | 


३२० . भारतीय संविधान. 


पैलिटी को “सुपरसीड? करना पड़ा और अभी भी इसका सारा काम सरकार र 
द्वारा ही किया जाता है। आय के साधनों की इतनी कमी है कि यहाँ के 


` निवासियों पर टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर भी म्यनिसिपल कोष में पूरा 


रुपया नहीं है। सर्वसाधारण की म्युनिसिपेलिटी में कितनी दिळचस्पी * 
है इसे इसीसे समझा जा सकता है कि यहाँ की म्युनिसिपेलिटी को 
सपरस्रीड हुए कई साल हो गये, लेकिन अमी मी यहाँ के छोग : 
शात्त बैठे हुए हैं और इसके विरोधं में अपना' म्युनिसिपळ अधिकार पाने 
के लिए कमी संगठित होकर आवाज नहीं बुळन्द करते । कुछ दिन हुए, “पटना 
नागरिक समिति? नाम की एक संस्था इस अवस्था में सुधार के लिए प्रयास 


करने के निमित्त, कायम हुई थी । शुरू में इससे कुछ आशा होने का भी 


- कारण था। भी जयप्रकाशं नारायण की तरह सुप्रसिद्ध नेता ने इसकी सफळता' . 


के लिए शुभ कामना प्रकट की थी और इसे अपना सहयोग.देने क्रा वचन _ 
दिया था । लेकिन इस संस्था की भी अब कहीं कोई चर्चा नहीं सुनाई पड़ती . 
है। पटना शहर के निवासी, नागरिक की हैसियत से अपना कर्तव्य कहाँ तक. 
निभाते हैं, इसे देखना हो तो कोई सुबह में किसी सड़क के किनारे--विशेष कर 
निचली सड़कों पर--चले और वह काफी सयाने-सयाने छड़कों को वहाँ पाखानाः 
करते हुए पायेगा और यह इतनी सामान्य बात हो गई है कि कोई इसे रोकता 
भी नहीं है। _ 

अब प्रश्‍न यह है कि आज स्थानीय खशासन कौ-विशेषकर विहार. में--जो- 
शोचनीय अवस्था है, उसमें सुधार हो सकता है या नहीं; और अगर हो 


. सकता है, तो कैसे ? सुधार नहीं हो सकता है, यह मान लेना तो वर्तमान | 


दुरवस्था को अमरता की गारंटी दे देनी होगी । सुधार.तो करना ही है। हाँ, 
यह अवश्य विचारणीय है कि यह सुधार किंस प्रकार संम्भव है। सन्‌ १९४४ 
मं डाक्टर ज्ञानचन्द्‌ ने स्थानीय खशासन की समस्या के सम्बन्ध में कहा था. | 
क्रि “यह समस्या एक व्रोधाभास .उपस्थित करती है। यह इसलिए कि आज 
विश्व को एक ही साथ और समान मात्रा में केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण दोनों 


. की आवश्यकता है। इन दोनों परस्पर-विरोधी उद्देश्यों का. समन्वय- 


करना आसान नहीं है । कठिनाई वास्तविक और बुनियादी है, लेकिन उसे 
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हल करना ही है ।”' आज की दुरवस्था में सुधार के लिए मी केन्दोकरण और 


"आजकल कोई सुधार नहीं हो सकता है और अभी जो आय के साधन इन 


> इनके जिम्मे कर देना चाहिए। बड़े-बड़े शहरों में मनोरखन-कर (9॥07(७7- 


<स्वशासन-विभाग के लिए भी राज्य की एक केन्द्रीय सेवा रहनी चाहिए । 


सेवाओं का ही सदस्य रहना चाहिए । इनके अळावे प्रत्येक. संस्था में एक 


` के सदस्य रें । इसका परिणाम यह होगा किये सभी पदाधिकारी राज्य की ७ 


शासन में उन्नतिं अवश्य होगी । इससे यह 
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स्थानीय स्वशासन . ३३ १ 


विकेन्द्रीकरण दोनों की आवश्यकता जान पड़ती है। सबसे पहले यह जरूरी . , 
है कि स्थानीय संस्थाओं की आय के साधनों को बढ़ाया जाय । बिना रुपयों के 


संस्थाओं के जिम्मे हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। कुछ नये और स्वतंत्र साधनों .को 


०००४ ६82) का एक हिस्सा म्यनिसिपैलिटियों को दिया जा सकता है। इस „ 
-तरह के दूसरे साधन भी पाये जा सकते हैं; इसे सिर्फ उदाहरण के लिए दिया - 
गया है । यह तो विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक कदम होगा । दुसरा 
आवश्यक सुधार केन्द्रीकरण की दिशा में स्थितं जान पड़ता है। जिस तरह | 
से शासन, न्याय, शिक्षा इत्यादि के लिए. राज्य मर के लिए एक केन्द्रीय सेवा 
है और उन विभागों के पदाधिकारी उनके सदस्य. हैं, उती तरह स्थानीय 


स्थानीय संस्थाओं के जितने स्थायी सेवक या पदाधिकारी हैं, जैसे इंजीनियर, 
डाक्टर, शिक्षक, किरानी इत्यादि, उन सभी को तो राज्य की भिन्न-भिन्न 


एक्जिक्यूटिवं अफसर रहना चादिए। ये सभी अफसर स्थानीय खशासन-सेवा 


सरकार के अधीन रहेंगें और साधारण रीति से उनका एक जगह से दूसरी 
जंग तबादला मी होता रहेगा। हाँ, अपना काम करते समय उन्हे स्थानीय | 
संस्थाओं की ही आश मानकर चलना होगा ।. इसके विरोध में” यह कहा है 
जा सकता है कि इससे स्थानीय शासन के स्वायत्तशासी स्वरूप कि | 
पहुँचेगा । इसे इनकार नहीं किया जा सकता ।' लेकिन आज जो परिय हे 
उसमें कोरे सिद्धान्तवाद से काम नहीं घलेगो, बल्कि गन टा क. र 
'लकार 'पड़ेगा । इस सुधार से स्या र 
देखकर व्यावहारिक कदम उठाना १३ ear 
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के हाथ में रहेगा | उनकी बदली होते रहने से उनके सामने भ्रष्टाचार के मौके * ' 


कम आवेंगे और यह शान कि यदि वे अपना काम अच्छी तरह करें, तोवे " 


` तरक्की करते-करते राज्य के बड़े-से-बड़े पद.पर जा सकते हैं, उन्हें लगान 


और तत्परता से अपना कर्तव्य करने की ओर आकर्षित करेगा। राज्य की * 
सरकार के स्थानीय खशासनबिभाग के सचिव ( सेक्रेटरी ) के पद पर भी . 
उन्हीं में से किसी व्यक्ति को होना चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि उस, 
विभाग का सचिव ऐसा व्यक्ति रहेगा जिसे स्थानीय संस्थाओं के काम का 


` सीधा (75४६०१) अनुभव है। इससे सचिवालय के स्तर (8000886 
` ए/७४९] ) पर-मी इस विभाग के शासन में तरक्की होगी । 


लेकिन सिफ इतने सें ही काम नहीं चलेंगा । म्युनिसिपैलिटी और जिला 
बोडे के सद्स्य तथा 'वेयस्मैन और वाइस-्चेयरमेन अपने काम में अधिक _ 
दिलचस्पी लें और साधारण जनता नागरिक की हैसियत से अपने अधिकारों ' 
और अपनी जिम्मेवारियों को समझे, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए । यह 
जितना कठिन है उतना ही आवश्यक भी । प्रश्न है, इसके लिए क्या किया.जा 
सकता है । इसके लिए लोकतन्त्र के विकास की आवश्यकता है, जिसमें जनता ` 
की चेतना बढे कुछ छोगों की राय है कि स्थानीय खशासन की संस्थाओं के. 


` लिए होनेवाले निवाचनों में देश के राजनीतिक दलों को नहीं पड़ना 'चाहिए;। . हु 
 जो.अच्छे व्यक्ति हैं, चाहे वे किसी दळू के भी क्यों नहीं हों,, उन्हें ही चुना 
जाना चाहिए । इस विचार में कुछ सार अवदय मालूम पड़ता है। लेकिन 


पहले तो ऐसे अच्छे व्यक्तियों को. इद निकाळना ही मुश्किल है, जो किसी दळ 


. से सम्बन्धित नहीं हों । फिर ये चुनाव में खड़े होने के लिए तैयार हो जायेंगे, ` 


यह मी सभी. के बारे में नहीं कहा जा सकता। और घनाव में ऐसे. लोग | 
जीत ही जायँगे, इसकी तो कोई गारण्टी नहीं. कर सकता, क्योंकि अपनी 


` व्यक्तिगत शक्ति से किसी के लिए चुनाव में जीतना बहुत कठिन है) दुसरी. | 
बात यह है कि वभावना का मिटना बड़ा मुश्किल है । उदाहरण. के लिए, `| | 


अगर घनी व्यक्ति किसी भ्युनिंसिपेछिरी के पदाधिकारी चने जाते हैं, तो उनके 


. लिए खामाविक हैं कि वे धनिकों के लिए पाई बनवाने को, मेहतरों के लिए 
___ निवास-स्थान बनवाने से, अधिक महत्तव दें और यही होता भी है। इसलिए; जो . 
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. समासत करने के पहले इतना कह देना ज 

` शासन में सुधार शरू करने में अब और देर 

' वैसे ही देश में निराशा का वातावरण काफी 

" . स्वशासन के क्षेत्र में अगर बराबर विफलता 


स्थानीय स्वशासन . ३२३. 


Es दछ गरीबों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, उन्हें स्थानीय संस्थाझो के 


निर्वाचन में भांग लेना ही पड़ेगा । लेकिन यह अवश्य वांछनीय है कि ये दळ 
सिफ अपने राजनीतिक. कार्य-क्रम के आधार पर ही यह चुनाव नहीं छड़ें, वस्कि _ 


` स्थानीय शासन में सुधार को भी अपने कार्यक्रम में उचित स्थान दें | इससे 
स्थानीय शासन के महत्व की ओर लोगों का ध्यान जायगा और उसमें सुधार भी | 
` “होगा । साथ-ही-साथ सरकार, राजनीतिक दों तथा अन्य संस्थाओ की ओर | 


से जनता में ऐसा प्रचार करना चाहिए! जिसमें सब लोग अपनी जिम्मेवारियों 
को समझें और सड़कों, नालियों इत्यादि को गन्दे होने से बचावें। बिहार 
सरकार ने सामाजिक शिक्षा ( 8008] 4०३०० ) की एक योजना | 
बनाई है और उसको कार्यान्वित भी कर रही है.। अंगर उसे उचित तरीके से 


` चलाया जाय तो उससे भी यह काम बहुत आगे बढ़ सकता है | राजनीतिक 


दलों को 'वाहिये कि वे शहरों और गाँवों के महल्लों में नागरिकों को संगठित 
करें तथा उन्हें नागरिकता के मूळ सिद्धांतों से परिचित करावें और खच्छ तथा 
खावळूम्बी जीवन बिताने की ओर प्रेरित करें। कालेजों के विद्यार्थियों सेमी  , 
इस काम में सहायता मिल सकती है। कुछ कालेज इस दिशा में प्रयत मी . | 


- कर रहे हैं। उन्हें अपने प्रयद्ोों को और भी बढ़ाना चाहिए और सरकार की. 


ओर से उसमें पूरी मदद मिलनी चाहिए । 


` जिन सुधारों की चर्चा ऊपर की गई है, उनके अतिरिक्त अन्य सुधारों की | 
` »भी आवश्यकता पड़ सकती है; बल्कि पड़ेगी । सुधारों की कोई विस्तृत और | 


अन्तिम सूची तैयार करने की यहाँ कोशिश नहीं की गई हे। लेकिन अगर. 


. इन सुधारों को कार्यान्वित किया जाय, तो स्थानीय शासन में उन्नति की सबल . 
नहीं जान पड़ता है | यह अध्याय ` ' « 


नीव पड़ सकेगी, यइ आशा करना अनुचित न Bo 
रूरी जान पड़ता है कि स्थानीय 


करना खतरे से खाली नही है। ' 9 
विस्तृत और घना है। स्थानीय _ । 5 


लोकतंत्रात्मक शासनपद्धति के विरुद्ध सबसे 


ह से भी बाज नहीं आवेगे! दूसरी तरफ अगर इर | 
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क्षेत्र में सुधार लाकर सफलता हासिल, किया जा सके, तो ये स्थानीय संस्थाये हे 
लोकतंत्र की आद पाठझाल्एँ सिद्ध होंगी और लोकतंत्र की जड़ मजबूती से 


` इस देश में जमी रहेगी | तत्र जनता का दैनिक जीवन भी सफाई, सुख और 


आनन्द से यक्त होगा । यह एक ऊँचा उद्देहय हे जिसके लिए कठिन-सें-कठिन 
परिश्रम. भी व्यथे या अनावश्यक नहीं कहा जा सकता । 


रड 


| अध्याय 88 ` 

ह: : ग्राम-पचायत - अ 
भारत की अधिकांश जनता गाँवों में ही रहती है। प्राचीन काळ में गाँवों 

को स्थानीय शासन की इकाइयों के रूप में स्वीकार किया जाता था और इसके > 
लिए ग्राम-पं'ायते संगठित की जाती थीं । इन पंचायतों को शासन-सम्बन्धी 

- महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी जाती थीं । साधारणतः गाँव से सम्बन्ध रखनेवाले समी. 

काम पंचायतों के जरिए ही किये जाते थे। छोरे-मोटे मुक्रदमों का फैसछा | 
मी गाँव में हीं कर लिया जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन के युग में आरत 
की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम-पंचायतों का. मी हास होने लंगा और कुछ ` 
दिनों में तो इनका कोई नामोनिशान ही नहीं रहा | यह स्वाभाविक या कि _ 
देश में राजनीतिक जागरण फैलने पर फिर लोगों का ध्यान इ" ` तरफ़ जाय |. 


` भारतीय संविधान में राज्य-नीति के निर्देशक तत्त्वो में आम-पंचायतों.के संगठन 


का भी उठेल किया गया है। भारत के क्रीब-करीव सभी राज्यों में इस_ 


क्षेत्र में प्रगति हुईं है और आज भारत में हजारों ग्राम-पंचायतें कायम हैं । 


` आम-पंचायतो की स्थापना में प्रगति 

_ विहार में ग्राम-पंचायतों का संगठन बिहार-पंचायत-राज-विधान, १९४७ 

( बिहार-विधान ७, सन्‌ १ ९४८) की धाराओं के 'अनुसार किया जा रहा है 
यह विधान १९४९ की जनवरी से लागू किया गया है । उत्तरप्रदेश में एकही 
. साथ सभी जगहों में पंचायत-राज-कानन लागू किया गया है । लेकिन यहाँ पर > 
एक ही साथ सब जगह पंचायत नहीं कायम कर कुछ चुने हुए गाँवों सेहीयह 

काम शरू किया गया दै। बिदास-सरकार का विचार है कि पहले कुछ गाँवों में 

- ` पंचायत कायम कर उनकी सफलता देखने के बाद पूसरी जगहों में hp कायम | 
किया जाय । इस तरह इसे धीरे-धीरे. बढ़ाया जाय । इस काम की देखरेख 
करने के लिए राज्य में एक निर्देशक ( डायरेक्टर ) और एक उपनिर्देशक तथा _ 
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प्रत्येक जिले में एक जिंला-पंचायत-अफ़सर बक्षछ किये गये हैं। प्रत्येक सब- 
डिबीजन में पंचायतों का एक सुपरवाइजर नियुक्त करने का भी सरकार ने 


- निश्चय किया दै | ग्राम-पंचायत-योजना में सरकारी संहयोग प्राप्त करने के लिए 


एक राज्य-पंचायत-नोड कायम किया गया है और उसमें गैर-सरकारी व्यक्तियों 


को भी शामिल किया गया है । 


` जिस गाँव में पंचायत कायम करने का निश्चय किया जाता है वहाँ पर ससे 
पहले जिळा-पंचायत-अफसर जाते हैं और उस गाँव में रहनेवाले व्यक्तियों को . . 
पंचायत का महत्त्व बतलाते हैं तथा उन्हें बिहार-पंचायत-राज-विधान की धाराओं. 
को समझाते हैं । इसके बाद वहाँ एक गैरसरकारी पंचायत कायम की जाती 
है। इससे यह पता चलता है कि गाँववाले पंचायत चला सकने के लायक 


` हैं या नहीं। अगर गैरसरकारी पंचायत सफलतापूर्वक चळ गई, तब वहाँ 


सरकारी तौर पर निर्वाचन कराकर बाकायदे पंचायत की स्थापना कर दी जाती 
है। इस तरह शुरू में बिहार के प्रत्येक सबडिवीजन में पहले पचीस पंचायतें 
कायम की गई और बाद मरें इनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई गई । १५ मई १९५० 
तक ३,२३२ गाँवों में जिला-पंचायत-अफसरों का दौरा हो चुका था | इस तारीख . 
के पहले १,८९५ गाँवों में गैरसरकारी पंचायतों का संगठन किया गया था, जिनमें 
से ७७७ पंचायतों को सरकारी तौर पर संगठित होने की घोषणा की गई तथा इनमें से 


। - ३९५ पंचायतों का निर्वाचन भी किया जा चुका है । एक सरकारी. रिपोर्ट के 


अनुसार प्रतिवर्ष बिहार में १३०० पंचायत कायम. करने का निश्चय किया 


गया है।'* 


ग्राम-पचायतों का गठन 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इन पंचायतों का संगठन बिहार- | 


. पचायत-ाज, १९४७.के अनुसार किया जा रहा है। इसकिए !यहाँ पर उसके.” . | 
>. मुख्य धाराभों का संक्षेप में उल्लेख किया जायेगा | उनके अनुसार प्रत्येक गॉव- |. 
मे एक पंचायत स्थापित की .जा सकती है । लेकिन सरकार यदि उचित समझे थी 
र र तो आसपास के गाँवों के समूह के लिए एक पंचायत या कई टोळों के एक. | 
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ग्रास-पंचायत १२७ 
बड़े गाँव में एक से अधिक पंचायत की स्थापना की जा सकती हे। प्रत्येक 
` ग्राम-पंचायत के ऐसे सभी व्यक्ति--चाहे वे स्त्री हों या पुरुष--सदस्य होंगे जो . 
साधारणतः उस गाँव में रहते हों तथा इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। | 
ङेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति विक्ृत-मस्तिष्क का हो, या दिवालियापन से बरी 
नहीं हुआ दो, या निर्वाचन-सम्बन्धी अपराध में अथवा नैतिक दुराचार-सम्बन्धी 
अपराध में दण्डित: हुआ हो, तव वह ग्राम-पंचायत का सदस्य नहीं हो 
सकेगा । 


8 


प्र्येक आम-पंचायत की एक वार्षिक और एक अद्ध॑बा्षिक साधारण सभा 
- क्रमशः अगहनी और चेती फसलों के बाद हुआ करेगी |. मुखिया चाहे तो 
स्वयं, या आम-पंचायत के 'कम-से-कम पंचमांश सदस्यों की लिखित माँग पर | | i 
- अनिवार्यं रूप से, किसी समय मी असाधारण सभा उडा सकता है। किसी. | | 
- साल की साधारण वार्षिक समा में अगले वर्ष के आय-भ्ययक ( बजट ) पर ` 
विचार कर उसे स्वीकृत किया जायेगा | भद्ार्षिक समा में पिछले वषै के / 
हिसाव-किताब पर विचार होगा। इन दोनों समाओं में किसी काम की प्रगति . हर 
पर दिये गये विवरंण तथा आगामी बर्ष या अर्दवषे के कार्यक्रम पर भी विचार 
किया जायेगा । आम-पंचचायत की किसी समा में तबतक कोई कार्यवाही री | 
होगी, जबतक कुछ सदस्यों का कम-से-केम चौयाई भाग उपस्थित नहीं रदे।. | 
आम-पैज्नायत के द्यासन-सस्तर्थी कार्ये, कार्यकारिणी समिति द्वारा ससादित | 
होंगे, जिसका प्रधान “मुखिया” कहलायेगा । बई पंचायत के सदस्यों में से एक |. 
होगा और उन्हीं के, द्वारा निर्वाचित किया. जायगा । कार्यकारिणी समिति के 
सदस्य ग्रांम-पंचायत. के सदस्यों में से मुखिया दराल नियुक्त किये. जायेंगे। इश. ? 
.. समिति. में मुखिया को लेकर कम-से-कम ७ और अधिके अधिक र क अ 
रहेंगे | नियुक्त या निर्वाचित होने की तारीख से प्रत्येक सदस्य अ र. 
` तीन वर्षों के लिए रहेगा । लेकिन आमरसचाव इसके पहले ब 
ज चो इसी प्रयोजन के लिए इई गई हो, उपर उ , 
` मुखिया को हटा सकती दै। ऐसी अवस्था में यो अन्य बि स 
कमी मुखिया की जगह खाली हो; आम-पंचायत च. अपने 
दूसरे सदस्य को मुखिया निर्वाचित करेगी । अन कोई मु 
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इस प्रकार हटा दिया जॉय तो, उसके द्वारा नियुक्त कार्यक्रारिगी समिति भी 


विघटित समझी जायगी और नया मुखिया फिर से उसके सदस्यों को नियुक्त | ; 


` करेगा । 


प्रत्येक ग्रामं-पंचायत के लिए एक ग्राम-सेवक रहेगा। वह सरकार द्वारा | 


नियुक्त किया जायगा और पंचायत का कार्यालय उसीके अधीन रहेगा । 
वह किसी विशेष वर्ष में लागू की जानेवाळी योजनाओं और कामों का 
कार्यक्रम तैयार करेगा और उसे कार्यकारिणी समिति के सामने उसकी स्वीकृति 
'के लिए पेश करेगा । यदि कार्यकारिणी समिति, किसी योजना या काम को, 
इस तरह से स्वीकृत कार्यक्रम में निश्चित समय के भीतर पूरा करवाने. में या 

. उसमें उचित प्रगति लाने में असफल रहे तो ्राम-सेवक को यह अधिकार प्राप्त 
है कि,निर्घारित अधिकारी की आज्ञा लेकर वह खुद ही .उस योजना या काम को 
ग्राम-पंचायत-कोष के रुपये से पूरा करवावे । 


आवश्यकता पड़ने पर दो या दो से अधिक ग्राम-पंचायतों की एक संयुक्त 
समिति भी संगठित.की जा सकती है। इसके लिए एक. लिखित दस्तावेज होगा 
जिसमें सभी पक्षों कें यथाविधि हस्ताक्षर रहेंगे । इस समिति में झामिल होने- 


वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति ग्राम-पंचायतों द्वारा की जायगी । ऐसी समितिः के , 


निर्माण, उसके सदस्यों के पद. पर. रहने की अवधि, कार्यप्रणाली तथा पब- 
व्यवहार के सम्बन्ध में भी ये पंचायतें, नियम बना सकती हैं तथा संशोधन कर 
सकती हैं। इस समिति के जिम्मे वे सब काम रहँगे जिनमें उन पंचायतों का 
पारस्परिक स्वार्थ हो। यदि कमी इन पंचायतों में इस तरह काम करते हुए 
कोई मतमेद्‌ पैदा हो जाय, तो उसे .निर्धारित अधिकारी के पास भेज दिया 
जायगा और उसपर उसका निर्णय अन्तिम होगा | व्य कट 
-- सत का सम्बन्ध जिळा-बोड से भी रहेगा। प्रत्येक जिला नोड," 
. जिसकी सीमा के भीतर एक या एक से अधिक ग्राम-पंचायत हों, एक आाम- 


पंचायत-समिति नियुक्त करेगा | इस समिति में चिला के स्वास्थ्य-अफसर, 


__ निलाःइञ्जीनिवर और बोर्ड के अधिक-से-अधिक तीन सदस्य . रहेंगे । इस 


` अन्य किसी विषय-सम्बन्धी सूचना,--ऐसे करिसी विषय पर रिपोर्ट अथवा 
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` समिति को ग्रामपंचायत से कोई ब्योरा, विवरण, अनुमान-पत्र, आँकड़े या . न 
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्रास-पंचायतं ३२५ 


”. किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि माँगने का अधिकार रहेगा । कुछ अपवादों 


को छोड़कर और ग्राम-पंचायत की राय से कोई जिला-बोर्ड ऐसी पंचायत . 


`को कोई मी काम सौंप दे सकता है। इन कामों को करते हुए ग्राम-पंचायत 
” जिला-तरोडे के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी । जब कभी कोई ऐसी योजना 


बने; जिसमें पाँच सो से अधिक का खर्च हो, तो उसे शुरू करने के पहले 
ग्राम-पंचायत-समिति की स्वीकृति ले लेना जरूरी होगा। अगर स्वीकृति 
के ब्राद उस योजना में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया जाय तो उसे भी उस , 


` समिति की स्वीकृति के बिना कार्यरूप में परिणत नहीं किया जायगा । 


ग्राम-पंचायत के अधिकार और कर्तव्य, 


गाँव के लोगों के रोजमरें के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली बंहुत-सी 
बातों पर आम-पंचायत का नियंत्रण और शासन रहेगा । ये बातें हैं -स्वास्थ्य- 
रक्षा और सफाई; चिकित्सा और. प्राथमिक उपचार; पानी का प्रबन्ध ओर: 
उसकी सफाई तथा विशुद्धि; सरकार की आवश्यकतानुसार फसल, पशु सौर 
जन्म-मरण का शुद्ध विवरण रखना; मद्दामारी और संक्रामक रोगों का नियंत्रण 
तथा निवारण; जन-मार्गो का निर्माण तथा निर्वाह तथा गाँव की सड़कों और. 
रास्तों का संरक्षण जनमार्गों जन-स्थानों और पंचायत की अधिकृत सम्पत्ति 
पर अनधिकारपूर्ण प्रवेश .रोकना और उसके विरुद्ध रिपोट करना; पंचायत - 
के मकान या सम्पत्ति की देखभाल और मरम्मत; आग बुझाना तथा आग, 
अकाल, सेंघमारी और डकैती का सामना करना; सार्वजनिक भूमि ( गैर मजरुआ 
आम जमीन ), सावंजनिक चारागाइ, इमशानघाट कब्रिस्तान तथा गाँव की . 
जनता के सार्वजनिक छाम की भूमि की व्यवस्था और देखरेख; ग्रामोन्नति- 


सम्बन्धी उन योजनाओं को कार्यान्वित करना, जिनके लिए. सरकार आदेश दे; _ «. 


गाँव में सिंचाई के कामों को रक्षा और उन्नति । इनमें सरकारे विशेष या 


साधारण आशा द्वारा अपवाद भी कर सकती है | । 
इन कर्तव्यों के साथ-साथ आम-पंचायतो के कुछ पूरक. कर्तव्य हैं. 


कार्यकारिणी समिति के बहुमत के निर्णय पर, आम-पंचायत, यदि चाहे तो, 
और सरकार यदि आदेश:दे तो अनिवार्य रूप से 
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कई अन्य. विषयों का भी 
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प्रबन्ध करेगी। ये विषय हैं--जन-मार्गों पर प्रकाश का प्रवन्ध; प्राथमिक 
.- शिक्षा; जन्म, मृत्यु और विवाह की रजिस्ट्री; बाल-विवाह-नियंत्रण-विधान, 


सन्‌ १९२९ के अन्तर्गत मुकदमा दायर करना; पश्च-प्रजनन ( नस्ल ) और , 
पञ्च-चिकित्सा की उन्नति तथा पशु-रोगों का अवरोध; कुएँ, तालाब तथा" 


 पोखरों का निर्माण; कृषि, वाणिज्य और उद्योग के विकास में सहायता; 


सम्मिलित कृषि, सहयोग-भंडार तथा अन्य वाणिज्य और व्यवस्थाओं का प्रारम्भ ' 


. और विकास; पुस्तकाळ्यों तथा वाचनाळयों का संस्थापन और निर्वाह; मातृत्व 
«और सिश-कल्याण;,अखाड़े तथा क्रीडा-स्थळ का संगठन और निर्वाह; खाद 
` संग्रह करने के लिए स्थानों की नियुक्ति; रेडियो और ग्रामोफोन; निराभ्रयों और 
रोगियों की सहायता; किसी सार्वजनिक घाट का प्रबन्ध, यदि बंगाल फेरिंज 


` एक्ट १८८५ के अनुसार वह आम-पंचायत के अधिकार में दिया गया. हो; 


ऐसे कार्या काः सम्पादन जो केटळ ट्रेसपास ऐक्ट की धारा ३७ के अन्तर्गत 
ग्रामपंचायत को सौंपे जायें; इषिःधन एवं ग्रामीण ऋण तथा दरिद्रता दूर 
करने के साधनों की उन्नति; अस्वास्थ्यकर गड़हों को भरवाना, तथा अस्वास्थ्यकर 
स्थानों का पुनरुद्धार; ग्रंह-शित्पों की उन्नति, विकास और प्रोत्साहन; छूटे 
` तथा स्वामिद्दीन कुत्तों का विनाश; आपत्तिजनक व्यवसायों और प्रथाओं का 
नियंत्रण या हास; निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार बस्तियों का विस्तार और 
मकानों की व्यवस्था; सराय, धर्मशाला और विश्राम-णहों काः निर्माण एवं 
निर्वाह; छावारिस मुदे एवं मरे हुए तथा- छावारिस पशुओं की: उचित व्यवस्था; 
` मनुष्य और पश-रीका-का प्रोत्साहन; सार्वजनिक शौचालयों तथा हाटों का 
निर्माण एवं निर्वाह; सार्वजनिक उपयोगिता का कोई अन्य स्थानीय कार्य, 
जिससे जनता के स्वास्थ्य, सुख, सुगमता या. भौतिक उन्नति: में सहायतो की 


0. * 


` ` किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि ऐसी किसी बात के सम्बन्ध में जो 
सरकार के किसी विभाग के या स्थानीय अधिकारी के सीघे नियंत्रण में हो, आम 
` पंचायत के ऊपर कर्तव्य-भार दे दिया गया है, या उसे अधिकार मिल गया है 
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| सम्भावना हो और जिसका समावेश पंचायंत-राज-विधान में न हो । इनमें भी - 
सरार द्वारा कोई अपवाद किया जा सकता है। साथ-ही-साथ ऊपर लिखी गई _ 


जवतक कि सरकार की या स्थानीय अधिकारी की आज्ञा से, जैसी अवस्था हो, [ | 


पंचायत को ऐसा कर्तेव्य-मार या अधिकार नहीं दिया गया या नहीं सौंपा 
गया हो। 

: ऊपर दिये गये विषयों के सम्बन्ध में अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सकने 
`` के छिए.. निहार-पंचायत-राजविधान के अनुसार ग्राम-पंचायत को कई तरह के 

" अधिकार दिये गये हैं। चिकित्सा और प्राथमिक उपचार के लिए दो या दो से . 
. > अधिक ग्राम-पंचायत मिलकर आयुर्वेदिक, यूनानी एछोपेथिक या होमियोपैथिक 

औषधाळ्य की स्थापना और निर्वाह कर सकती है । आम-पंचायत की स्थानीय _ 
सीमा के भीतर के किसी गाँव में यदि हैजा या पानी द्वारा फेलनेवाळा कोई 


` ` महामारी वहाँ रहे, बिना सूखना दिये किसी भी समय कोई कुआँ, तालाब था ' 
` किसी. अन्य जगह का, जहाँ से पीने' का पानी छिया जाता हो या लिया जाने- 
बाळा हो, निरीक्षण करे सकता है और उसे दवा इत्यादि डालकर शुड कर 


संक्रामक रोग हो जाय, तो मुखिया या उससे अधिकार-प्रात कोई व्यक्ति जतक . हट | 


सकता है तथा इसके अतिरिक्त और मी ऐसी कारवाई कर सकता हैजो वह #/# 


६ ` वहाँ से पानी लेना बन्द करने के लिए उचित समझे । 

ऱ्ह सफाई-सम्बन्धी सुधार के लि कार्यकारिणी समिति -को अधिकार 

होगा कि वह ग्राम-पंचायत को दिये गये या सौंपे गये कार्यो के संपादन 

| , -. में उन सभी कामों को करे जो उन कार्यों के लिए. आवश्यक हों या जिद 

` ` . ` प्रसंगवश करना पड़े । इसके सिळसिले में वह ग्रामवासियों को तरह-तरह 
का आदेश” दे. सकती है । अगर कोई व्यक्ति किसी आदेश को मानने 
से इनकार करे तो वह किसी बात में २५ रुपये तक और किसी में ५० 


| ए आ ना द घर | सार 
) लक बनाने), इत्या के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दे 
hs 2 
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रुपये-तक के अर्थदंड कां भागी होगा | साथ ही-साथ यदि कोई कार्य, जिसके _ र 
करने की आश सूचना दवारा दी गई हो, सवना में निश्चित अवधि के मीतरं `` | 
पूरा न किया जाय, तो. कार्यकारिणी समिति, उस कार्यं को पूरा करवां सकती, ह 
हे और जिंसको पहले यह कार्य करने की आशा दी गई थी उससे उस कार्य को [ 
करवाने का खर्च वसूल करने के लिए सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। इसी 
तरह युइनि्माण पर भी कार्यकारिणी समिति का नियंत्रण रहेगा। यई समितिं | E 


३३२: > . भारतीय संविधान ` 
कोई उस आदेश को नहीं माने तो इसकी रिपोर्ट सत्र डिवीजनल मेबिस्ट्रेट को 
दी जायेगी । इसके बाद मैजिस्ट्रेंट जो आशा दे उसको नहीं मानने पर किसी ' क 
अवस्था में १०० रुपये तक और किसी में २५ रुपये तक का अर्थैदंड दिया 
जा सकता है । 
ऊपर बताये गये अवसरों पर या अन्य किसी अवसर पर कार्यकारिणी समिति 
द्वारा लगाये जानेवाले सभी जुर्माने समिति के सदस्यों द्वारा सभा में यथा- 
विधि बहुमत द्वारा पास किये गये प्रस्ताव द्वारा खीकृत होंगे और सार्थजनिक . 
माँग की तरह वसूल किये जायेंगे । लेकिन कार्यकारिणी समिति कभी भौ 
अभियुक्त को प्रमाण देने या सुने जाने के लिए पूर्ण अवसर दिये बिना ऐसा 
- कोई प्रस्ताव नहीं स्वीकार करेगी । साथ-ही-साथ कुछ अवसरों पर कार्यकारिणी 
समिति के निर्णय के .विरुद्ध सब डिवीजनळ मेजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस काम 
के लिए अधिकृत अन्य किसी पदाधिकारी के सामने उक्त निर्णय की तारीख से 
तीस दिन के भीतर अपीछ की जा सकती. है | 
` साधारण 'चौकसी और पहरे के लिए तथा अगल्गी, बाँध या पुल का टूटना, 
महामारी का प्रसार और सेंघमारी तथा डकैती-जेसी आकस्मिक - घटनाओं का 
सामना करने.के.छिए कार्यकारिणी समिति अपने द्वारा नियुक्त एक 'चीफ 
अफसर की. प्रधानता में एक आम-स्वयंसेवक-दुछ संगठित कर सकती है । गाँव ' 
के १८ और ३० वर्ष के भीतर के सभी समर्थ पुरुष इस दळ के सदस्य होंगे । 
उसके सदस्यों के शिक्षण, अनुशासन और सदाचरण के छिए तथा उसके 
संगठन-सम्बन्धी अन्य बातों के लिए, सरकार नियम बना सकंती है। आपत्ति : 
के अवसर पर मुखिया, चीफ अफसर तथा ख़बंसेबक-दळ के अन्य पदाधिकारी 
द्वारा कई तरह के विशेष अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है । उदाहरण 
' के लिए, ऐसे किसी अवसर पर आवश्यकता पड़ने पर इनमें से कोई करिसी भी . 
अहाते को तोड़कर प्रवेश कर सकता है या उसे ढाह दे सकता है । ये छोग 
साघारणतः जान और माळ की रक्षा के लिए सभी तरद का आवक्यक्र प्रबन्ध . 
कर सकते हे । चीफ अफसर या अन्य कोई अफसर जिसके अधीन ग्रामन्ये . 
` सेवकदछ हो या दळ का कोई भी सदस्य किसी भी. कार्य के सम्पादन. में कषति 
जर . का देनदार नहीं होगा यदि उसे निष्कपट विश्वास हो कि उक्त काये का सम्पादन 
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` * उसके कर्तेव्यपाळन के लिए आवश्यक था । गाँव में किसी आपत्ति के अवसर 
पर ग्राम-स्वयंसेंवक-दछ का 'चीफ अफसर जल्द-से-जत्द उत घटना की जाँच 
कर उसकी पूरी रिपोर्ट सच डिवीजनळ मैजिस््रे के बहाँ मेजेगे। | 
साधारण शासन में आम-पंचायत द्वारा सहायता दौ जाने की भी व्यवस्था 
/ की गई है। यदि सरकार ने उसे अधिकार दिया हो, तो कोई भी सरकारी सेवक, 
, अपने अधिकारक्षेत्र की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत किसी भी . मुखिया से अपने 
कर्तव्यपाळन में सहायता की. माँग कर सकता है। मुखिया को यथाशक्ति 
: उसकी सहायता करनी 'वाहिए । अपनी अधिकार-सीमा में रहनेवाले लोगों के 
. कल्याण के लिए कार्यकारिणी समिति उचित अधिकारी के पास अपनी ओर 
से सिफारिश भेज सकती है। यदि कोई व्यक्ति; सरकार की नौकरी करनेवाले किसी 
` आम-अफसर, सिपाही, टीका देनेवाले, पटवारी, नहर चौकीदार या चपरासी 
के सरकारी कर्तव्य-पाळन के सम्बन्ध में दुराचरण का दोषारोपण करे, तो पयोत्त | 
प्रमाण पाने पर मुखिया उचित्त अधिकारी के पास इसकी रिपोर्ट भेज सता है | 
वह अधिकारी उसकी पूरी जाँच करेगा और आवश्यक “होने पर उचित कार्यवाही 
करेगा । मुखिया को भी उसकी सूचना भेज दी जायगी । कार्यकारिणी समिति 
अपनी अधिकार-सीमा के लिए सरकार या किसी स्थानीय अधिकारी के सभी या 
किसी वर्ग के कर या वकाये की तहसील के लिए टीका ले सकती है । इसके लिए . 
पंप्वायत को उस कर या बकाये का एक निर्धारित अंतिशत अंश दिया sh i 
ह ग्राम-पंचायत की सम्पत्ति और आमदनी . ल य 
| अगर कमी कोई ग्राम-पंचायत अपने उदे को पूरा करने के लिए स 
` _ .भूमि की आवश्यकता महसूस करे तो वह उस भरि के मालिक से क 
| ` कर उसे पंचायत के लिए रे सकती है। अगर बातचीत में कोई ए 
यैकारि जिले के कलक्टर के: पास इंसके 
_ नहीं हो सके तब कार्यकारिणी समिति उस क: 
लिए. छि सकती है और कलक्टर चाहे तो लैंड एक्वीजीशन क्या कर 9 
र अभि । कता है। ग्राम-पंचायत के इ 
` अनुसार भूमि प्राप्त करने की कारवाई कर स mm 
` ` की कुल ' सार्वजनिक सम्पत्ति, ग्रामपंचायत की लि न ले. 
उसका अधिकार होगा। बदतयान्यससतिबोपचा- “यो 
के निर्देश, प्रबन्ध तथा नियंत्रण में रहेगी । यी कत 
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३३४ __ भारतीयसंविधान | 
प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम-पंचायत-कोष रहेगा । पंचायत द्वारा ` 

' ह्ये गये ऐसे कर की आमदनी और अन्य रुपये, जो निर्धारित किये जायें, इसी _ 

कोष में रखने जागे । कार्यक्रारिणी समिति द्वारा, समी हारों और मेलों का या 

उनके ऐसे भागों का जो सार्वजनिक भूमि पर छगते हों, प्रबन्ध और नियंत्रण 

किया जायगा ।  इनपर टैक्स के रूप में. लगाये गये समी रुपये आम-पंचायत- 
` कोष में जमा किये जायँगे। ग्राम-पंचायत को अपने किसी ध्येय की पूर्ति के लिए , 

उपया कर्थ रेने का भी अधिकार है। लेकिन उसे ऐसा करते समय निर्धारित 

अधिकारी से स्वीकृति रे लेनी होगी और उन शर्तों के अधीन रहना पड़ेगा 

जो निर्धारित किये जाये | | 


_ ग्राम-पंचायत द्वारा दो तरह का अनिवाये कर 'ळगाया जायगा--एक ्रमकर 
और दूसरा उस क्षेत्र की अचळ. सम्पत्ति के मालिकों द्वारा देय एक निर्धारित 
' दर से नकद कर। अमकर में निर्धारित आयु के समी नीरोग पुरुष ग्राम-पंचायत - 
के लिए शारीरिक परिश्रम करेंगे | इस परिश्रम की इकाई-संख्या निर्धारित की 
' जायगी । लेकिन एक साळ में किसी व्यक्ति से लिंये जानेवाले परिश्रम. की 
इकाई-संख्या बारह से कमी भी कम-नहीं होगी। यहाँ एक इकाई-संख्या के 
श्रम का अर्थ होगा चार घंटा भ्रम । अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर किसी साळ 
लगाये गये अमकर से बचना चाहे, तो वह उस वर्ष के प्रासम्म से दो महीने 
के भीतर उस गाँव.में प्रचलित तथा मुखिया द्वारा निश्चित मजदूरी की दर से 
_ गरामःपंचायत-कोष में उतने भ्रम के बराबर रुपया जमा कर उससे बच सकता दै। .. * 
र ` इन अनिवार्य करों के अळावे ग्राम-पंचायत और भी कई तरह काकर | 
 खछ्गासकती है। ये कर हें--व्यवसायी-आहक, दलाल, आदृतिया, पौलने.और | 
 नापनेवाले पर लाइसँस-फीस ; सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आम-पंचायत की | 
_ अधिकार-सीमा में खेती को छोड़कर अन्य किसी बृत्ति, व्यवसाय, या व्यापार 
= करनेवाळों पर कर ; गाँव में बिक्री के छिए माळ छानेवाली गाड़ियों; ल्दूदू | 
जानवरों और बोझ ढोनेवाळे आदमियों पर कर ; ंम-पंचायत के अधिकृत ` |. 
` ` या नियंत्रित किसी हाट या अन्य स्थान में बिक्री. के लिए पसारे हुए मालो पर | 
` , फीस; गाँव की सीमा के भीतर बिके हुए जानवरों की रजिस्ट्री पर फीस ; ग्राम- 
पंचायत से अधिकृत सराय, घर्मशाल्य, विश्रामगृह या पड़ाव डालने की भूमि 
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ऊ र ` . ` अपने पद से हटाया जा सकता है 
- ` ` अपने पद से हटा दिया गया हो, 
. उस पद के लिए चुने जाने का पात्र नहीं होगा 


प्राम-पंचायत `. _ ३३५ 


को काम में लाने पर फीस ; जलकर--जहाँ ग्राम-पंचायत ने पानी देने का प्रबन्ध 
किया हो ; पाखाना-कर--जहाँ आम-पंचायत ने पालाना साफ. करवानें का 


' प्रबन्ध किया हो ; प्रकाश-कर--जहाँ आम-पंचायत ने जन-मार्गों, स्थानों और श्र 
` मकानों के लिए प्रकाश का प्रवन्ध किया हो; पानी-निकासं की फीस= जहाँ" 
* पानी-निकास की योजना ग्राम-पंचायत ने' आरम्म की-हो ; गाँव के पूजा और 


तीर्थ-स्थानों पर यात्री-कर, यंदि सरकार अनुमति दे.; और अन्य कर, चुंगी 


ˆ फीस, या महसूल जिसे सरकार ने स्वीकार किया हो । 


` यदि कभी किसी व्यक्ति के मुखिया या कायकारिणी समिति के सदस्य रहने 
के समय की असावधानी या दुराचरण के प्रत्यक्ष परिगाम-स्वरूप ग्राम-पंचायत 
के रुपये या किसी सम्पत्ति की हानि, क्षति या दुरुपयोग हो, तो ऐसा प्रत्येक 
व्यक्ति व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उसके लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे व्यक्ति 
के विरुद्ध ग्राम-पंचायत या ग्राम-सेवक की ओर से, निर्धारित 'अधिकारी की 
पूर्व स्वीकृति से, क्षतिपूर्ति के लिए नालिश या विश्वासमंग का मुकदमा दावर 
किया जा सकता है । इस निर्धारित अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सम्बन्धित 
सदस्य या ग्राम-पंचायत की ओर से सरकार के पांस अपील की जा सकती है। 
सरकार स्वयं मी ऐसे किसी अवसर पर नालिंश या मुकदमा दायर कर 


सकती है । | 
ती क र 


प्रत्येक आम-पञ्चायत में एक ग्राम-कचहरी रहेगी । इस कचहरी के पन्द्रह 
[ सदस्य रहेंगे, जो आम-पश्चायत दारा चने जायेंगे | ये पंच कहलायेंगे । प्रत्येक . 
अच अपने चुने जाने की तारीख से तीन साळ तक अपने पद पर रहेगा । पंञ्च ऱ्य 
लोग अपने में से ही एक व्यक्ति को सरपश्च निर्वाचित करेंगे। यह सरपञ्च' | 


` रामःकचहरी और उसके. इजल्सों का प्रधान होगा । कोई भी सरपञ्च या पञ्च 


कर्तव्योपेक्षा या अन्य पयो कारण के छिए सरकार द्वारा ` ह 
Co । - कोई भी सरपञ्च या पञ्च जो इस प्रकार. . 
अपने हटाये जाने के बाद फिर पाँच साळ तक - | 
| कोई सरपञ्च या पञ्च कमी भी 
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३३६ . 5: भारतीय संविधान 


मुखिया को लिखित सूचना द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। जब 
केसी सरपञ्च या पञ्च की जगह उसके हटाये जाने, इस्तीफा देने या मृत्यु के 
` कारण खाली हो, तो एक नया सरपञ्च या पश्च, जैसी अवस्था हो, चुना जायगा। 
यह नया सरपञ्च या पञ्च उस अवधि तक अपने पद पर रहेगा, जिस अवधि तक 
जिसकी जगह पर वह चुना गया है, रहने का अधिकारी होता, यदि उसका 
स्थान रिक्त नहीं हुआ होता ।. कोई भी मुखिया या कार्यकारिणी समिति का ; 
सदस्य पञ्च नहीं चुना जा सकता । कोई सरपञ्च या पञ्च किसी ऐसी कायवाही 

- में भाग नहीं लेगा जिसमें उसका व्यक्तिगत स्वाथ हो । 

बिद्ार-पञ्ञायत-राज-विधान के अनुसार आम-कचहरी में दायर किये जाने 
लायक सभी नालिश और सुंकदमे सरपञ्च फे यहाँ दायर किये जॉथगे। इस तरह 
के प्रत्येक नालिश या मुकदमे की सुनवाई और निणेय ग्राम-इजलास में दोगा, 
` जिसमें सरपञ्च और कचहरी के पंचों में. से नालिंश या मुकदमे के क्रमश 
दोनों पक्षों द्वारा मनोनीत दो पंच रहेंगे। यदि कोई पक्ष निर्धारित समय के 
भीतर पंच नहीं मनोनीत करे, तो सरपंच पंचों की सूची से एक पञ्च मनोनीत 
कर लेगा । ग्राम-कचहरी' का इजलास, जहाँ तक सम्भव हो सके, किसी झगड़े फा 
मैत्रीपूर्ण निबरारा करवाने की कोशिश करेगा । यदि मैत्रीपूर्ण निबटारा नहीं हो 
सके, तो ग्राम-पञ्चायत का इजलास झगड़े की जाँच, सुनवाई और निर्णय करेगा । 
ाम-कचहरी के इजलास का निर्णय लिखित होगा और उसपर संभी सदस्यों 
के हस्ताक्षर रहेंगे। अगर इजलास के सदस्यों में मतभेद हो, तो बहुमत का 
निर्णय ही मान्य होगा । लेकिन किसी सदस्य को, ऐसे निर्णय के विरुद्ध, अपना 
मत, लिखकर प्रकट करने में कोई रुकावट नहीं होगी । ; 
 ग्राम-कचहरी को फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के मुकदमो की सुनब्राई 

` करने की शक्ति दी गई है । फौजदारी-क्षेत्र में ग्राम-कचहरी को इंण्डियन पेनळ 
कोड, बज्ञाळ पब्लिक गेम्बिल्गि ऐक्ट १८६७, तथा कैटल ट्रेस पास ऐक्ट १८७१ 
की कई धाराओं के अधीन किये गये अपराधों पर विचार करने का अधिकार 
होगा। इनके अलावे अन्य किसी. विधान के. अन्तर्गत अपराध पर “भी 
विचार किया जा सकता है यदि सरकार इस सम्बन्ध में अधिकार दे। | | 
. इस तरह के मुकदमों के विचार के लिए गरम-कः्वहरी के इजछास को तृतीय ` | 
| गोणी के मंजिल का अपिश मात उमा जायग, | "झा, कसी, चती 
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हि. ` ` ग्रामपंचायत । ू १-0 
हक यह विश्वास हो जाय कि शांन्तिमंग की शीघ्र संभावना है, तो वृह- झगड़े के 
ˆ “दोनों पक्षों को आज्ञा दे सकता है कि वे कारण बतायें.कि क्यों न उनसे 
° शान्ति रखने के लिए जमानत के साथ या बिना जमानत के मुचल्का लिया 
„ जाय। इस तरह किसी से अधिक-से-अधिक पन्द्रह दिनों के लिए. मुचळका त; 
"किया जा सकता है । ऐसी सूचना के बाद शीघ्र ही उस मामले की कारवाइयाँ 
: सरपंच द्वारा सब डिवीजनळ मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज दी जायेगी । ,मैजिस्ट्रेट यदि 
आवश्यक समझे तों झगड़े से सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई करेगा और था ठो. 
उस आज्ञा को बहाल रखेगा या सूचना को रह कर देगा। 
दीवानी-क्षेत्र मे ग्राम-कचहरी के इजलास को ठीके के बकिऔते क्रः 
लिए, चल सम्पत्ति या ऐसी .सम्पत्ति के मूल्य की. वसूली के लिए, माळरुजारी 
और किराये की वसूडी:के लिए और अनुचित रूप से चळ सम्पत्ति . प्रात 
करने या उसे हानि पहुँचाने के "सम्बन्ध में. क्षतिपूर्ति के लिए या ' पशुओं: 
द्वारा नष्ट. की. गई सम्पत्ति के लिए किये गये नाडिशों को सुनने और . क 
निर्णय करने की शक्ति होगी । लेकिन इसके साथ एक शर्त यह है कि 
नौलिश का मूल्य - एक सौ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए”। अगर ५ 
किसी इजलास को सरकार ने विशेष अघिकार.दे रखा हो, तो वह ऐसे 
नालिशों की भी सुनवाई और निर्णय कर सकता है जिनका मूल्य एक सौ 
रपये से अधिक हो पर दो सौ रुपये से अधिक न हो। लेकिन अगर किसी 
है झगड़े के दोनीं पक्षों का इसके लिए लिखित निश्चय आस हो, तो आाम-कचहरी 
के जास. को बिना मूल्य का विचार किये हुए, दीवानी कचहरी कें शावः 
सांथ, किसी नालिश को सुनने और निर्णय करने का अधिकार होगा कुछ | 
-नालिशें ऐसी भी हैं जिनकी सुनवाई गराम-कचइरी के इजलास है. नहीं हो. 
री के इजलास की किसी आज्ञा या निर्णय के वि अपील > 
.. क्री के पूर्ण इजलास में की जा सकती है, जिसमें सरपंच और पम क 
. औैक्ो | ऐसी अपील आज्ञाया निर्णय द्य जाने के तीस दिनों के भीतर हे 
, - 'व्वाहिए । ˆ इसपर पूरे इजळास का. निर्णय अन्तिम होगा | टा प 
र छो में अत्य कोई कचहरीः हस्तक्षेप नहीं. 


इजळासं द्वारा ग्राह्य मुकदमो या ना र ४ । 
करेगी । लेकिन यदि सबडिवीजनल मनिस्टरेट यां सुंसिफ स्वतः या सूचनी। | 


3. ०५७००१००७० १०५७१७७ कक १८४ ५४. ७० ९ 
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‘३३८ ह भारतीय संविधान _ 
मिलने पर यह समझे कि आम कचहरी के इजलास में विचाराधीन कोई मुकदमा 
या नालिश पेचीदा दै या अन्य किसी कारण से इजलास हारा विचारया ' 
` -सनवाई के योग्य नहीं है, तो वह उसे वापस ले सकता है। इसके बाद वह 
तो उसपर स्वयं विचार करेगा या किंसी समथ मजिस्ट्रेट या सुंसिफ के यहाँ " 
उचित कार्रवाई के लिए भेज देगा, यदि सबडिबीजनळं मजिस्ट्रेट या सुंसिफ यह 
समझे कि किसी मुकदमें या नालिश में न्याय की इत्या हुईं है या होने का . 
` मय है, तो वह किसी पक्ष के निवेदन पर या स्वतः; किसी मुकदमे या नाझिश 
[ की विचाराधीन अवस्था में किसी मी समय और डिग्री या आज्ञा की तारीख 
से ६० दिन के भीतर ्राम-कचंइरी के इजलछास से मिसिल तलब कर सकता 
है । साथ-हो-साथ वह इजलास की उस मुकदमे या नालिश-सम्बन्धी अधिकार- _ 
सीमा को, या इजलास की किंसी भी कारवाई को,.या इजलास द्वारा दी गई 
केसी डिग्री या आज्ञा को रद्द कर दे सकता है । जब किसी मुकदमे या नालिश 
में किसी मजिस्ट्रेट या सुंसिफ द्वारा इस तरह की आशा दी जाय, तो अंभियोजक 
- या वादी उचित अधिकार प्राप्त सबडिवीजनळ मजिस्ट्रेट या सुंसिफ के इंजछास 
में नये सिरे से मुकदमा या नालिश दायर कर संकता है। ऊपर दी गई दोनों 
अबस्याओं के अतिरिक्त अन्य सभी: अवस्थाओं में, किसी मुकदमे या नालिश 
में आम-कचहरी के इजलास द्वारा दी गई आज्ञा या डिग्री अन्तिमं होगी और 
उसकी अपील या पुनर्विचार किसी भी कचहरी में नहीं हो सकेगा । 


कोई कानूनी पेशा करनेवाळा व्यक्ति या कोई. व्यक्ति जो घोषित या 
ग्ाम-कचइरी का जाना हुआ दळाळ हो, किसी मुकदमे या नालिश मे किसी 
पश्च की ओर से न उपस्थित होगा, न पैरवी करेगा और न प्रतिनिधित्व करेगा । 
इस शत के अधीन रहते हुए किसी मुकदमे या नाळिश. का कोई पक्ष ग्राम 
कलहरी के इजळास में स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपनी जगह पर किसी , 
ऐसे कर्मचारी, सम्बन्धी या मित्र के जरिए उपस्थित हो सकता है, जिसे उसने 


- इस सम्बन्ध-में यथाविधि अधिकार दे रखा हो और जिसे इजळास स्वीकार करे. | > 


'कि बह उसका प्रतिनिधित्व करने के योग्य हे । जिला-जज, जिला-मजिस्ट्रेर और 


ह | *सत्नडिवीजनळ मजिस्ट्रेट सभी समय आम-कचहरी या उसके इजळासों की . 


_ सायो आर मिसिों का निरीक्षण कर सकते हैं | 
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, कोई मी व्यक्ति मुखिया, कार्यकारिणी समिति का, सदस्य, सरपञ्छ, पञ्च या : , 


^ 


» प्वारी होना ; किसी समर्थ त्यायाल्य द्वारा विक्ृत-मस्तिष्क का करार दिया जाना; 


` फौजदारी कचहरी द्वारा, राजनीतिक अपराध को छोड़कर और किसी अपराध 


` ब्वलन के लिए मुचलका का.माँगा जाना और इस तरह के दंड या आशा का 


FP 
१५-५ 


. लिए, जो निर्धारित हो, आम्र-पद्मायत के' कर; 


` स्थानीय अधिकारी के सदस्य 


ग्रामपंचाय. ` : ३३९ 


ग्राप-पंचायत के पदाधिकारियों की अयोग्यताएँ 


आम-सेवक निर्वाचित, मनोनीत, वा नियुक्त नहीं हो सकता यदि वह पञ्चायत- 
_राज-विधान में उल्लिखित अयोग्यताओं में से किसी से युक्त हो । ये अयोग्यताएँ. 
है--भारत का नागरिक नहीं रहना; सरकार या किसी स्थानीय अधिकारी का के: 


पचीस वर्षे से कम की आयु का होना; सरकार या किसी स्थानीय अधिकारी की 
नौकरी से दुराचरण के लिए बर्खास्त किया जाना और किसी सरकारी 
नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जाना; भारत के भीतर या बाहर किसी 


के लिए छः मास से अधिक कारावास या देश-निर्वासन का दंड पाना या दंड- 
विधि-संग्रह, सन्‌ १८९८ की धारा १०५ या १ १० के अन्तर्गत 'अच्छी चाल- 


बाद में रद्द नहीं होना या माफ नहीं किया जाना या अपरांधी: को क्षमादान नहीं 


मिलना: किसी कानून के अनुसार जो उस समय छागू हो, किसी स्थानीय 
अधिकारी का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य नहीं होना; किसी ग्राम-पञ्चायत 


के दान या प्रबन्ध में कोई वेतन पानेवाली नौकरी या नफा उठानेवाळी जगह _ 


'पर होना; म्रामन्पज्ञायत के साथ, द्वारा या उसकी ओर से ठीके में, प्रत्यक्ष या 


अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या स्वार्थ रखना; कोढी दोना; ऐसी अवधि के 
चुंगी, फीस, या महल के 


बकिभ्रौते में होना; भ्रष्टाचार का दोषी पाय़ा जाना; ग्राम-पत्मायत की सीमा के - 


भीतर निवास नहीं करना । ् र 
ऊपर दी हुई अयोग्यताओं में से नागरिकता, मस्तिष्क, आड, किसी 
निर्वाचित होने की योग्यता, कोढ़, बकिओते; 
अयोग्यताओं को छोड़कर अत्य अयोग्यताए, 
व्यक्ति अशचार का दोषी पाया गरा | न 
निर्वाचन के बाद खतम हो जायेगी। 


अष्टाचार, और निवास-सम्बन्धी 
सरकार द्वारा. इटाई जा सकती हैं । 
हो, उसकी अयोग्यता आगामी साधारण 
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३४७७ “*.... भारतीय संविधान 


कोई व्यक्ति किसी कम्पनी का हिस्सेदार या सदस्य होने के कारण ही उस 
कम्पनी और  ग्राम-पञ्चायत के बीच के किसी ठीके में स्वार्थ-निहित नहीं 


` समझा जायगा । यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन या नियुक्ति के साल से पूवगामी 


साल में ग्राम-पञ्मायत-सीमा के भीतर कुळ मिळाकर कम-से-कम १८० दिन 
तक रहा हो, तो वह “निवासी? की योग्यता प्राप्त किया हुआ समझा जायेगा । 


ग्राम-पंचायत के नियम . 


बिद्स्पद्टायत-राज-विधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 
राज्य की सरकार द्वारा नियम बनाये जा सकते हैं। इन नियमों द्वारा 
आम-पश्चायतों के संगठन के लिए सभी आवश्यक विषयों सम्बन्ध 
में व्यवस्था की जायेगी । अगर जिला-बोर्ड चाहे तो अपने अधिकारक्षेत्र में 


_ . स्थित आम-पद्मायत्‌ के स्थानीय क्षेत्रों रहनेवाले लोगो. की स्वास्थ्य“ 
` रक्षा तथा सुविधा के साधनों की उन्नति के लिए उप-नियम बना सकता है। 


सरकारी आदेझ होने पर जिला-बोड के लिए इस तरह का उपनियम बनाना 
अनिवार्यं होगा ।. जो उपःनियम इस प्रकार बनाये जायेंगे उन्हें बिदांर-पञ्चायत- ` 
राज के उपनन्धों और उनके अन्तगंत.बने हुए. नियमों के अनुकूलं दोना 
चाहिए । पञ्चायत-राजःविधान के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गतं बनाये गये 
नियमों और उपःनियमों के अधीन रहते हुए जिला-घोड की ग्राम-पञ्चायत- : 
समिति भी कुछ विषयों के सम्बन्ध में उप-नियम वना सकती है। इन उप- 
नियमों को बनाते समय ग्राम-पञ्चायत की कार्यकारिणी समिति की सिपारिशों 


A पर भी विचार किया जोयगा । “ग्राम-पञ्चायत-समिति द्वारा बनाये गये उपनियम 
` जिळा-बोडं के .सामने उसकी पुष्टि के लिए रखे जायेगे तथा पुष्टि प्रासं हो 
. चाने पर लागू होंगे | 


आम-पंचायत के इजलास का प्रत्येक सदस्य मुखिया और आम-सेवक : 'जन- 


` सेवक? समझे जायँगे । यदि कोई काम पंचायत-राज-विधान या उसके अन्तर्गत . | 
. बनाये गंये नियमों तथा उप-नियमों के अनुसार कानूनी” तरह से ईमानदारी ह 
ह ; और पूरी सावधानी एवं संतकंता के साथ किया गयां हो, तो उसके लिए | 


'आम-पंचायत ` rN 


°  .सेवक या उसके किसी केमेचारी या पदाधिकारी और इन सबके रेत से 
फार्य करनेवाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नालिश नहीं चलाया जा सकता | े ु 
सरकार सूचना देकर पंचायत-राज-विधान के अन्तर्गत -समी या कोई हु 
अधिकार किसी उपयुक्त अधिकारी को सौंप सकती है। लेकिन इस तरह के ः 
अधिकारों में नियम बनाने का अधिकार नहीं शामिल रहेगा । 


आम -पंचायतों का भविष्य 


बिहार-पंचायत-राज-विधान की मुख्य धाराओं को ऊपर संक्षेप में दिया जा 

` चुका है। इस विधान में बहुत-से प्रशंसनीय उपबन्ध हैं। इसमें स्थानीय 

.खशासन और सरकारी नियंत्रण का समन्वय है । ग्राम-पंचायत को काफी 

शक्तियाँ दी गई हैं । लेकिन साथ-द्दी-साथ ऊपर से देखभाल की भी“व्यवथा 

है । इसके अतिरिक्त ग्राम-सेबक के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है, वह इस दृष्टि से 

.बहुत अच्छो है। अमकर की ब्यवस्था मी बहुत प्रशंसनीय है। हाँ, रुपया देकर इससे 

बचना संभव. करके अच्छा नहीं किया गया है । इसका परिणाम यह. होगा कि 

धनी व्यक्ति रुपया देकर इससे बराबर बचते रहेंगे और धनी गरीब का मेद इस 

क्षेत्र में मी रहेगा। इसलिए यह व्यवस्था रहनी चाहिए. कि इससे सिफ 

- बही ळोग बंच सकते हैं जो शारीरिक अखस्थता के कारण भ्रम करने. के 

' थोग्य नहीं हों और. तब इसके बंदले में .रुपया देना भी आवश्यक नहीं 

ˆ हना चाहिए । इसी तरह यह व्यवस्था मी बहुत प्रशंसनीय है कि 
_,__ आम-कचहरी में कोई वकील किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं उपस्थित हो सकता 5 

है। इससे देहात के लोग कम-से-कम आम कचहरो के सामने आनेवाले 
__ मुकदमों में वकीलों के शोषण से बर्चेगे और न्याय पाना रुपये के बळ पर ` | 

आश्रित नहीं - रदेगा ।. `. छेकिन आम-सेवक की तरह ग्राम-कचहरी 

” कभी एक सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के रखे जाने की व्यवस्था की 
` .. ज्ञानी चाहिए । ऐसा पदाधिकारी. कानून की योग्यता से युक्त हो जिसमें वह | 
है -. ` सरपंच या पंच को कानूनी बातों में आवश्यक परामश २ सके। इस तरह कुछ _ 
. _ और चुटियाँ मी दिखाई जा सकती हैं । लेकिन उससे यहाँ कोई .व्यम नहीं . 
यन . ` होगा । इतना स्पष्ट है कि जो! विधान बता हुआ है .अगर उसे मौ. 'ठीकसे . 


३४२ भारतीय संविधोन . 
समूचे राज्य में लागू केर दिया जाय, तो गाँवों की वर्तमान अंवस्था में आमूल- 
परिबर्तन छाया जा सकता है। ` : 


` यहीं पर कठिनाइयों सामने आती हैं। बिददारःसरकार ने इस सम्बन्ध में 
- जो यह नीति अपनाई है कि समी गाँव में एक ही साय पञ्चायत नहीं कायम, 
कर इस काम में धीरे-धीरे प्रगति की जाय, वह ठीक है; येह ध्यान अंवध्य - 
रखना होगा कि यह प्रगति इतनी धीरे-धीरे नहीं. की जाय, कि निकट-भविष्य ' 

में काम ही नहीं-पूरा हो । लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि भत्र 
तंक जो प्रगति हुई दै, वह सन्तोषजनक है । यहाँ संख्या की वात नहीं कही 


जा रही है; हांलाँकि यंह मी मंहत्वपूणे है, विशेष कर इसलिए कि विहार के 


गाँवों की कुछ संख्या इतनी अधिक है कि जिंस हिसाब से प्रगति हो रही हैं 
उससे तो पतां नहीं, समूचे राज्य में पञ्चायतों का गठन कबतक पूरा हो। 
असंल प्रश्न यह है कि जहाँ पश्चायतें कायम की गंडे हैं, वहाँ उनकी अवस्था 
सन्तोष-जनेक है यां नहीं । इस प्रश्न का विळकुलळ सही उत्तर तो तभी दिया 
'जा संकता है जेबे बिहांर के समी पञ्चायतों का निरीक्षण किया जाय। लेकिन 
` चो कुछ आम तौर पर सुनने में आता है और अखबारों में निकलता रंइतां 
है, उसके आधांर पर वर्तमांन अंवस्था को सन्तोषजनक मान लेने में कठिनाई 


होती है । पञ्चायतों के चुनाव में झंगंडों की खबरें बराबर आती रहती हैं। | 


वतमान अवस्यां के कारणों का अन्दाज लगाना कठिनं नहीं हे। गाँवों में 
ˆ देलबन्दी जोरों पर है। एक-एक जाति की अपनी-अपनी जंमायतें हें। कहीं-' 
कहीं पेर वडी जाति और छोटी जाति के आधार पंर भी दलेंबन्दी है। धनी 
गरीब के मी अल्ग-अल्ग वर्ग हैं। 'घंनी व्यक्तियों में भी आंपंस में एकता _ 
नहीं है । कंही-केहीं से सरकारी अफसरों दारा पक्षपात और दलमन्दी में शामिल 
` होने की मी खबरें मिली हें। निश्चयपूर्वक यह कहना कठिन है किं ये. 
खबरें कहाँ तक सच हैं। लेकिन अंगर ये सच हैं, तो ये. बंहुत बड़े रोग. 
की तरफ संकेत करती हैं। वैसे तो जंबतक गाँवों से वर्ग और वर्ण की . 


. दौवारें बिलकुछ तोड़कर मिंटा नहीं दी जातीं, तबंतक ग्रोम-प्चायंतों के - 


पूरी तरह से विकसित होने लायक अनुकूल परिस्थितिं नहीं पैदा की जा सकती | 
लेकिन अगर संरकारी झफसर भी पक्षपात करना शुरू कर दें, तव तो शायद 
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पी न्य ग्राम-पंचायत . ३४३ 
`° इसकी नींव भी नहीं पड़ सकेगी; कमजोर-से-कमजोर नींव भी नहीं । 
ई लेकिन एकदम निराश होने लायक परिस्थिति नहीं दै । कई जगहों पर हे 
आम-पज्ञायतों की. अवस्था काफी सन्तोषजनक हे और उनके दारा नव निमाण 
` के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये हैं । इस सम्बन्ध में बिह्वार-सरकार द्वास. 
कई योजनाएँ भी तैयार की गई हैं। “एंक योजना यह है कि राष्ट्रनिर्माग की 
» सभी कारंवाइयाँ पञ्चायत में सम्मिलित कर ली जायँ। अबतक लाखों रुपये 
की कीमत के रचनात्मक कार्य हो चुके हैं| चालीस छाख रुपये वार्षिक खर्चे ' 
पर एक तेवोर्षिक योजना स्वीकृत हुईं है |”. अगर ये सब योजनाएँ: 
सफलतापूर्वक लागू हो सकी, तो यह निस्सन्देद एक बहुत बड़ा-काम होगा] 
निराश होने से कोई लाम मी. नहीं दै। आम-पश्चायतों का संगठन एक 
अत्यावश्यक कार्य है; इसके बिना देश की उन्नति पूरी नहीं हो' सकती । 
रास्ते में कठिनाइयाँ अवश्य हैं। लेंकिन शायद ही निर्माण का कोई ऐसा 
कार्य है, जिसके रास्ते में कठिनाइयाँ नहीं हैं । इसलिए, इत॑ कठिनाइयों से 
` हार मानने के बंजाय उनको दूर करते हुए ्राम-पञ्चायतों के संगठन के काम को 
आगे बदाते बाना चाहिए । "इन्हीं पश्चायतों की नींव पर नये मारत की सुहृद 
` “और मव्य इमारत खड़ी की जा संकती है। न; 


- ` १--अ्रगति की ओर निहार यस्य १९४९-५०] 
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____ पारोश्रैष्ट (क) जी | | 
संघ और राज्यों में विधायिनी शक्तियों का वितरण ' ' 


सूची १--संघ-प्रची 
` १, भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिसके .अन्तगत 
: - प्रतिरक्षा के लिए तैयारी तथा सारे ऐसे: कार्य मी हैं, जो युद्ध-काल में 
¦ : युद्ध को चलाने और उसकी समासि के पश्चात्‌ सफलतापूर्वक सैन्य- 
: « ` नियोजन ( D९m0b]880 ) में सहायक हों । 
२, ` नौ) स्थल और विमान-बल; संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल । 
५३. कटक-क्षेत्रों का परिसीमन ( Delimilation of cantonment 
; ४7०७४ ), ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त-शासन, ऐसे क्षेत्रों के भीतर 
कटंक-प्राधिकारियो का गठन और शक्तियाँ, तथा ऐसे क्षेत्रों में एह-वासन 
कक ०२६ Accomodation ) का विनियमन -( जिसके अन्तर्गत किराये का 
नियंत्रण मी है )। न > E 
४. नौ) स्थळ और विमान-बळ की क्मेशाळायें । 
५. शञ्रात्न, अग्न्यक्न, युद्धोपकरण और विस्फोटक | 
६. - अणुशक्ति तथा उसके उत्पादन के लिए. आवश्यक खनिज सम्पत्‌ । र 
७, संसंद-निर्मित विधि द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन. के. लिए अथवा युद्ध _ 
चलाने के लिए आवश्यक घोषित किये गये उद्योग । | 
.. < केन्द्रीय गुप्त वार्ता और जाँच-र्विमाग । 
| ९. भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय - कार्य या सुरक्षा-सम्बन्धी कारणों से र 
र निवारक निरोध ( Preventive detention ) इस प्रकार 
 _ निस्द्ध व्यक्ति। य 
३ है विदेशीय कार्य; सब विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से : 
हः ~ ` संम्बन्ध होता है । 
१. राजनयिक, वाणिज्य-दूतिक'और व्यापारिक प्रतिनिधित्व | 
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- परिशिष्ट द ४ ३४५. 
ES १२. संयुक्त राष्ट्र-संघटन । " - 
हक , १३. अन्तराष्ट्रीय सम्मेळनों, संध्याओं और अन्य निकायों ( 500768 ) में. 
: भाग लेना तथा उनमें किये गये निश्रयों को छागू-करना । 
', १४. विदेशों से संधि और करार करना तथा विदेशों से की गई संधियों, 
हु करारों और अभिसमयों ( 00४67६078) को रागू करना । 
„ २५, युद्ध और झाम्ति।” ˆ | 
- १६. विदेशीय क्षेत्राधिका |. 
१७. नागरिकता, - देशीयकरण ( 'ए७४एए०४/४७४०४ ) ओर अन्यदेशीय 
. (Aliens) 
१८, प्रत्यर्पण ( Extradition ) । 9 
१९, भारत में प्रवेश और उसमें से उद्वासन और निवासन ( £878 
`  ‘iion and Expulsi0n ), पारपत्र और दृषंक ( Passports 
_ छत ए888) । 
२०, भारत के बाहर के स्थानों कौ तीर्थयात्रा. । ह 
.२१, मह्दा-समुद्र या वायु में की गई जलदस्युता ( 7790५ ) और अपराध, 
[ स्थल या महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराध । 
४ २२. रेळ। 
> २३. राज-पथ जिन्हें संसद-निर्मित विधि के द्वारा या अंघीन राष्ट्रीय राज-पथ र 
- ` ` घोषितिक्ियाग्याहे) . ` ` 275 © Jv 
२४. यंत्र-्चाळित जळ-यानों (Mechanically propelled vessels ) र 
कर के विषय में ऐसे अन्तर्देशीय जलूपयों में नौवहन और -नौ-परिवहन 
(Shipping and Navigation ) जो संसद्‌ निर्मित ge 
` राष्ट्रीय जळPःपथः घोषित ` किये गये हैं; तया ऐसे .जळ॑प 


“* .... प्रथनियम | 
परिवहन. जिसके अन्तर्गत .ए्वार-जल नौवहन | 


-समुद्र-नौ-वहन और नौ- | 
र; वणि कपोतीयं ( Mercantile marine ) ह 
_ और नौ-परिवहन भी हैं; वणिक पागल मोर 


शिक्षा और प्रशिक्षण (778/77 ) के लिण उपनन्य 
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३४६ . भारतीय संविधान ` 


अन्य अभिकरणों ( 4४९०००९४) द्वारा दी जानेवाली ऐसी शिक्षा ङ 
. और प्रशिक्षण का विनियमन । ह: 
२६. प्रकाशस्तम्म ( 7/॥६०॥४०४); जिनके अन्तर्गत. प्रकाशपोत, 
आकाशदीप ( ९६/००78 ) तथा नौवहन और विमानों की सुरक्षितता ' 
_ केलिए अन्य उपबन्ध भी हैं। . 
२७. वे बन्द्रगाइ जिनको संसद-निर्मित विधि या वतमान विधि के द्वाराया « 
` अधीन महा-बन्दरगाह घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत उनका 
'प्रिसीमन, तथा उनमें .बन्दरगाइ-अधिकारियों का गठन और 
शक्तियाँ मी हैं । 
२८, बन्द्रगाह-निरोध ( P07# 4७६८३०६०९ ), जिसके अन्तर्गतं उससे 
सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं: नाविक और समुद्रीय चिकित्सालय । 
२९. वायु-पथः विमान और विमान-परिवदन, विमानक्षेत्र के उपबन्धः 
. विमान-यातायात और विमानः्षेत्रों का विनियमन और संघटन ; वैमानिक 
शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध तथा राज्यों और अन्यं अमिकरणों 
दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन । 
३०. रेळपय, समुद्र या वायु से अथवा यंत्रचालित यानों में राष्ट्रीय जळ-पथों 
. से यात्रियों और वस्तुओं को वदन । 
३१. डाक और तार; टेलीफोन, वायरलेस, ब्रॉडकास्टिंग और इसी तरह के 
अन्यं संचार | 
३२. संघ की सम्पत्ति और उससे आनेवाला राजस्व, किन्तुं प्रथम अनुसूची 
के माग ($) या (ख) में उछिखित किसी राज्य में स्थित संम्पत्ति के 
` विषय में, जहाँ तक संसद्‌ विधि दारा. अन्यथा उपबन्ध न करे बहाँ 
तंक, उस राज्यं के विधान के अधीनं रहते हुए । ठ 
संघ के प्रयोजनों केः लिए सम्पत्ति का अर्जन या. अधिग्रहण ˆ 
( Requisitioning ).। . ठ 2 
३४. . देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिए. प्रतिपांंक-अधिकरण 
 . ( (ण 0फकाः8)) | ल्य 
. ३५, .संघ का छोक-ऋण | : द कह सर 


© 


३३ 
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४२, 
४३५ 


नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन . | ( 
ओर समापन । 

४५. महाजनी (3६ 3). 

४६५ विनिमय-पत्र ( आ8 ०7 ९2०६० ), चेक), वचन-पत्र ( Pro: 
miss0rY 20९8 ) तथा ऐसी अन्य छिख ते (Instruments) । 

४७. बीमा। ` : र र्ट 

४८, भेष्ठिचत्वर ( 80००८ exchanges ) और वादा, नानार ` 


५०, नाप और . तौर का मानस्थापन ( Establishment of 
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» करेन्सी, सिक्का और विधिमान्य (]/९४३] ' ४७०१० ); विदेशीय 


विनिमय । 


« विदेशीय ऋणं । 

„ रिजर्व वेक आफ इण्डिया ( भारत का रक्षित बैक )। 

, डाकघर बचत ( 98/४778 ) वेडू । 

. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघटित लाटरी| ` ` 

« विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; शुल्क-सीमान्तों ( Customs 


fron।९78 ) को पारं करनेवाले आयातं.और निर्यात; शुत्क-सीमान्तों 
की परिभाषा । 
_अन्तराज्यिक व्यापार और वाणिज्य । 
व्यापारिक निगमों ( Trading Corporati0n8) कां, जिनके 
अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय॑ निगम भी हैं, किन्तु. सहकारी 
` संस्था नहीं हैं, निगमने, विनियमन औरं समापन (Incorporation, 
reguletion and Wwindibg up) 


, विशवविद्याल्यों को छोड़कर ऐसे निगर्मी का, चाद वे व्यापारिक होया 


( Futures markets ) । 


-पण्य चिह्र ( Merchandise marks) - 


Standards ) । 


च = os 


एकस ( ९०४8 ), आविष्कार और रूपांकन ( ९8.४78 ); ` > 
कॉपीराइट ( 007702-प्रतिलिप्यधिकार ) व्यापारचिह और ४ 


३४८ भारतीय संविधान 


५१. भारत के बाहर निर्यात की जानेवाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्यं 
को भेजी जानेवाली वस्तुओं के गुणों का मानंस्थापन । . 
` ५२. बे उद्योग जिनके लिए संसद्‌ ने विधि द्वारा घोषणा की है कि छोक-हित 
के लिए उनपर संघ का नियंत्रण इष्टकर है) है 
६३. तैलश्षेत्रों और खनिज तैल-सम्पत्‌ का विनियमन और विकास; पेट्रोलियम 
और पेट्रोल्यिम-उत्पाद ( Petroleum products); संसद से 
विधि द्वारा भयानक रूप'से उ्वाळाग्रदी ( [nf8772॥।० ) घोषित 
` अन्य तरळ और द्रव्य (Liquids and substances ) I. 
९४. उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिनों। का विकास जहाँ तक 
संघ के नियंत्रण में वेसे विनियमन और विकास को संसद्‌ विधि द्वारा 
: __ लोकहित के लिए इष्टकर घोषित करे । कित कह 
९५. अम की विनियमन तथा खानों और तेङेत्रं में सुरक्षितता । 
५६, उस सीमा तक अंत्तरराज्यिक नदियों और नदी-दूनों (River 
- र्गो) का विनियमन और विकास जहाँ तक संघ के नियंत्रण 
... में वैसे विनियमन और विकास को संसद्‌ विधि द्वारा छोक-हित के लिए 
. इष्टकरर घोषित करे। .. ई 
५७. जलप्रांग ( Territorial waters ) से परे मछली पकड़ना और 
मीनच्चेत्र ( 8७६०४) | `` . - 
५८, संघ-अभिकरणों द्वारा नमक का निर्माण, . सम्भरण ( Supply ), और 
“ वितरण; अन्य अमिकरणों द्वारा नमक के निर्माण, सम्भरण और वितरण : 
का विनियसन और नियंत्रण  ' ' . : 
५३. अफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिए विक्रय | 
"६०, प्रदर्शन के छिए 'चळ-चितरों की मंजूरी] 5 `` ` | 
` ६१. संघ के नौकरों से सम्बन्धित औद्योगिक झगड़े। . ...- ``. [ 
२३२, इस संविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीयः पुस्तकांल्य,' भारतीय संग्रहालय, 
` साम्राज्यिक युद्धसंग्रहाळ्य, “ बिक्टोरिया-स्मारक, भारतीय युद्ध-स्सारक ˆ" 
` नामों से शात संस्था तथा -मारतःसरकार' द्वारा पूर्णतः या अंदतः . 
=~ 'वित्त-्पोषितं ( #87०९0 ) तथा संसदू से विधि दारा . राष्ट्रीय महत्त्व . 
. की घोषित ऐसी काई अन्यसंस्था। . ६ /,-. २... 


र्क 
८ 
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इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी-हिन्दू-विइववि द्यालय, अलगढ-मुस्िम- 


विश्वविद्यालय और दिउळी-विशवविद्याळय नामों से ज्ञात संस्था तथा . 


' संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित कोई अन्य संस्या । 


भारत-सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद्‌ से विधि | 
द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित वैज्ञानिक या. शिल्पिक सिक्षा-संस्थाएँ-। . 


संघ-अभिकरण और संस्याएँ जो-- 

( क ) वृत्तिक, व्यावसायिक या शिद्पि-प्रशिक्षण ( Professional 
vocational or technical: training ) जिनके अन्तर्गत 
पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी दै, के लिए हें, अथवा 

( ख ) विशेष अध्ययनों या-गवेषण कौ उन्नति के लिए हैं, अथवा .: : 


(ग ) अपराधं के अनुसंधान या पता 'चलाने में. वैज्ञानिक या शिल्पिक - 


सहायता के लिए हैं.। . 


उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और शिस्पिक _ 


संस्थाओं में एकसूत्रता ळाना ( ००-०९१।०8£707 ) और मानों'का 
` निर्धारण। `. 
संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक 


` स्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्त्वीय स्थान ओर अवशेष । - 


2,' सर्वे आफ इंडिया, जिओलोजिकल, बोटेतिकळ, शुओडोजिक और | । 


एन्ध्रोपोलोजिकल सवेन आफ इण्डिया, अन्तरिक्ष-ा्जीय ( Meteor- 
०।०६०३] ) संस्था । a 


„ ` जनगणना । र 
, संघ-लोक-सेवाएँ, .अखिलमारतीय सेवाए, संघ लोक-सेवा-आयोग । ह 
घ-पेंशन, अर्थात्‌ भारत-सरकार द्वारा या ' भारत की संतित निधि में 


_. से दिये जानेवाले पॅझन । 


.. संसद्‌ और राज्यों के विधान-मंडलों के छिए तथा राष्ट्रपति और उप- 


राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन-आयोग | 


संसद्‌ के सदस्यों, राज्यःपरिषदू के सभापति और. उप-सभापति.तया. | 


लोक-समा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते । 
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संतदू के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों 


` की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उम्सुक्तियाँ; संसद्‌ की समितियों अथवा । 


७५... 


७६. 
७७, 


संसद्‌ द्वारा नियुक्त ` आयोगों के सामने ग़वाही देने या दस्तावेज पेश 
करने के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना । जं 
राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार तथा 
अनुपस्थिति-छुट्टी के बारे में अधिकार; संघ के मस्त्रियों के वेतन ओर 
मंते; नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति-छुट्ट 
के बारे में अधिकार तथा अन्य सेवा-शत | 

संघ के और राज्यों के छेखाओं की लेखा-परीक्षा । 

उच्चतम न्यायालय का गठन, संघटन, क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ ( भिसके 


_ अन्तर्गत उस न्यायालय का अवमान भी दै) तथा उसमें ली जानेवाली 


फीस, उच्चतम न्यायालय के सामने विधि-व्यवसाय करने का इक रखने- 
वाले व्यक्ति | 


_ उच्चत्यायाल्यो फे. पदाधिकारियों और नौकरों के बारे में .उपबन्धों को 


छोडकर उन न्यायालयों का गठन और संघटन; उचचन्यायाळ्यों के सामने 
विधि-व्यवसाय का इक रखने वाले व्यक्ति । 


« किसी राज्य में मुख्य स्थान रखलेवाले किसी उच्चल्यायालय क्रे क्षेत्राधिक्रार 


का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में विस्तार तथा ऐसे किसी उच्च 
व्यायाङय के क्षेत्राधिकार का ऐसे किसी क्षेत्र से अपवजंन (750]7४07) । 


, किसी राज्य के पुलिस-फोस के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का 


` उस राज्य में न होनेवाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं 


बटर: 


कि एक राज्य की पुलिस, उस राज्य में न होनेवाले किसी क्षेत्र में बिंना 
उस राज्य की सरकार की सम्मति के जिसमें कि ऐसा क्षेत्र स्थित है, 
शक्तियों और क्षेत्राधिकार का.प्रयोग कर सके, किसी राज्य के पुलिस-फोस _ 


के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर रेल्क्षेतो * _ 
पर विस्तार | न 


` अन्तराज्यीय प्रव्जन ( 0४7०7 ) अन्तरराज्यीय निरोधा । 


८२. इषि-आय को छोड़कर अन्य आय पर कर) . 
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"परिशिष्टः... 5 टी 
सीमा-शरक्र जिसके अन्तर्गत नियात-शुल्क भी है। | 
मारत में निर्मित या उत्पादित तुप्ताक्‌ तथा-- - 

( क ) मान-उपभोग के लिए मद्यसारिक पानों (4000070 ` 
liquors ) 

(ख) अफीम, भाँग और अन्य पिनक लानेवाळी औषधियों तथा स्वापकों 
(Narcotic drugs and. narC06[०४) को छोड़कर, 
किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री को अन्तर्गत करके 
जिनमें मद्यसार अथवा ( ख ) में का कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट हो, 
अन्य सञ्र-वस्तुओं पर उत्पादन-शुत्क । : 

निगम-कर ( Carproetion ४8% ) । 

व्यक्तियों या कम्पनियों की आखि ( 488९8 ) में से झषि-भूमि को 

छोड़कर, उसके मूल्थन-मूल्य 0०.०768/ ४8।५०:) पर कर, कम्पनियों | 

के मूल-भन पर कर | यं 


„ -कृषि=भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्यंत्ति-शुस्क 


( Estate duty ) | 
कृषि-ममि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में शल्क । 


„ रेले या समुद्र या वायु से ले जाये ज्ञानेवाली वस्तुओं या यात्रियों पर 


~ सीमा=कर ( 7९79/8] -685०४ ), . रेल के जन-भाड़े और वस्ु- 


९३. 


माडे.पर कर । 


यदरंक-ुल्क (8४६०? 4४०5 ) को छोड़कर भेष्टिचत्वर और वादा- 


ब्राजार के सौदों पर कर । 
विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रो, बहन-पत्रों ( 287l8 0£ ।a/ding ) 


'प्रत्यय-पत्रों ( Left679 07 ०९४ ), बीमा पत्रों ( Policies of 


insur870०० ), अंशों ( 887९8 ) के इसान्तरण, ऋषण-पत्रों, 


5 र _ प्रति-पत्रियो. और प्राप्तियों ( Debentures, 07०२०४ and 


7९०? ) के सम्बन्ध में छगने बाळे मुद्रांक शुल्क की दर] - | 
समा'चारपत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित दोनेवारे 


विज्ञापनों पर कर । 
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इस सूची के विषयों में से किती से सम्बद्द विधियों के विरुद्ध अपराध । 
_ ९४. इस सूची के विषयीं में से किती के प्रयोजनों के लिए; जाँच, परिमापः 
( 8७7४९१8 ) और सांख्यकी ( statistics )) _ ह) 
५. उच्चतम न्यायाल्य को छोडकर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के र 
विषयों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ ; नावाधि 

ण-क्षेत्राधिकार ( Admiralty jurisdiction ) । हर 

९६, किसी न्यायाळय में ळी जानेवाली फीसों को छोड़कर इस सूची में के 

विषयों से करिसी के बारे में फीस । 
९७. सूची (२) या (३) में से. किसी में अवर्णित किसी कर के सहित उन 
सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय । 


सची २--राज्य सची 


१. सार्वजनिक व्यवस्था ( किन्तु असैनिक ( ७ंणां! ) शक्ति की सहायता के 
` लिए सघ॑ के नौ, स्थल या विमान*चलो या किन्ही अन्य बलों के प्रयोग 
; को अन्तर्गत न करते हुए) । क 
॥ है पुलिस, जिसके अन्तर्गत रेलवे और ग्राम-पुलिस भी है । 

३. . न्यायःप्रशासन ; उच्चतम न्यायाल्य ` और. उच्चन्यायाल्य को छोड़कर 
सब न्यायालयों का गठन.और संघटन ; उच्च न्यायाळ्य के पदाधिकारी 
और सेवक ; किराया और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतम 

` ` त्यायाळ्य को छोड़कर सब. न्यायालयों में ली चानेवाली फीसे। .' . 

जेल, सुधाराळ्य ( Reforma¢07i68 ) ; ` वोरस्टळ (B0r8t8] ) 
fs ` संस्थाएँ तथा इस तरह की अन्य संस्था और उनमें रखे गये व्यक्ति 
जेलों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से प्रबन्ध | | 


« स्थानीय शासन, अर्थात्‌ ग्युनिसिपछ कोरपोरेशन, इम्मूवमेण्ट ट्रस्ट, जिला. 
चोड, खनि्ज-वरसिति-प्राधिकारियों ( mining 8९6४०४०7७- - |, 
__ ४७०॥०४४४6४ ) तथा स्थानीय स्वशासन या आम-प्रशोसन के प्रयोजन 
i के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तिया | 
६. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ; चिकित्सालय.और औषधालय | 
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७. भारत के बाहर के स्थानों की तीथे-यात्राओ को छोड़कर अन्य तीरथ 


'यात्राए | कर 
मादक पानों अर्थात्‌ मादक पानों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन 


( Transport ), कय और विक्रय.। 
अंगहीनों और नौकरी के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता । 


« शवगाड़ना और कब्रस्थान ; शवदाह और इमशान । 


* सूची १ की प्रविष्टियो ६३२,६४,६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि | 


१२. 


१३. 
. जो सूची १ में उल्लिखित नहीं हैं ; ट्राम-पथ ; रञ्जु-पथ ( R0७ 


२५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके अन्तर्गत विइब- 
विद्यालय भी हैं । 

ज्य से नियंत्रित या वित्त-पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या इस तरह 
की अन्य संस्थाएँ ; संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय. महत्त्व के घोषित से 
भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख । ` 
यातायात अर्थात्‌ सड़कें, पुछ, नौका घाट तथा यातायात के अन्य साधन 


898 ) » अन्तर्देशीय जछ-पथ और वेसे जलू-पथों के विषय में सूची 
१ और सूची ३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उनपर यातायात 
यंत्र्चालित यानों को छोड़कर अन्य यान | 


कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि-शिक्षा और गवेषणा, मरकों ( 7९४६४ ) 


` से रक्षा तथा उदूभिद्‌ रोगों का निवारण भी है | 


` पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों 


, का निवारण , वेटनरी ट्रेनिंग और प्रेक्टिस । 


* पदवरोध' ( ?००१४.) और पश्चओं के अनाचार ( Cle tres- 


._ P88 ) का निवारण । 


-- जळ, अर्थात सूची १ की 'प्रविष्टि'५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए. 
.` जळ-सगभरण, सिंचाई, और नहर, जल का निकास और बाँध, 


संग्रह और जळ-शक्ति । 


- भूमि, अर्थात्‌ भूमि सें या पर अधिकार, भूधृति ( [8700 ४९n०r९४ ) 


सके अन्तरत जमीन्दार और किसान झा सम्बंध भी हे, तथा किराये ._ 
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का वसूलना; कृषि-भूमि का हस्तान्तरण. और अन्य संक्रामण.( A] 
६०० ) ; भूमि-सुधार और इषिःसम्बरन्धी सुधार; उपनिवेषण.( 00]0- | 
nisation ) । 
१९, वन। 
२०. वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा । 
२१. मीन-क्षेत्र । 
_ २२. सूची १ की प्रविष्टि ३४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रतिपालक 
` अधिकरण ( 000७३ 0 #&ः१ऽ ) ; मारग्रस्त और कुक सम्पदाएँ । 
२३. संघ के नियंत्रण के अधीन विनियमन और बिकास के सम्बन्ध 
में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन तथा 
खनिजों का विकास | 


सूची १ की प्रविष्टि ६४ के उपबन्धों के अधीनं रहते हुए उद्योग । 
२५. गैस, गेस-कमेश्ालाएँ | 
२६. सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के 
अन्द्र व्यापार और वाणिज्य । 
“२७, सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धों के अधीन रहते. हुए वस्तुओं 
का उत्पादन, सम्भरण' और वितरण । 
२८, बाजार और मेले । 
२९. मानःस्थापन को छोड़कर नाप और तौळ । 
` - ३०. महाजनी और महाजन , ऋषि-ऋण का उद्धार । 
३१. पान्यञ्ञाळा और पान्यञ्ञाळा-पाळ ( Inns and inn-keepers )। 
३२. सूची १ में उल्लिखित निगमों से भिन्न निगमों का और विदव- 
. विद्यालयों का निगमन, विनियमन और समापन; व्यापारिक, साहित्यिक, 
वैज्ञानिक, धामिक-और अन्य अनिगमित ( Union ००rए० ४९१) 
= परिदें औरं संस्था ` ``. ककी, 


३३. नाट्यशाळा, नाटकःअभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० के उप्रचन्धों 
` के अधीन रहते हुए 'चळ-चितन, क्रीडा-प्रमोद और विनोद । 
' ३४. बाजी ऊयाना.और जुआ । 
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` ४६. कुषि-आय पर कर | 


* ४९, भूमि और भवनों पर कर । 


परिशिष्ट .. . . इष्य 
३५, राज्य में निहित । EE 
३६. सूची ३ की प्रविष्टि ४२ के उपवन्धों के अधीन रहते हुए संघ के प्रयोजनों. 
के अतिरिक्त संपत्ति का अर्जन या अधिग्रहण | ट 
संसद्‌-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के - 
विधान-मंडळ के लिए निर्वाचन । 
३८, राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान-सभा के अध्यक्ष और ' 


उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधानःपरिषद्‌ है तो, उसके सभापति 
ओर उपसभापति के वेतन और भत्ते। 

३९. विधान-सभा और उसके सदस्यों और समितियों की तथा यदि विधानः 
परिषद्‌ हो तो, उस परिषद्‌ ओर उसके सदस्यों और समितियों. की 
शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुत्तियाँ, राज्य के विधान-मंडछ की 
समितियों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों 
की उपस्थिति बाध्य करना। . 


३७ 


४०. राज्य के मंत्रियों के वेतन और मत्ते | 
४१. राज्य-लोक-सेवाएँ, राज्य-लोक-सेवा-आयोग | 


~ 


`४२, राज्य-निदृत्तिवेतन अर्थात्‌ राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित निधि में ` 


से देय निबृत्ति-वेतन । 


४३. राज्य छरा लोक-ऋण । 


४४. निखात-निधि | ० 
४५. भूराजख जिसके अंतगेत राजख का निर्धारण और संग्रहण, भू-अमिलेखों 
- का बनाये रखना, राजस्व प्रयोजनों के. लिए और स्वत्व-अभिलेखों के _ . 


लिए परिमाप और- राजस्व का अन्य संक्रामण भी है | 


४७: क्ृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में ष्क । 
४८, क्ृषि-भूमि के विषय में संपत्ति-शुल्क |. 


( (त ~; 


५० संसद्‌. से, विधि द्वारा, खनिज-विकास के संबंध में लगाई गई परि- - | 
सीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकार पर कर । “ 
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५१, राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क 
तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी 
या कम दर से प्रतिशुल्क । 


(क) मानव-उपयोग के लिए मद्यसारिक पान । टं 
( ख ) अफीम, मांग और अन्य पिनक लानेवाली औषधियॉँ. „ 
और स्वापक किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय 
सामग्रियों को छोड़कर: जिनमें मद्रसार अथवा उपर्युक्त 

` चस्तुओं में सें कोई पदार्थ शामिल हो। 

५२. किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, प्रयोग या विक्रय के लिए वस्तुओं के 

` प्रवेश पर कर । ; 
` ५३. विद्युत्‌ के उपमोग या विक्रय पर कर | 

५४. समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर। 

. ५५. समाचार-पत्रों में प्रकाशित होनेवाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य 
विज्ञापनों पर कर । 
_ ५६. सड़कों या अन्तर्देशीय जळ-पथों पर ले जानेवाळी वस्तुओं और यात्रियों. 
 प्रकर। 

५७, सड़कों पर, उपयोग के योग्य यानों पर 'चाहे वे यंत्रचालिंत हों या न हों 
तथा जिनमें सूची ३ की प्रविष्टि ३५ के उपबन्धो के अधीन ट्राम- 
गाड़ियाँ भी अंतगत हैं, कर । 

५८. पशुओं और नौक्राओं पर कर | 

५९, पथ-कर | . § 

. ६०, उत्तियो, व्यापारो, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर | 

६१. प्रतिव्यक्ति-कर । 

६२. ` विलास-वस्तुओं पर कर, जिनके अन्तर्गत आमोद्‌-विनोद्‌, पण ळगाने . 

और जूआ खेलने पर भी कर है । 

` ६३. मुद्रांकधल्कनकी दरों के संबंध में सूची (१) के उपनन्धों में उक्िखितं 
55 दस्तावेजों को छोड़कर' अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक-शुल्क्र की दर | 
, .६४. इस चूची के विषयों में से किसी से सम के विरुद्ध 
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६५. इस सूची के विषयों में से किसी बारे में उच्चतम न्यायालय को छोड़कर. | 
"सब न्यायाल्यों का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ । ` E 
६६, किसी न्यायालय में लिये जानेवाले शुल्कों को छोड़कर इस सूची के ५ 
विषयों से किसी के बारे में शुल्क । ` 
सूची ३--समवती चूची . व. 
१. दंड-विधि जिसके अन्तर्गत वे सव विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्म . 
पर भारत-दंड-संहिता के अन्तर्गत हैं, किन्तु सूची १ या सूची र में 
उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विषयों के विरुद्ध अपराधों को 
छोड़कर तथा अनैसर्गिक शक्ति की ,सहायताथे नौ, स्थळ और विमान- 
बलों के प्रयोग को छोड़कर । - ee 
२. दंड-प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्म 
` . पर दंड-परक्रिया-संहिता के अन्तरगत हैं । | 
३. राज्य की सुरक्षा से, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा समुदाय 
के लिए अत्यावश्यक संभरणों और सेबाओं को बनाये रखने से संसक्त 
कारणों के लिए निवारक निरोध; ऐसे निरुद्ध व्यक्तिं | द 
४, कैदियों, अभियुक्तों तथा इस सूची की प्रविष्टि ३ में उल्लिखित कारणों 
से निवारक-निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को 
हटायाजाना। उ र 
` ८. विवाह और विवांह-विच्छेद; शिक्ष और वयस्क; दत्तक-अहण; इच्छापतर; 
` इच्छापत्रहीनत्व और उत्तराधिकार, अविभक्त कुदम्ब और विभाजन, चे 
सत्र विषय जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठोक पहले अपनी खीय विधि ( ०8078 ४७7 ) 
के अधीन थे। ` : | के 
` ६.. कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्तियां का इस्तान्तरण; विलेखों और. र 
"`. दस्तावेजों ( Registration and ९९१५ ) की रजिस्ट्री द | कप, 
क: संबिदा जिनके अन्तर्गत भागिता, अभिकरण, परिहन संविदा { £: ` र 
 _uership, agenoy, Contracts or Carriage ) और डु 
- अन्य विशेष प्रकार की संविदा नहीं हैं। .. : 2 जा मी 
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३५८ | ' सआरतीय संविधान 
८. अभियोज्य दोष ( Actionable Wrongs ) 
३. दिवाळा और झोधाक्षमता ( Bankruptcy and insolvenoy:) _ 
` १०. न्यात और न्यासी (Trust and Trustees:) 
११. महाप्रशासक ओर राज्यन्यासी । 
१२. साक्ष्य और शपथे; विधि, सार्वजनिक कार्यो और अमिलेखों और न्यायिक 
` कार्यवाहियों का अभिज्ञान । 
१३. ` व्यवहार-प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के. 
प्रारम्भ पर व्यवद्दर-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं, परिसीमाएँ और 
मध्यस्थ-निणय । 
१४. न्यायाळय-अवमान, किन्तु जितके अन्तरगत उच्चतम न्यायालय का अवमान 
_ नहीं है। 
१५. आहिण्डन ( ४/278० ), अस्थिरासी और प्रत्नाजी- आदिम 
. जात्या । द 


१६. उन्माद और मनोवेकल्य जिसके अन्तर्गत उन्म'त्तो और मनोविकलो के 
रखने या उपचार के स्थान भी हँ । 

१७, पशुओं के प्रति निदेयता का निवारण ॥। | 

१८. खाद्यपदार्था और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण । 

१९. अफीम-विषयक सूची १ की प्रविष्टि ५९ के उपबन्थो के, अधीन रहते 
हुए औषधि और विष । So 


२०. आर्थिक और सामाजिक योजना । 
` २१, वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपतय, गु और न्यास । . 
` . २२. व्यापारसंघ, औद्योगिक और भिक विवाद] . 
„ २३. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नौकरी और बेकारी । | 
` २४. अमिकों का कल्याण. जिसके अन्तर्गत कार्य की शें, भविष्य निधि, . 
ह नियोजक-उत्तरवादिता, कर्भकार-प्रतिकार, असमर्थता और वार्धन॑य- 
, निदृक्तिवेतन और प्रयूति-सुविधाएँ भी हैं । 
प ` २५. श्रॅमिकों का व्यावसायिक और दिल्पी-प्रशिक्षण । 
२६. विधि-दत्तिया, वैद्यकःइत्तियाँ और अन्य. बृत्तियाँ। 
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ऐसे यानों पर कर लगाया जाता है । 


, चि दारा निष्कास्य घोषित संपत्ति. की -कषि-भूमि-सदित अभिरक्षा 
प्रबंध और व्ययनं । 
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परिशिष्ट ३९. 
भारत और पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण : 
अपने मूर निवासस्थान से स्थानाम्तरित हुए व्यक्तियों की सहायता और 
पुनवास। ' - TE 
पूत और पूर्त-संस्थाएँ, पूते और धार्मिक, धर्मख और धार्मिक संस्था । 
मानवों, पशुओं और उदूभिदों पर प्रभाव डालनेवाले संक्रामिक और 
सांसर्गिक रोगों और मारकों के एक राज्य से. दूसरे में फैलने का 
निवारण i 
जीवन संबंधी सांख्यकी, जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु की रजिस्ट्री । 


संसद्‌-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महापत्तन- 
घोषित पत्तंनों से भिन्नः पत्तन ( पत्तनः= बन्दरगाह ) । ) 


« राष्ट्रीय जळ-पथों के विषय में सूची १ कें उपबन्धों के अधीन . रहते हुए ' 


अन्तर्देशीय जलू-पथों पर यंत्रन्चालित यानों, विषयक नौ-बहन भोर नोः 


` परिवहन तथा ऐसे जळ-पथो पर पथ-नियम, तथा अन्तदंशीय जलूपर्यों 
-पर यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन । 


जहाँ संसद से विधि द्वारा किन्ही उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण लोक- 
हित में इश्कर घोषित किया गया दै उन उद्योगों में व्यापार और वाणिज्य 
तथो. उनका उत्पादन, सं मॅरण और वितरण । 


मूल्य-नियंत्रण । न ८ र 
त्र-चालित यान जिसके अन्तर्गत वे सिद्धांत भी हैं जिनके अनुसार | म 


कारखाने |. ` डी ठे 0 ४ 
वाष्पयंत्र। टही ती 
विद्यत्‌ । CRT i 
समाचार-पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय ( प्रेस )। 

संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महव के घोषित से भिन्न पुरातत्त्वसंबंधी _ 


स्थान और अवशेष | Re 
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४२ 


४२. 


संघ के या राज्य के. या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अजित 


॥ अधिग्रहीत सम्पत्ति के लिए प्रतिकर-निर्धारण करने के सिद्धांत तथा ' 


चैसे परतिकर के दिये जाने का रूप और रीति। 
किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर-विषयक- दावों तथा 


अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं की, जिसके अन्तगत भूराजस्व, बकाया _ 


` ` और इस प्रकार वसूछ किया जानेवाला बकाया भी है, वसूली । 


१४४, 


४५. 
४६. 


४७, 


न्यायिक मुद्रांको-द्वारा संग्रहीत श॒ब्कों या फीसों को छोड़कर अन्य मुद्रांक 
शुल्क, किन्तु इसके अन्तग मुद्रांक-शुल्क की दरें नहीं हैं । 

सूची २ या सूची ३ में उल्डिखित “विषयों में से किसी के प्रयोजनों के 
लिए जाँच और सांख्यकी । « । 
उच्चतम न्यायाख्य को छोड़कर अन्य न्यायालयों की इस सूची के विषयों 
में से किसी के बारे मे क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ । 

इस सूची के विषयों में से किसी के वारे में फीसें किन्तु इनके अन्तर्गत 


` किसी न्यायालय में ळी जानेवाळी फीस नहीं हैं । 


(6) The Panch Mahals Mahwassi पा Aboli- 


परिशिष्ट (स) 
` संविधान की नवी अनुद्रची में 


रखे गये अधिनियम | 
(7) ‘The Behar Land Reforms Act I950. 


(2) The Bombay Tenanoy and Agrioultiial 


Lands Act, .]948 
(3) The Bombay Maloki Tenure Abolition 


Act, I949 


(4) The Bombay Talugdari Tenure Abolition" 


० 


i= 


Act, I949 


. tion Act, I949 ( Bombay ). | 
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Sri.Bimlia Prasad presfats in . 

this volume a critical and inIer- 9 

esting study of the Constitution 

of New India. Fe bas’ carefully 

incorporated points of cempari A 

Son on some salientfeatures’ तन 

the constitutions of sone other 

important countries. ‘To enable 

the students to be properly ini- 


. tiated into tbe study of the frame 


Work and mechanism of th\con- 
stiftutionas we havgrit to day, th 
author has given{‘A background 
of the past in a well writteti his 
torical introduction dealing brief- 
ly फरा. पट Successive stages in 
India constitutional develop- 
ment and nationel:movement - 
Tb? volume contains a ‘chapter 
each onthe Integretion of Indinn । 
Sta;es, Local Self-Government टि 
and Villgge Panchayats. The new 
amendments to the constitution 7: #? 
have also been included and 
dealt with at some length-in a 
separate chapter. -I congratula“~ 2 
Frof. Bimls Prasad on WEIL 
this book which woul prove t७ | 
be of ‘much use to Students of * 
Indian }i::iory and Coqstitution. 


RK. Dutta. 4 
M.A. Ph.Ds b.R. 5. * 


of History. 
Patna College, Patna. 


., ae ER Se 
र fs 


Ey Ss ip) 


श्रीअजन्ता प्रेस लिमिटेड 


पटना ४ 


